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पालमेण्टरी शासन पद्धति का अपने देश के लिये बहुत ही महत्त्व 
है। अपना नया सविधान छोकतान्त्रिक गणतन्त्र है । सरकार का 
स्वद्धा,प्राक्नलेशरी है। साधारण-जन और विद्यार्थी वर्ग के लिये पाले- 
मेण्टरी शासन पद्धति पर अनेक पुस्तकों की आवश्यकता है । इस पुस्तक 
मे इड्डकेण्ड जो पालेमेण्टरी पद्धति का जन्मदाता है, उसका खविधान 
सक्षिप्त रूप में दिया गया है। फ्रान्स इड्डलेण्ड के अत्यन्त समीप है और 
इसी देश ने सर्वप्रथम पूछमेण्टरी पद्धति को अपनी राजनीतिक प्रणाली 
में स्थान दिय;। पर जिस . खुंबदर ढग से पालमेण्टरी पद्धति अपने 
जन्म देश मे चछ रही है, उसके ठीक विपरीत फ्शन्‍्स मे इसकी हाछत 
है। फ्रान्स का मन्त्रिमण्डलक अपने अस्थायित्व के छिये प्रसिद्ध है । 
जितना राजनीतिक उथरू-पुथछ इस देश का हुआ, उतना शायद ही 
किसी दूसरे देश का हुआ हो | इतना होने पर मी फ्रान्स ने पाछमेण्टरी 
शासन को ही स्वीकार किया । १८७५ का सविधान काफी दिनो तक 
चढछा | नया संबिधान दहितीय महायुद्ध के बाद बना ओर इसका स्वरूप 
बहुत कुछ १६७५ के संविधान की तरह है। यूरोप के अन्य देशों से प्रथम 
महायुद्ध के बाद अनेक स्थानों पर पालछमेण्टरी पद्धति की स्थापना हुई । 
पर धीरे-धीरे समी जगहो मे उसका अन्त हो गया । इटली प्रथम महा- 
युद्ध के बहुत पहले से ही पालमेण्टरी पद्धति के ढारा शासित होता 
था पर मुसोदिनी के प्रभाव से पालेमेण्टरी पद्धति फासिस्ट पद्धति में 
बरिणत हो गयी। 

जमनी का विमार सविधान पृर्ण्पेण छोकतान्त्रिक और पाल 
मेण्टंसी था पर हिटलर के आ गर्म से वद्द भी समाप्त हो गया । इस 
प्रकार प्रथम महायुद्ध से लेकर द्वितीय महायुद्ध के बाद भी केवल फ्रान्स 
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ही ऐसा देश है जिसमें पालेमेण्टरो शासन को प्रश्नय मिला | यो तो 
इटली का नया संविधान पालमेण्टरी और गणतन्त्रात्मक है। छोटे 
देझों में नावे, स्वीडेन, डेनमार्क, जेलजियम और हालेण्ड इन सभी देशो 
में पालसेण्टरी शासन पद्धति है । 

आयलेंण्ड का सम्बन्ध इड्लेण्ड से बहुत पुराना है। आयलण्ड ने 
अपनी प्रथक राष्ट्रीयता और अपना प्रथक शासन-सविधाने*कार्व्लेसाण 
किया है । इज्नलेण्ड की शासन-अणाली से भायलण्ड ने बहुत कुछ लिया 
है। अत यूरोप मे पाल्मेण्टरी शासन पद्धति की दृष्टि से केवल त्तीन 
प्रमुख देशों का सचिधान दिया गया है । दो बड़े देश ( इड्जलैण्ड और 
क्रान्स ) और एक छोटे देश ( आयलेंण्ड ) को शासन पद्धति ही इस 
पुस्तक की श्रमुखता है। पुस्तक सक्षिसत दे और समीक्षात्मक नहीं है । 
इसके लिये में क्षमाप्राथी हूँ । 

इस पुस्तक को हस्तलिपि के संशोधन में मेरे मित्र बाबू भन्नाछाल 
अभिमन्यु एस... “तथा पं० श्रीशिवदत्तमिश्र शास्त्री ने अत्यधिक परिश्रम 
किया है । में हृदय से इन सत्वनों का आशभारो हूँ । 
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विषय प्रवेश 


पालमेण्टरी शासन पद्धति ब्रिडेन की अनुपम देन है। संसार की सभी 
जातियों ने किसी न किसी रूप में इज्लेण्ड की राजनीतिक प्रणाली का 
अनुकरण किया है । 


राज्य का संबदन काय और अधिकार की दृष्टि से होतीष्हे | अब्म का _ 
क्रियात्मक रूप सरकार है। सरकार का काय दुनियाँ के सभी सभ्य देशों में 
तीन प्रमुख संस्थाओं या अज्ञों के द्वारा होता है। अर्थात्‌ सरकार स्वयं काय 
की दृष्टि से तीन अज्ञों में विभाजित होती है | व्यवस्थापक मण्डछ, शासन मण्डल 
और न्याय मण्डल | 

अधिकार विभाजन का सिद्धान्त माण्ठेस्कू ने इज्ञलिश संविधान के अध्ययन 
और पर्यवेत्षण के अधिकार पर प्रतिपादित किया था। ब्लैकस्टोन ने इसके 
ऊपर टीका लिखी । 


शासकीय मशौनरी का तीन भागों में विभाजित तथा एक दूसरे से स्वतन्त्र 
रहने के कारण अंग्रेजी जनता की स्वतन्त्रता सुरक्षित है। इसमें तो सन्देष्ट नहीं 
कि “इज्चलिश राजनीतिक संस्थाओं का इतिहास तो व्यवस्थापक विमाग, शासन 
विमाग, और न्याय विभाग के कार्यों के विभाजन और विभेद का इतिहास है ।” 
आंग्ल-सैक्सन युग में ये तोनों काय राजा के द्वारा होते थे | राजा ही सर्वोच्च 
विधान-निर्माता था। वहो सर्वोच्च शासक ओर सर्वोच्च न्यायाधीश था। सिद्धान्त 
में तो सचमुच आज भी एडवर्ड दि एछडर और सप्तम एडबड के युग से बहुत 
ही कम अन्तर है। सैक्सन युग में राजा विचारशील ( 2756 ) व्यक्तियों की 
सलाह और सहमति से कानून बनाता था| आज पालमेण्ट की सछाह और 
प्हमति से कानून बनाता है। 

पर आज जो परिवतन हुआ है वह महत्वपूर्ण है। राजा ने अपने विभिन्न 
कार्यों को विभिन्न संस्थाओं के उत्तरदायित्व पर हस्तान्तरित कर दिया है। पुराने 
प्मय में ऐसी बात नहीं थी । इस हस्तान्तरण तथा विशेषता प्राप्त करने का कार्य 
बहुत धरे-घीरे हुआ है। अत: अधिकार विभाजन का छिद्धान्त तो साधारणतः 
इद्जलैण्ड में प्रचलित था ओर उसी आधार पर माण्टेस्कू ने इस सिद्धान्त का 


प्राशाईा ए0 687 साइश्रफताडह ते, 8. है. हैक्ाएपे0५ 
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प्रतिपादन किया | इसी अधिकार विभाजन के सिद्धान्त के आधार पर अमेरिकी 
संविधान के निर्माताओं ने अपना सविधान बनाया । कानून बनाने वाली कामेस 
शासन मण्डल से बिलकुल पृथक्‌ हो गई। शासन का प्रधान राष्ट्रायक्ष का्रेस से 
स्वतन्त्र सघटित हुआ | शासन का सारा उत्तरदायित्व राष्ट्राध्यक्ष के ऊपर रहा | 
काग्रेस का कोई अधिकार राष्ट्राध्यक्ष के ऊपर नहीं रहा | अतः राष्ट्राध्यक्ष के 
द्वारा शासन सचाछन के कारण अमेरिकी शासन पद्धति का नाम अध्यक्षात्मक 
शासन प्रणादी,छे गया | 


इग्लैण्ड मे ऐतिहासिक विकास के अनुसार राजा शने; शनें। अपने कारयों 
का हस्तान्तरण विभिन्न विभागों को दे रहा था ओर ये विभिन्न विभाग आपस में 
एक दूसरे से स्वतन्त्र थे | सभी अपना अधिकार राजा से प्राप्त करते थे। अतः 
राजा सभी अधिकाँरों का केन्द्रीय खोत रहा है। इस छिये इस्लेग्ड का राजा आज 
भी राज्य या राष्ट्र की एकता और उसके स्वत्व का प्रतीक और केन्द्र बिन्दु है । 

१६८८ की रक्तहीन क्रान्ति के पूर्षाद और उचराड में पालमेण्ट राजा के 
शासकीय कार्यों पर भी अधिकार करने छगी । पालेपेण्ट मन्त्रियों को उनके कार्यों 
के लिये उत्तरदायी ठहृदराने लगी और इस तरह मन्त्रि-मण्डछ राजा के नाम पर 
अपने को किसी काय के उत्तरदावित्व से मुक्त नहीं कर सकते ये । रक्तहीन 
क्रान्ति के बाद के राज्याधिपतियों ने पालमेण्ट की महानत9को स्वीकार कर लिया | 
राज्याधिपतियों ने वैसे ही छोगों को मन्‍त्री रखना स्वीकार किया जिन्हें पार्लमेण्ट 
स्वीकार करे या ऐसे ही छोग रखे जाने छगे जो पालमेण्ट को अपनी राय में कर 
पक । इेफ छंरह इस्लेण्ड में अधिकार विभाजन के सिद्धान्त में 'परिवंतन हो गया 
और व्यवस्थापक मण्डल और शाप्तक-मण्डल का संम्मिकृत हो गया । राजा 
स्वयं शासन का काय नहीं करता था। शासन का सारा काय मन्त्रियों के हाथ में 
आ गया | मल्ल्रिप्रिषद पालमेण्ट के प्रति अपने कार्यों के हिये उत्तरदायी हो 
गईं। पालमेण्ट मन्त्रियों को अपंदस्थ कर सकती थी। मन्त्रिमण्डल कानून की 
दृष्टि से राजा के द्वारा नियुक्त होने पर भी पांलमेण्ट की प्रसन्नता पर निमर 
करता था | शासनपरिषद्‌ पालेमेण्ट की एक समिति हो गबी। इस छिये ऐसी 
सरकार का नाम पालमेण्टरी सरकार पड] पालमेण्ट्री शासन प्रणाली में राज- 
नीतिक पार्टियों के विकास से मी परिवत्तन हुआ | 

राजनीतिक प्रणाली के विकास से यह सिद्धान्त स्थिर हुआ कि कैबिनेट 
काफत्स सभा में बहुमत दल का होगा । जुहुसत दक का नेता केबिनेट का नेता 
ओर प्रभौननमन्त्री होगा | प्रधानमन्त्री ही केबिनेट का प्रधान सचालक है। शासन 
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का सारा काय उसी के निरीक्षण में होता है। उसका अधिकार बहुत कुछ उसके 
व्यक्तित्व पर निभर करता है। पाल मेण्टरी शासन पद्धति को केबिनेट प्रणाली भी 
कहते हैं | 
केबिनेट प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ-कैबिनेट के निर्माण का आधार- 
(१ ) पालंमेण्ट के सदस्यों के द्वारा । 


. (२) जो एक ही राजनीतिक विचार के हों तथा कामन्सू सभा के बहुमत 
से निर्वाचित हों । 


( ३ ) एक सामान्य नीति के आधार पर काय करते हों। 
( ४ ) एक सामान्य उत्तरदायित्व को भावना से प्रेरित हों । 
(४ ) क्या एक प्रधानमन्त्री की सामान्य अधीनता स्वीकीर करते हों--.- 
एक लेखक ने पाल्मेण्टरी शासन प्रणाली के निम्नलिखित विशेषताओं पर 
जोर दिया दे । 
( १) प्रधानमन्त्री की प्रधानता । 
( २) सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त | 
(३ ) कैबिनेट की बैठकों के निणयों या विवाद को गुप्त रखने की प्रतिज्ञा | 
(४ ) साधारण सभा के बहुमत दल से प्रधानमन्त्री के द्वारा 
का चुनना । 
(५ ) कैबिनेट को साधारण सभा के प्रति तथा अन्ततोगत्वा निर्वाचकों के 
प्रति उत्तरदायित्व । 
(६ ) कैबिनेट की पालमेण्ट को भंग करने की क्षमता | 
अत; कैबिनेट प्रणाढी व्यवस्थापक मण्डल और शासन मण्डढ के सम्मिलन 
के सिद्धान्त, सम्मिलित उत्तरदावित्त, कैबिनेट और कामन्ससमा के बहुमत दल 
को एकता तथा अनिश्चित कार्यावधि के आधार पर अपलम्बित है | 
केबिनेट प्रणाली की प्रधुख विशेषताएँ यही हैं | इसी सिद्धान्त को 


न्यूनाषिक रूप में अन्य देशों ने अपने देश की परित्थिति के अनुसार 
स्वीकार किया हैं | 


इंग्लेशड 


( पहला भाग ) 


इंग्लेग्ड 
ब्रिटिश विधान की विशेषत्राएँ और स्वरूप 


इंगलैण्ड के विधान जानने के पूब, विधान शब्द का अथ जान लेना 
आवश्यक है। एक प्रसिद्ध फ्रेंच इतिहासज्ञ ने कहा था कि इज्धलैण्ड में कोई 
विधान नहीं, है | परन्तु अंग्रेजों का विश्वास हे कि वे संसार के सबसे पुराने. 
विधान के अन्तर्गत हैं के | कुछ लोगों का ख्याढू है कि _विधान एक बिलित बस्तर. एक लिलित ब॒ख.. 





एक हजार वर्षो के क्रमिक विकास का फल ब्रिट्शि विधान है । 





यूरोप में दो जातियों ने बहुत बड़े भूभाग पर शासन करने की कल दुनियाँ 

को प्रदान की । रोमन ज्ञाति ने प्राज्ीन...समय- में और अंग्रेज 

ब्रिटेन की जाति ने आधुनिक काल में। प्राचीन रोम ने. ऐसी. शाम्नन 

देन. पढ़ते और विधान-व्यवस्था उपस्थित की जिससे यूरोप तथा 

उत्तरी अफ्रीका के प्रदेश सदियों तक प्रभावित रहे । रोम के 

राजनीतिक विकास ने उसे जनतन्त्रवादी सरकार से प्रारम्भ होकर एक सांम्राज्य- 

वादी निरंकुश शासन में परिणत कर दिया । इज्जञलैण्ड में राजनीतिक संस्थाओं 

का विकास ठीक रोम के विपरीत दिशा में हुआ | इज्ञलेर्ड एकतन्त्र निरंकुश 

शासन से प्रारम्भ होकर प्रजातन्त्र में परिणत हो गया। भाधुनिक सम्यता की 

आवश्यकताओं से अधिक मेल खाने के -कारण ब्रियिश राजनीतिक संस्थाओं का 
बहुत बढ़े पेमाने पर विस्तत रूप से अनकरण हआ। 


छ इंग्लेण्ड 
संसार के वतमान राजनीतिक विधानों में सबसे पुराना विधान इज्जलैण्डं 
का है। केवछ ओलिबर क्रॉमवेल के अतिरिक्त जब वह करीब छः या सात वर्षों 
तक इज्ञरिश गणतन्त्र का संरक्षक या, पॉच या छुः सदियों तक अंग्रेजी शासन 
पद्धति में कोई आमूछ परिवतन नहीं हुआ | किसी भी देश के राजनीतिक 
विकास में ऐसा दीघंकालीन क्रम बिना इन्द्र या णहयुद्ध के समन्न नहीं हुआ । 
एक हजार वर्ष के अन्दर इज्जलैण्ड में १७८२ की फ्रांसीसी राज्यक्रान्ति या 
१९१७ की रूसी राज्यक्रान्ति जैसी कोई क्रान्ति नहीं हुईं। ओडिवर क्रॉमवेल 
के बाद हिटलर या मुसोलिनी जैसा व्यक्ति भी पैदा नहीं हुआ । यह सेत्य हैक 
इज्जलेण्ड में मी गह-युद्ध और राज्य-क्रान्ति हुई पर राजनीतिक विकास के प्रधान 
क्रम में कोई बाघा नहीं उपस्थित हुईं | 
प्रोफेसर मुनरों ने तीन कारण बतलाये हैं जिससे इज्जलै्ड में” शान्तिपूवक 
स्वृतन्त्र संत्थाओं का विकास हुआ । 
(१) यूरोपीय महादेश से इज्जलेण्ड का भौगोलिक दृष्टि से प्रथंक 
होना । इज्जलैेण्ड को इज्ञलिश चैनेड ( खाड़ी ) फ्रांस से प्रथक 
करता है | डोवर और कैले के बीच खाड़ी की चौड़ाई केवल कुछ ही मील है । 
परन्तु इसी प्रथकता ने इज्जलैण्ड को यूरोप के आक्रामकों से सुरक्तित रखा | 
इज्नलैण्ड के ऊपर बाहरी आक्रमण हुए; । पर नारमैन विजय के बाद कितनी 
सदियों तक आक्रमण नहीं हुए और अंग्रेजी सरकार को अपनी रक्षा के लिये 
बहुत बड़ी स्वायी सेना के रखने की आवश्यकता नहीं हुईं | बड़ी और सुदृढ़ सेना 
की अनुपस्थिति में अंग्रेज बादशाहों को जनता की स्वतन्त्रता को कुचलने का 
अवसर नहीं प्राप्त हुआ जैसे फ्रांस में बुबंन वंश के राजाओं ने अथवा स्पेन में 
हेप्सवर्ग वंश बाढों ने किये | इज्जलैण्ड के राजाओं ने स्थायी सेना रखने का 
प्रयक्ष किया पर वे असफ् रहे। पुनः १६८९ में 2:/7 ८/ /2४९१४$ (अधिकार 
पत्र ) के द्वारा शान्ति के समय ' पालमेण्ट की स्वीकृति के बिना सेना रखना 
मियम विरुद्ध घोषित हो गया । 
(२ ) इज्ञलेण्ड के शान्तिपव. राजनीतिक विकास का एक कारण उनकी 
जातीय प्रतिभा थी। केल्ट, सैक्सन, ढेनंस, और नारमैन जातियों 
भातीय- के मिश्रण से इस देश में एक ऐश्री शक्ति पैदा हुई जिसने ख्वतंत्र 
बतिसा. राजनीतिक संस्थाओं की भावना को जीवित रखा। यह शक्ति.इतनी 
सुदढ़ प्रतीत हुईं कि आगे चछ कर अंग्रेजों की अपने उपनिवेशों के 


आिती----तजतमतमतमतमवन्‍न्‍तबतनतनततदततततत 
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सांथ दिक्कत का कारण बन गयी। इच्जलैण्ड के देशवासी जहाँ कहीं भी रहते हैं, 
वे सदा ही एकतंत्रवादी सरकार का विरोध करते हैं ओर जो शासन उनकी 
सहमति से स्थापित होता है, उसके प्रति सम्मान और राजभक्ति रखते हैं। 


(३) ब्रिटेन के राजनीतिक इतिहास में कोई ऐसी रुकावट या अडचन को बात 
नहीं थी कि जिस से इज्जलेण्ड के वैधानिक विकास में बाधा हो । 
वैधानिक अंग्रेज जाति राजनीतिक सिद्धान्त या दशन की परवाह नहीं 
रूचकपन करती । अपने शासन में पद्धति या तक की बात पर भी ध्यान 
नहीं देती । राजनीतिक वादों की अपेक्षा प्रयोग या व्यवहार का 
अधिक ख्याल करती है | स्वभाव से अंग्रेज जाति व्यावहारिक होती है। यही 
कारण है कि ब्रिटिश विधान अंग्रेजों के स्वभाव के अनुरूप आवश्यकता के स्मथ 
विकसित होता गया और इस में सदैव छूचकपन बना रहा | इसकी,सब से बड़ी 
विशेषता यही रही है कि परिस्थिति के अनुरूप विधान मोड़ा जा सकता था। बिना 
टूटे हुए यह घुद सकता है। यही इसकी सुलभ परिवतनशीरुता ओर छूचकपन है । 
ब्रिटेन एक केन्द्रीय राज्य है। दुनियां के पुराने राज्य प्रायः केन्द्रीय राज्य 
. रहे हैं। केन्द्रीय राज्यों का शासन एकात्मक होता है । अर्थात्‌ 
यह केन्द्रीय शासन की दृष्टि से राज्य का सारा कार्य एक ही केन्द्र से संचारित 
विधान है होता है। विधान में कार्यों का बँट्वारा नहीं होता। शासन का 
पूर्ण उत्तरदायित्व एक ही स्थान में केन्द्रित होता है। केन्द्रीय 
प्रकार के अतिरिक्त देश में कोई दूसरी सरकार नहीं होती। पर शासन की 
मुविधा के छिये देश का विभाजन विभिन्न शासकीय क्षेत्रों में शो. जाता है । 
शासकीय ज्षेत्रों को केन्द्रीय सरकार की तरफ से कार्य और, अधिकार सुपुद कर 
दिया जाता है| केन्द्रीय सरकार के अन्तगत तथा उसके एज़ेण्ट के रूप में ही 
विभिन्न शासकीय क्षेत्रों को अधिक आप्त होता है । उनके अधिकार विधान के 
द्वारा सश्चालित नहीं होते | इसी अथ में ब्रिटेन एक पूण केन्द्रीय राज्य है. और 
इसका विधान केन्द्रीय ब्िधान है | हे 
इज्जलैण्ड का विधान अमेरिकी अर्थ में लिखित विधान नहीं है । इज्नलैण्ड में 
क्‍ ह अमेरिका की तरह कोई विधान निर्मात्‌ समा (०85४8 22/70/847४ 
ब्रिटिश विधान ८०४०८४:४०४ ) जैसी फिलाडेडफिया ( १७८७ ) में हुईं 
छिखित एवं थी, नहीं बनी । ब्रिटिश विधान का एक क्रमिक पिक्रास हुआ 
भरलिखित. है। एक पर एक परम्परा, नियम तथा प्रचलन जुडते गये। 
अर्थात्‌ पीदी दर पीठी में चाटर, कानून, न्यायालयों के निर्णये, 


६ इंग्लेणडं 


प्रथायं तथा परम्पराओं का जाछ-सा फैल गया। इंगलिश विधान का मध्य 
भवन ( प्रासाद ) जिसकी जड़ प्राचीनकाछ से चली आ रही है, ऐतिहासिक 
कालों में एक पर एक वैधानिक प्रणाली रूपी आकार का निर्माण करता हुआ 
प्रगति करता गया । आज भी बह नहीं कहा जा सकता कि वह भवन पूर्णरूप से 
निर्मित हो गया । वह अब भी बनता ही जा रहा है | 


इज़लेण्ड का विधान अब भी विकसित होता जा रहा है | यही इसकी 

सथ्से बड़ी विशेषता है। किसी भी देश का विधान जो 

विकासात्मक विधान सभाओं के द्वारा बनता है, वहाँ की परिश्थितियों 

के कारण कुछ प्रथा ओर परम्पराथं चल पड़ती हैं। 

किसी लिखित जड़ विधान को कार्यान्वित करने के लिये परम्पराओं की 

आवश्यकता पड़ती है। यदि परम्परा का निर्माण न हो तो कोई विधान कार्य 

रूप में परिणत नहीं हो सकता | प्रथाओं तथा परिस्थिति के कारण विशेष प्रयोगों 

से विधान में छलोचकता आती है | इसी तरह विधान का ब्रिकास होता है। 

ब्रिटेन में कमी ऐसा समय नहीं आया जब कि परिस्थिति के कारण विधान की 

दुरृइता बाघक बन कर समस्याओं को सुलझाने के बजाय उलझन 
पैदा कर दिये हो । 

इसके अन्तगंत पाँच वस्तुएँ हैं « स्ंप्रथम तो कुछ चारर हैं जिन्हें इंग्लैण्ड 

के बादशाहों ने प्रजा को समय १ पर दिये हैं । चार्टर 

ब्रिदिश विधान राजा की तरफ से स्वीकृत स्वतंत्रता-पत्र हैं। कुछ प्राथना 

में क्या हे ! पत्र ( /१८४४४०%5 ) और पालंमेण्ट के द्वारा पास (पारित ) 

किये हुए कानून ईं--महान स्वतन्त्रता पत्र ( १२१५ ई० ) 

अधिकार प्र ( १६८९ ), उत्तराषिकार नियम ( १७०१ ), स्काट्लैण्ड के 

साथ एकता का नियम ( १७०७ ), १८३२१, १८६७ और श्दू८४ का सुधार 

नियम, बेलट ऐक़ट १८७२, पालमेण्ट ऐक्ट (१९११ ६० ) और वेस्टमिनिस्टर 
का कानून १९११ । 

इनके अतिरिक्त पालमेण्ट के द्वारा पास किये हुए बहुत से छोटे और 

पढ़े कानून हैं जो समय की आवश्यकताओं के अनुसार 

चारटर और बनते गये हैं| उन कानूनों के द्वारा मतदान के अधिकार को 

स्टेचुट. विस्तारित किया गया। निर्वाचन पद्धति निश्चित हुई। राज्य- 
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.. क्मचारियों के अधिकार और कर्तव्यों के सम्बन्ध में उपयुक्त 

नियम बने | व्यक्तियों के अधिकार संरक्षण का प्रबन्ध हुआ । इड्जलैण्ड में बड़े-बड़े 

वैधानिक कानूनों तथा साधारण कानूनों में कोई वैधानिक भेद नहीं है। 

पालंमेण्ट किसी भी समय साधारण प्रणाली से किसी भी बड़े से बड़े कानून 
को परिवतन कर सकती है। ' 

समय समय पुर ब्रिटेन के न्यायालयों ने चारों तथ्ना विभिन्न कानूनों का 

थे लगाया है जिसके द्वारा उनकी धाराओं की सीमा और क्षेत्र 

न्यायालय निर्धारित होते हैं। अमेरिका की सुप्रीम कोट या सर्वोच्च न्यायारूय 

के निणय के निर्णय जिस टंग के वैधानिक मुकदमों पर होते हैं उस 

.. तर ब्रिटिश अदालतों के निणय भी होते हैं। पर ब्रिटिश 

न्यायालयों को पालमेप्ट के कानून को अवैध घोषित करने का अधिकार 

नहीं है । क्‍ 

यह प्रायः कह्य जाता है कि “कामन छा” ब्रिटिश विधान का एक अज्ग है। 

“कामन छा?” से उन कानूनी नियमों का मतहूब है जिनका 

साधारण विकास इल्जलैण्ड में बहुत दिनों से हुआ । पालमेण्ट से इन 

कानून नियमों से कोई सम्बन्ध नहीं था| पर उनकी मान्यता सारे 

( कामन छा ) देश में हे। ब्रिय्शि विधान में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को जो 

या कोकनियम संरक्षण प्रास हैं वे अधिकतर “कामन छा” के अन्तगत बने हैं | 

उदाहरण के लिये किसी फोजदारी मुकदमे में जूरी की सहमति के 

द्वारा अभियुक्त न्याय मांग सकता है। यह “कामन छा” की ही देन है। न्याया- 

लयों के निणय से “कामन छा” का सदैव विकास होता रहा है और होता रहेगा | 


पुनः बहुत सी राजनीतिक प्रथाये, परम्परायं तथा प्रचलन का प्रयोग बहुत 

दिनों से चला आ रहा है। इनका प्रभाव शासन के विभिन्न 

संविधान की अज्ञों पर भरपूर पड़ता है। बल्कि शासन की मशीन मे 

परम्परायं.. इन्हीं परम्पराओं के कारण प्रगति है। इनकी मन्यत 

पालमेण्ट के कानून से कम नहीं है। ब्रिटिश विधान मे 

अन्य दंशां क॑ विधानों की अपेक्षा अविक प्रभाव प्रथाथों का है क्योंकि इज्जलैण्ड 

में प्रथाओं के बनने और समुन्नत होने के लिये अधिक समय मिछा | यदि सच 

कद जाय तो ब्रिटिश शासन पद्धति का अधिकतर भाग--कानून और न्यायाढये 

के निर्शय की अपेक्ञा-प्रथाओं और परम्पराओं पर अवलरूम्बित है | कैबिनेट और 
उसकी कामन समय के प्रति उत्तरदायित्व प्रथा पर ही अवलूम्बित है । 


द्ध इंग्लेण्ड 
कुछ छोगों का ख्याल है कि ब्रिटिश विधान को ही सुरुम . परिवर्तनशीछतो 
प्राप्त हे। अमेरिका का विधान अलिखित होने से अपरि- 
वेधानिक वरतनशील है | यह बात बिल्कुल गरूत है.। विधान में 
सुलभ संशोधन के नियम यदि सरल और सुलम नहीं हैं तो 
परिवर्तनशीलता कोई न कोई तरीका नियम परिवर्तन का निकल ही 
“आयेगा। नियमों का अधिक से अधिक संशौधन और 
परिवर्तन अमेरिका के सर्वोच न्यायात्य के द्वारा हुआ है | कोई भी“शट्ट जो 
उन्नतिशीछ और जीवित दै वह प्राणविद्दीन दुरूह लेखबद्ध विधान. के द्वारा 

प्रगति नहीं कर सकता । 


मुनरों नें ब्रिटिश विधान को इप्त तरह व्याख्या की है यह संस्थाओं, सिद्धान्तों 

और प्रयोगों का संयुक्त मिलावट है| यह चाररों, कानूनों, न्यायालयों के निणय 
'कामन छा, प्रथाओं और परम्पराओं का मिश्रण है। यह एक विवरण पत्र या 
20८277४#४४ नहीं है बल्कि हजारों पत्रों का समूह है। यह एक खोत से 
नहीं निकल है बल्कि कितने ही खोत से प्रवाहित हुआ है। यह समाप्त नहीं 
हआ है बल्कि इसका विकास होता जा रहा है ।? 


च्िद्वान्ततः ब्रिटिश पाल मेण्ट शासन के किसी अज्ञ में अपनी इच्छानुसार 
परिबंतन कर सकती है ।कोई चाटर .या नियम कितना भी 
विधान में पुराना या मौलिंक हो पालमेण्ट के अधिकार ज्षेत्र के बाहर 
परिव्तंत नहीं है । कोई ऐसा न्यायाल्य का निशय नहीं है.जो इसे 
परिवतन का अधिकार न हो। कोई ऐसी प्रथा नहीं जिसे यह 
समाप्त न.कर दे और 'कामन छा? का कोई ऐसा नियम नहीं है जो यह बदल 
न दे | शासन का सारा अधिकार अन्ततो गत्वा पालमेण्ट के हाथ में है। 
सर एड़वर्ड कोक के शब्दों में पालमेण्ट का अधिकार क्षेत्र सीमाबद्ध नहीं है । 
इसी के अनुपार पालमेण्ट पूर्णलत्ताधारी सभा है । यह सत्य को असत्य 
और अखत्य को सत्य घोषित कर सकती है। परन्तु यह आगे आने वाली 
पालमेण्ट को समाप्त नहीं कर सकती या उसके अधिकार पर कोई नियन्त्रण 
नहीं कर सकती | 


ग्रेट ब्रिटेन में विधान बनाने वाले अधिकारी और साधारण कानून बनाने 
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वाले अधिकारी में कोई भेद नहीं है। अमेरिका में 

ब्रिटेन में वेधानिक नियम कांग्रेस राष्ट्रीय कानूनों का निर्माण करती है पर 

ओर साधारण कानून वैधानिक नियम निर्माण उसके काय-क्षेत्र के 

में मेद नहीं है बाहर दे ब्रिव्शि पालमेण्ट में किसी तरह 

का कानून प्रस्तावित'हो सकता है ओर साधा- 

रण विधि के अनुसार बहुमत से पास हो सकता है । विधान का बड़ा से 

बढ़ा नियम पालमेण्ट जब चाहे परिवर्तन कर सकती है । पालमेण्ट दोनों 

तरह के नियमों को बनाती है--अर्थात्‌ वैधानिक नियम और साधारण राष्ट्रीय 

तथा स्थानीय निबम ! उत्तराधिकार कानून ( १७०१ ) जिसके द्वारा 

ब्रिटिश गही का उत्तराधिकार निश्चित किया जाता है पालमेण्ट अपनी इच्छा 

अनुसार बदल सकती है | पालमेण्ट इज्लैण्ड को वैधानिक दपतन्त्र से गणतम्त्र 
में कानून के द्वारा परिणत कर सकती है। 


ब्रिटिश पालूमेण्ट के द्वारा पास किया हुआ कोई कानून ब्रिठेन के किसी 

क्‍ भी न्यायारय के द्वारा अवैधानिक 
पालंप्रेण्ट के द्वासा बनाया हुआ घोषित नहीं हो सकता | ब्रिटिश पाल- 
कानून अवैवानिक नहीं हो. मेण्ट सावजनिक व्यवस्थापक मण्डल है । 
सकता अपैरिकी कांग्रेस सावभौमिक व्यवस्थापक 

मण्डल नहीं है। उसके काय सीमित 

हैं । कांग्रेस के द्वारा पास किये गये कानून विधान के अन्तगंत न हों तो अमे- 
रिंकी सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे कानून को अवैध घोषित करने का अधिकार 
है । स्विस देश के संघीय न्यायालय को भी राष्ट्रीय असेम्बडी के द्वारा स्वीकृत 
कानून को अवैध घोषित करने का अधिकार नहीं है | इस अथ में ब्रिग्श पाल- 
मेण्ट और स्विस राष्ट्रीय असेग्बली में साम्य है | परन्त ब्रिटिश पालमेण्ड साव॑- 
भौमिक व्यवस्थापक मण्डल है और स्विस राष्ट्रीय असेम्बली के कायक्षेत्र और 
अधिकार सीमित हैं | स्विस देश संघात्मक है ओर ब्रिटिश देश केन्द्रीय राज्य 
है | अतः विधान का सम्पूर्ण अधिकार ब्रिटिश पालमेण्ट को ही प्राप्त है | यदि 
कोई अंग्रेज नागरिक ब्रिटिश पालमेण्ट के द्वारा पास किये गये कानून को 
“अवैधानिक” कहता है तो इसी अथ में कि कोई कानून ब्रिटिश शासन पर- 
म्परा के विरुद्ध है, अनुपयुक्त हे ओर ब्रिय्शि मनोद्नत्ति के प्रतिकूल है। यदि 
पालंमेण्ट कोई इस तरह का कानून पास करता है जो स्थापित परम्परा या 
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प्रथा के बिरुद्ध है तो जनता उसका विरोध कर सकती है, उस कानून को रद 
करने की आवाज हो सकती है या पालंमेण्ट को भंग करके नये निर्वाचन की 
माँग हो पकती है। परन्तु कोई अंग्रेज नागरिक किसी न्यायालय में जाकर उस 
कानून को अवैध घोषित नहीं करा सकता | ब्रिटिश पाल॑मेण्ट का यह अनिय 
न्त्रित सावभौमिक अधिकार, जिसके द्वारा साधारण विधि से विधान में सहज ही 
परिवतन किया जा सकता हे, त्रिटिश राजनीतिक पद्धति को एक सहज परिव- 
तन शीलूता या छचकद्नन प्रदान करता है. जो उन देशों की खूजनीतिक पद्धति 
को प्राम नहीं है जहाँ वैधानिक नियम-निर्माण तथा साध|रण-नियम-निर्माण में 
भेद है | वाल्टर बेजहॉँ ने ब्रिटिश विधान के इस गुण की बहुत उपयुक्त बब्दों 
में प्रशंसा की है कि पालमेण्ट जूरी पद्धति को प्रमाप्त कर सकती है, व्यक्तिगत 
सम्पत्ति को बिना मुआवजा दिये जब्त कर सकती है या किसी तरह के टैक्स न 
देने वालों को मत देने के अधिकार से वंचित कर समझती है। 


पर क्या यह सम्भव है ! क्या सचमुच पाल मेण्ट ऐसा काय"कर सकती है | 
पालमेण्ट को वैधानिक अधिकार है | कानूनी ढंग से कोई रुकावट नहीं है। 
पर विधान-विज्ञान को दृष्टि कुछ और है तथा वास्तविकता कुछ और है। यदि 
पल॑मेण्ट ऐसे अनुत्तररयी तथा पागछूपन के काय को करने लगे तो वह पालंमेण्ट 
नहीं रह जायेगी। शासन समास हो जायगा। असन्तोष की लहरें विद्रोह में 
परिणव हो जायेगी । शान्ति और सुरक्षा अशान्ति तथा अराजकता में परिवर्तित हो 
जायेगी । पालमेण्ट के सदस्य जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। उनका 
निर्ाचन अधिकतर पार्टियों के टिकट पर होतः है। पालमेप्ट बहुमत और 
विरोधी दल में बंटी रहती है। यदि पालमेण्ट का बहुमत दछ कोई 
के विरुद्ध काय करने छगे या करने का प्रयत्ञ करे तो विरोधी दछ चुप और 
शान्त होकर बैठ नहीं सकता | पुन: पालमेण्ट के विकास का सारा इतिहास इस 
बात का साक्षी है कि कामन सभा जनता की भावनाओं का आदर करती है 
और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिये पालमेण्ट के विभिन्न दल संयुक्त 
रूप में काय करते हैं | अतः ब्रिटिश पारल्नमेण्ट अपने सैद्धान्तिक कानूनी अधि- 
कारों के पचड़े में नहीं पड़ती | वह कोई जनमत विरोधी, परम्परा-विरोधी कार्य 
को करके अपनी सावमौमिकता की परीक्षा नहीं छेती | पालंमेप्ट ब्रिटिश जनता 
की प्रतिनिधि उंस्था है | इसका कायकाछ निश्चित रहता है । और वह जनमत 
को मावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। इंगलैण्ड में प्रथाओं और परम्पराओं 
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की महत्ता है । लिखित विधान की धाराओं से कम शक्ति और स्थायित्व ब्रिटिश 
अलिखित परम्पराओं में नहीं है। व्यक्तिगत सम्रत्ति इंगलेण्ड में उसी तरह 
सुरक्षित है जिस तरह अमेरिका में है, यद्यपि अंग्रेजी विधान में कहीं लिखित 
संरक्षण प्राप्त नहीं है । 

प्रोफेसर मुनरो ने अपने ग्रन्थ गवनमेण्ट्स आफ यूरोप? में लिखा है कि 
विधान की परिवतनशीछता विधान के सहज संशोधन विधि पर ही निर्मर 
नहीं करता बल्कि वह परिस्थितियों पर निभर करता है। वैधानिक धाराओं के 
स्वरूप और जनता के स्वभाव पर विधान की परिबतनशीलता अवलम्बित है | 
यदि विधान की धाराएं विशद और उदार हों कि बिना कानूनी संशोधन के 
शासन प्रणाली भें परिवतन किया जा सके तो यह कहा जा सकता है कि विधान 
सहज ही में परिवतनशील भर रूचकदार है । 


जनता के स्वभाव पर भी विधान का रूचकपन निभर करता है। यदि 

जनता स्वभाव से अनुदार और नई प्रगति के प्रति अन्य- 

जनता की. मनस्क हो या छोगों में मनोवृत्ति प्रतिक्रियात्मक शे तो 

आदतें विधान के नियम-परिवतन में कितनी ही सरब्ता क्‍यों न 

हो विधान में संशोधन होना सरछ नहीं होगा | बहुत 

कुछ जनता के स्वभाव और उसकी मनोदृत्ति पर अवलम्बित होता है। यदि 

जनता की मनोद्त्ति अनुकूल हो तो विधान में किसी भी संशोधन के छिये उप- 

युक्त वातावरण तैयार किया जा सकता है। यदि संशोधन-विधि सरल न हो 

ओर अनेक तरह की वेघानिक बाघाओं को पार करना भी हो तो जन-शक्ति 
वैधानिक बाधाओं को सरल कर देती है। 

ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली की. एक विशेषता यह है कि कितनी ही. सदियों 

से अटहूट विकास करने में इसे एक जीवन-दायिनी 

ब्रिटिश घिघान शक्तिप्राप्त हुई हे। अन्य देशों के छिश्धित दुरूह 

एक जीवित विधानों की . निःसारता और सूखेपन का. अनुभव 

: संस्था है ब्रिटिश विधान में नहीं होता । इसने सदा ही प्रि- 

स्थिति के अनुकूछ परिवर्तित होते हुए. एक जीबित 

व्यक्तित्व की श्री को प्रात किया है। यह आज भी आगे प्रगति करता हुआ 

दृष्टिगोचर होता हे | हुनियाँ के अन्य बिध्यनों को तरह परिवतन के हिये छुल्लांगें 
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नहीं मारता बल्कि इसके परिवतन की विधि क्रमशः है। परम्परा, नांध तथाी 
स्वरूप के प्रति चिपके रहने की आदतों में विरोधाभास मालूम पड़ता है पर 
उसझी आन्तरिक्त परिस्थिति और पद्धति के परिवरतेन से ऐसा निष्कष निका- 
लना पड़ता है कि ब्रिटिश वैधानिक परिवतन में भीतर ही भीतर इतने महान 
क्रान्तिकारी परिवतन हो गये हैं कि जितना किसी अन्य देश में सम्भव नहीं 
हो सका है| 


फिर भी ब्रिटिश वैधानिक इतिहास में इतनी गहरी अद्टूट क्रमबद्धतो 
दिखलाई पड़ती है कि वैसा उदाहरण दूसरे देशों में नहीं 
विधाम की. मिलता | प्रसिद्ध इतिहासज्ञ फ्रीमान ने लिखा है कि ब्रिटेन में 
अटूट... कभी ऐसा समय नहों हुआ जब भूत ओर बतमान की गांठ 
क्रमबदता. (अन्थि ) टूट कर प्रथक हो गई हो। किसी सप्रय अंग्रेजों ने 
बैठकर एक पूण नूतन विधान किसी चमकते हुए सिद्धान्त के 
आधार पर नहीं निर्माण किया |” सत्तरहवीं शताब्दि में भी जब यह मालूम 
पढ़ता था कि इच्धलेण्ड में बुद्ध ओर क्रान्ति के कारण देश की व्यवस्थित वैधानिक 
प्रगति में बाधा पढ़ जाथेगी तो अचेतन रूप में तो यह साफ हो रहा था कि 
दो या तीन सो वर्षों से बनने वाले सिद्ध'न्त को स्थायित्व और पुष्टि 
ही मिल रही है। 


विधान की उपरोक्त विशेषता के कारण एक अजीब असाधारण सी 
परिस्थिति उत्पन्न हो गयी। वास्तविक रूप में काय प्रणाली 

घिद्धान्त भौर॒या व्यवहार और सिद्धान्त से कोई मेल नहीं बैठता । विधान 
ब्यवह्दार का में दो व्रोधी बातें दिखलाई पड़ती हैं । विधान सैद्धान्तिक 
विरोध रूप से पद्धति का जो स्वरूप प्रस्तुत करता है तथा पद्धति 
व्यतद्दर के रूप में जिस तरह काय रूप में हैं-- दोनों में 

विचित्र विरोध है । आठ सौ व पहले इज़जलैण्ड प्रत्येक दृष्टि से एक निरंकुश 
मुपतन्ते था परन्तु अब यह श्री वेब और श्रीमती बेब के शब्दों में राजतान्भिक- 
गणतन्त्रे है। सिद्धान्त में आज भी इज्ञलेण्ड की सरकार राजा की सरकार है | 
कानून राजा का काचून है। न्याय राजा का न्याय दै। मन्त्रिमण्डल राजा का 
न्त्रिमण्डल है। नौ-सेना सम्राठ की नौ-सेना है। जनता सम्राट की राजमक्त 
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प्रजा है। यह सब केवठ कानूनी शब्द है। यह है वैधानिक प्रणाली प्रकठ करने 
की जिससे वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नहीं हे। यह विलकुछ सत्य है क्लि 
पालंमेण्ट नये कानून बनाती है । मन्त्रिमण्डछ को बनाती और बिगाड्ती है । 
स्थल सेना और नौ-सेना को नियन्त्रित करती है| कर लगाती है | यदि राजा कुछ 
करता हैं तो केवल मन्त्रियों के सलाह से काय करता हे | पर अब यह नहीं है । 
मन्त्रिगण राजा के नाम में कार्य करते हैं। पहले मन्त्री छोग सछाह देते थे और 
राजा निश्रय करता था| पर अब व्यवहार में राजा चाहे तो सलाह दे सकता 
है ओर आखिरी निर्णय मन्त्रियों का ही होता है| ऊपर से देखने में स्वरूप 
और बनावट तो वैसी है पर आन्तरिक कायप्रणाली परिवर्तित हो गयी है | 


” संझ्षेप में त्रिटिश्न्‍न राजनीतिक प्रणाली की 


निम्नलिखित विशेषताएँ हैं।--- 

ब्रिटेन एक केन्द्रीय राज्य है। बह भमेरिका की तरह सध राज्य नहीं है | 

वैधानिक नियम और साधारण कानून में कोई कानूनी भेद नहीं हैं । 

पाल मेण्ट सावभौमिक सस्था है। वह शासन के लिये साधारण कानून 
निर्माण करती है तथा वैधानिक नियमों में सशोधन करती है । 

ब्रिटेन की पालंमेण्ट के द्वारा बनाया हुआ कानून अमेरिकी अर्थ मे अवैध 
नहीं हो सकता | 

इज़्लेण्ड में कोई सर्वोच्च न्यायारूय नहीं है जिसे पालमेण्ट के कानूनों को 
अवैध करने का अधिकार हो | ब्रिटिश विधान अधिकार विभाजन के सिद्धान्त के 
अनुसार निर्मित नही है जहाँ शासन विभाग, व्यवस्थापक मण्डल तथा न्याय 
विभाग तीनों का पृथक पृथक प्रबन्ध और एक दूसरे से स्वतन्त्र होना माना 
जाता है। 

अमेरिका की तरह राष्ट्रीय ओर राज्य सरकारों में कायं और अधिकार का 
विभाजन इच्धलेण्ड मे नहीं है। पालमेण्ट किसी मी बिषय और क्षेत्र के लिये 
कानून बंना सकती है । 


प्रोफेसर फ्रेडरिक आस्टिन और के अनुसार ब्रिय्शि सरकार की 
विशेषताएँ:-.- 
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(१ ) ऐतिहासिक दृष्टि से राजा ( क्राउन ) सामान्य रूप से सभो अधि- 
कारों की उत्पत्ति का खोत है (२ ) शासन तथा काबून-निर्माण में कैबिनेट 
(जो क्राउन के नाम पर काम करता है) की प्रधानता और नेतृत्व- 
(३ ) पालमेण्ट की वैधानिक या कानूनी सावभौमिकता (श्रेष्ठता ) । 
पालमेण्ट के सारे काय वैधानिक हैं । (४ ) नायरिक अधिकारों की रक्षा । 
पाल मेण्ट को असीमित वैधानिक अधिकार प्राप्त है। पर इसका यह अर्थ नही है 
कि इज्जलेण्ड में नागरिक० अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती यौ अन्य देशों के 
विधानों मे मौलिक अधिकारों का उल्लेख है अत नागरिक अधिकार अधिक 
सुरक्षित हैं| ब्रिटेन में भी वैधानिक सरहृण प्राप्त हैं यद्यपि वे सरक्षण कहीं एक 
स्थान में तथा एक ही विधान के अन्तगंत लिखित नहीं हैं। अधिकारों के विधेयक 
( 8/7/ ० #7६27४5 ) जैसे महत्वपूर्ण कानून जो समय र॑ पर पालमेण्ट ने 
पास किया है वे कानून ब्रिटिश विधान के प्रारम्मिक और मौलिक अधिकार हैं । 
यद्पि पालंमेण्ट को यह वेध अधिकार है कि उन्हे साधारण वरीकों से जब चाहे 
ब्रदछ सकती है, पर पालमेण्ट ऐसा नहीं करती | इज्नलैण्ड की नागरिक स्व- 
तन्त्रता “कामन छा? के द्वारा पूणरूप से सरद्धित है | इज्ललैण्ड मे “कानून का 
शासन” उसी तरह से दृढ है जैसे किसी देश मे छिखित विधान दे । “कानून 
का शासन” इगलैण्ड, के रूस्वे चौड़े वैधानिक विकास में पालमेण्टरी विधियों 
तथा न्यायालयों के निणयों में निहित है। 'कानून का शासन? का अर्थ है 
कानून की श्रेष्ठठा जिसमें कानून के समक्ष किसी व्यक्ति की इच्छा की प्रधानता 
नहीं होती । कानून के शासन में राज्य किसी तरह का आदेश चालू नहीं कर 
सकता, सम्पत्ति पर किसी तरह का नियन्त्र० नहीं हो सकता तथा व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता में किसी तरह कमी नहीं हो सकती । केवल कानून के सिद्धान्तों के 
अनुस्तार ही कोई नियन्त्रण या हस्तक्षेप हो सकता है। वह भी किसी 
अधिकारी व्यक्ति ही कानून के अनुसार करता है। कानून ही सर्वोपरि है| 
व्यक्ति या कोई अधिकारी किसी पद्‌ पर क्यों न हो, उसकी प्रधानता नागरिक 
स्वतन्त्रता में नहीं दी ययी हे । ह 


पालमेण्ट यदि चादे तो वह किसी भी समय किसी अधिकार को स्थगित 
कर सकती है, का नियत्रित कर सकती है। युद्ध के समय राज्य की सुरक्षा के 
निवम के द्वारा नागरिक अधिकारों पर निवत्रण किया गया था । कुछ अधिकार 
कुछ ज्यों के छिये स्थगित कर दिये गये थे | पर इज्नलैण्ड में ऐसा कार्य केबल 
राष्ट्रीय सकयों के समव में ही होता है। नागरिक अधिकार इज्जलैण्ड में भो 
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उसी तरह सुरक्षित है जिस तरह किसी देश में हैं। आखिर कागजी घोषणाओं 
से अधिकार सुरक्षित नही होते, बल्कि परम्परा, सिद्धान्त और जनमत को शक्ति 
के द्वारा सुक्तित होते हैं। भाषण की स्वतन्त्रता ब्रिटिश विधान की उसौ तरह 
विशेषताओं में है जिस तरह मत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व । यद्रपि दोनों ही 
लिखित विधान पर आश्रित नहीं है | 

ब्रिटिश नरेश सभी अधिकारों का खोत है | वहीं से वैधानिक सस्याओं का 
प्रारम्म होता है। ब्रिटेन भे प्राचीन समय से ही 
विधान की रूपरेला राजा की सहायता के लिये राज्य के कार्यों में 
(बियान! (7:/428 ) नाम की सामन्तशाही 

सभा थी। इसी सभा में वतमान पालमेण्ट का बीज छिपा हुआ था । 


नामन विजय के बाद इज्जलैण्ड के राजाओं ने विदन की जगह पर ॥/८- 
(#88  ८०/४४४४०४/४ को बुलाया | यह “मेगनम्‌ कनरसिलियम”? बिदान की 
तरह सामनन्‍्तशाही सध््या थी। फिर भी उस युग में यह पर्यात्र रूप से प्रतिनिधि 
सस्था मानी जाती थी । “मैगनम्‌ कनसिलियम” एक बडी सभा थी। इसका 
हर समय में मिलना आसान नहीं था। अत राजा ने ८७&#४४ “२४९2४ को 
बुलाना शुरू किया | “क्यरिया रेजिस”? का अथ “राजा का को<?? या दर्बार 
होता है। क्यूरिया रेजिस ग्रायः मिला करती थी। राजप्रासाद के प्रमुख कर्म- 
चारी, राजवश के प्रमुख व्यक्ति वथा प्रमुख बैरन इसमें बुलाये जाते थे। इसके 
तीन मुख्य काय ये -- न्याय सम्बन्धी, शासन सम्बन्धी और राजस्व सम्षण्धी | 
इसी क्यूरिया रेजिस से 2४८/2,4 ४९४ /#2०9 (०४8८४ तथा न्याय मण्डल 
निकले | न्याय मण्डल में भी तीन मिन्न तरह की न्याय पद्धति का विकात्त 
हुआ-किस्स बेच, कामन ज्ञीज, और चास्सरी | 

कुछ दिनों के बाद क्यूरिया रेजिस समाम हो गयी। क्योंकि इसके का 
मिन्न भिन्न रुप में परथक प्रथक सत्थाओ के द्वारा होने छगे । एक्स चेकर का 
सम्बन्ध राज्य के राजस्व का प्रबन्ध करना था। न्याय मण्डल तो धीरे धीरे 
स्वतन्त्र सस्था के रूप में स्थिर हुआ । क्यूरिया रेजिस का एक प्रमुख कार्य 
जिसमें राजा कुछ चुने हुए. छोगों को राज्य की गोपनीय बातों में सत्यह लेने के 
लिये बुछाता था प्रिवी कौसिछ में होने छगा | अत, क्यूरिया की जगह पर प्रियी 
कौसिछ दी प्रमुख हो गयी । बाद में इसी प्रिवी कोसिल से कैबिनेट का विकात 
हुआ | पर कैबिनेट प्रिवी कोसिल को समास्त नहीं कर सकी । आज मी प्रिवी- 
कौंसिक पर्तमान हे | 


१६ इंग्लेण्ड 


इस प्रकार इक्ञषल्श सविधान में सवप्रथम इन्नलेण्ड का राजा है। 
राजा नाममात्र का अधिकारी है | परन्तु बह एक आवश्यक भज्जञ की 
पूर्ति करता है | राजा का साय कार्य मन्त्रि-मण्डल के द्वारा पूरा किया जाता 
है | मन्त्रि-मण्डल की नियुक्ति राजा ही करता है | पर इसमे उसको स्वतन्त्रता 
नहीं है | परम्परा के अनुसार साधारण सभा के निर्वाचन के बाद बहुमत दल 
के नेता को राजा मन्त्रिमण्डल निर्माण के लिये निमन्त्रित करता है| बहुमत दल 
के नेता के निमनन्‍्त्रण स्वीकार कर लेने पर वह प्रधान मन्त्री बना दिया जाता 
है। बाद में प्रधान मन्त्री की सलछाइ से राजा मन्त्रि मण्डल के सदस्यों की 
विय्युक्ति करता है । मन्त्रियों मे क्मागों का बँटवारा प्रधान मन्त्री की राय से 
ही होता है | मन्त्रि मण्डल के बन जाने पर राजा का काय समाप्त प्रायः हो 
जाता है| मन्त्रि मएडह राज्य का शासन प्रबन्ध राजा के नाम पर करता है| 

मन्त्रि-मण्डड अपने कार्यो के डिये पालंमेण्ट के प्रति उत्तरदायी है । 

पालंमेप्ट में दो सदन हैं:--( १) छाड सभा ( २ ) साधारत सभा। 

छाड सभा दुनियाँ की सबसे पुरानी सस्था है। इसमें दो तरह के सदस्य 
होगे हैन्कर्तु:२ ) वश क्रमागत ( २) जीवन सदस्य | 

राष्ट समा जनता की निर्वाचित सभा नहीं हैं. इसलिये मन्त्रि मण्डल इसके 
प्रति उत्तरदायी नहीं हे । 

साधारण समा अनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सभा है। इसका 
निर्वाचन पांच वर्ष के लिये वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है बही सभा 
मन्त्रिसंग्हछ को नियन्त्रित करती है । ब्रिटेन के आयव्ययक को यही 
पारित करती हे । 





शासक सपण्डल 
राजा 


ली ही अल कद 
| व्यवस्थापक 
के अब | मण्डल 
कैबिनेट... (१) शं समा 
(२) साधारण सभा 
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ब्रिटेन का वैधानिक राजतन्त्र 

प्राचीन समय से ही राज्य का एक प्रधान होता भाया है। आधुनिक 
समय में भी यह प्रणाढी थोड़े से देशों को छोड़ कर अन्य सभी देशो मे 
वतमान है | सोबियत सघ और उसकी प्रणाली को अनुकरण करने बाले देश 
राज्य का एक प्रधान नहीं रखते । राज्यों के प्रधान राजा, यप्ट्रपति, गबनेर- 
जन या अविनायक होते हैं। इक्ञलण्ड म राज्य का प्रधान राजा है । 
इस देश का राजबश बहुत प्राचीन है । एक समय था जब राजाओं का 
निर्वात्नत हेता था ओर प्रत्येक राजा व्यक्तिगन अविकार से ही राजा था । 
उसके मरने पर शासन की क्रमबद्धता में सम्बन्ध विच्छेद हो जाता या। क्रमश* 
राजत्व वशक्रमागत हो गया और इसने सध्ष्या, पद या काय का रूप ग्रहण 
किया । एक राजा के-आने और दूसरे के जाने से राजत्व मे कोई भेद या शत्यता 
नहीं हुई । 

ब्रिटिश विधान का साथ विकास तो क्रमशः शक्ति और अधिकारों के 
हत्ष्ान्तरण की कहानी है। पहले राजा अपने अधिकारों का प्रयोग व्यक्तिगत 
रूप में करता था | अब राजा का व्यक्तिगत रूप से अधिकार समाप्त हो गया । 
वह एक सख्था के रूप म अधिकार का प्रयोग करता दे । अर्थात्‌ राजा अब 
राजत्य के रूप में परिणत हो गया है। राजत्व का अर्थ यह है कि गजा के 
अधिकार अब व्यक्तिगत नहीं रहे, वह एक सस्था या पद का रूप हो गया। 
अग्रेजी में इसे 'क्राउनः कहते हैं। अर्थात्‌ सारा अधिकार राजा के पास से 
0/०728 क्राउन! के पास चला गया | 


राजा और राजत्व ( (४०४8४ ) का मभे८ इस वाक्य से प्रकट होता है-- 
“राजा पद्चत्व को प्राप्त हो गया, राजा चिरायु हो। इसका 
राजत्व की अथ यह हुआ कि राजा मर गया और राजत्व चिरज्ञीबी हो । 
भसरता एक राजा ने जो राजपद दूसरे राजा को दस्तान्तरित किया 
बह चिरायु हो। एक राजा की मृत्यु से राजत्व के अधिकारों' 
और कर्तव्यों में कोई भेद नहीं होता, जैसे एक राष्ट्रपति के हटने पर दूसरा 
राप्रपति आ जाता है। राजत्व एक कत्रिम व्यक्तित्व है, एक संध्या है। इसे 
वैध व्यक्तित्व प्रात है और हसकी मृत्य नही होती। यह अपर और स्थायी है। 
3 09606 ए्रप्ा07७8४ 50ए७काग्रव्य8, है 42 
42 ((70७7 का अथ राजल!' से है| 
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एक राजा के मरने पर एक क्षण के लिये भी राजत्व की शक्ति, कार्य और 
राजशक्ति का लौप नही होता | प्रसिद्ध केलक वाल्टर बेजहॉ”' के शब्दों में 
४राजा को सेना के भग कर देने का अधिकार हैं, नौ सना को तोढ़ देने को 
शक्ति है, कौरतवाल के बच कर सचि करने का अधिकार है, प्रत्येक प्रजा को लाड 
बना सक्रता है, सभी अमियुक्तों को ज्ञमादान ने सकता है और अन्य कार्य कर 
सकता है जिसका सोचना भी खतरनाक है |” इसका अथ यही है कि ये सारे 
काय राजा स्वय नहीं क्र सकता बल्कि मन्त्रियों की सलछाह से कर सकता है। 
मन्त्रिगण साधारण समा ( 7088० ०7 (०/४४7085 ) कै प्रति उत्तरदायी होते 
हैं। कामन सभा जनता की प्रतिनिधि है। इस तरह क्राउन अब एक राजचिह 
या राजपद के रूप में अवस्थित है। राजा के सारे कार्यो का उत्तरदायित्व 
मन्ज्रियों क॑ ऊपर है जो पालंमेण्ट के प्रति उत्तरदायी हैं. और वह पालमेण्ट 
राष्ट्र के प्रति उत्तदायो है। राजा स्वयं अर्थात्‌ व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कर 
सकता । राजा के व्यक्तिगत अधिकार बहत दिन हुए. समाप्त हो गये | 


ब्रिटिश राजल वश क्रमानुंगत सस्था है। इसकी व्यवस्था पालेमेण्ट 
उत्तराधिकार के नियमी के द्वारा करती ४ । उत्तराधिकार के 
उत्तराधिकार नियम १७०१ ई० मे पालमेण्ट के द्वारा निश्चित किये गये थे । 
का नियम अभी तक उन्ही नियमों के द्वारा उत्तराघिकार चलता है | इसके 
अनुसार राज्य का उत्तराधिकार दइनोवर की राजकुमारी सोफिया 

के वश को प्राम है। राजकुमारी सोफिया राजा जेस्स प्रथम की पोची थी। अत 
१९१७ तक 'राजवश इनोबर वश? ( 220%४52 ०/ 772#००४/ ) के नाम से 
विभूषित था परन्तु प्रथम महायुद्ध के अवसर पर व्यूटन छोगों के विरुद्ध विशेष 
भावना देखकर राजवश की उपाधि में परिवतन हो गया। यह अब (िंडसर 
बश? ( (70४5० /॑ #ं7४480/ ) के नाम से पुकारा जाता है। प्रत्येक राज्य 
के उत्तराधिकरी को प्रोटेसटैण्ट घर्म का मानना आवश्यक है। इज्जनलेण्ड का 
राजा भारत का सम्राट था। परन्तु अब सम्राट! शब्द राजपदवी से निकाल 
दिया गया। प्रथा के अनुसार बड़े पुत्र को ही उचतराधिकार प्राप्त होता है। 
जिस तरह छोटे पुत्रों के आगे बढ़े पुत्रों का अधिकार श्रेष्ठ हे, उसी तरह पुत्रियों 
के आगे पुत्रों का अधिकार श्रेष्ठ होता है | यदि कोई राजकुमारी उत्तराषिकार 
३ फहा6/ 2592000 * 009787प607 
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के कारण राजल् प्रात करती हे तो उसे राजत्व के सभी मूल-अधिकार प्राप्त 
होते हे । परन्तु फिसी राजा की रानी जा अपने पति के राजा होने से रानी 
हुईं है उसे राजत्व के मूछ-भधिकार नही मिलते | उसी तरह कोई राजकुमारी 
यदि पुरुष उत्तराधिकारी के नही रहने पर राजत्व प्राप्त करती है तो उसके पति 
को राजत्व की पदवी नहीं मिल सकती। उसे राजा नही कहा जा सकता | 
जिस तरह विक्टोरिया के पति को केबल प्रिन्स कन्‍्सट 70/7#८८४ (०४50#4 
की परदवी मिली थी । 
इज्शेलिण्ट का राजा राजगही त्याग सकता है जिस तरह एडबर्ड अण्म 
ने १९३६ मे किया ' गजगददी छोड़ने क॑ पहले इस 
र/जगद्दी छोडना सम्बन्ध म नितनी बाते हुईं या विवाद हुए वे कमी जनता 
। के समज्ञ॒ नहीं आये और शायद नहों आयेंगे। परन्तु 
पालमेण्ट मे एक साधारण वक्तव्य प्रधान मन्त्री ने दे दिया था | एडब्ड चालीस 
बष की उम्र तक कुँआरे ही रहे और उसके बाद एक महिला से शादी करने की 
इच्छा प्रकट की | उस महिला ने अपनी दो शादियाँ की थी । पइली शादी का 
तलाक हो चुका था | दूसरी शादी के पति को भी तल्णक देने वाली थी। अब 
तीसरी शादी एडबड से होने को थी। एड़बड ने यह प्रस्ताव किया कि 
उनकी यह ह्ली रानी की पदवी पे वश्चित रहे । यह काय बिना पालमेण्ट क॑ 
स्वीकृति के नहीं हो सकता था। मन्त्रियाँ ने इस काय के लिये पालमेण्ट को 
कानून बनाने की सलाह देने से इन्कार किया | अन्य ब्रिटिश डोमिनियन के 
प्रधानमन्त्रियों से भी सछाह मशविरा हुआ था और सभी ने ऐसे काय के 
ओऔचित्य को प्रध्न्द नहीं किया। ऐसी परिस्थिति में एडबड के छिये उस 
शादी की इच्छा त्यागने या राजगद्दी त्यागने में से किसी एक माग को अपनाना 
आवश्यक था| एडबड ने राजगरी त्याग दी। एुडब्ड ने अपनी इच्छा के 
अनुसार ११३६ के दिसम्बर से राज्य त्यागने के कानून पर हस्ताक्षर कर 
दिया । तब उनके छोटे भाई ( अर्थात्‌ जाज पश्चम के द्वितीय पुत्र ) जो याक 
के ब्य क ये जाज षष्ठ के नाम से राजा हुए । 
जब्र किस्ती राजकुमार या राजकुमारी को भद्वारद्र वर्ष से कम की उम्र में 
राजगही मिलती है तो वह जन तक वयस्क नहीं हो 
१९३७ का रीजेल्सी जाता तब तक के डिये रीजेन्सी स्थापित होतो है । 
कानून १९३७ के पहल कोई निश्चित नियम नहीं था | प्रत्येक 


] ए-७7०2५४४ए७४ ४ ४76 070छ7 


ञ 
२८ इ््लण्ड 


अवसर पर उपयुक्त प्रत्रन्ध हो जाता था । अल्पबयस्क राजा था 
रानी के निकट सम्बन्धी रीजेण्ट नियुक्त हो जाते थे । पर १९३७ में 
रीजेन्सी कानून बन गया । इसके अनुसार सबसे निकट का वयस्क उत्तरा 
घिकारी राजा या रानी की अल्प-वयस्कता तक रीजेण्ट का काय करेगा । 
इसमें यह भी नियम बना है कि यदि राजा या रानी मस्तिष्क या शरीर की 
अयीग्यता के कारण द्वाजकाय करने में अयोग्य हो तो उनकी रुणता अथवा 
उनके स्वस्थ होने तक नियमानुसार थोग्य रीजेण्ट राजकाय करेगा लक यदि 

या देश से बाहर जाने ऊे कारण राज्फाब करने में राजा असमथ हो वी उसके 
लिये पॉच परामशंदाताओं का एक कमीशन राजकीय अधिकारों के प्रयोग के 
लिये नियुक्त होगा । १९३७ का रीजेन्सी कानून केबल ग्रेट ब्रिटेन और 
क्राउन उपनिवेशों के लिये ही छागू है | रीजेन्सी के सम्बन्ध में प्रत्येक को 
अपना रीजेन्सी नियम बनाने का अधिकार है । १९११ के वेप्ठ मिनस्टर 
कानून ( 57८/2८० 6 8785 7/787572# ) के अनुसार राजगदी के 
उत्तराधिकार के नियम में कोई परिवतन करने पर विभिन्न ब्रिटिश डोमिनियन 
के पालंभेण्ठ तथा त्रिविश पालमेण्ट की स्वीकृति की आवश्यकता है । 


ग्रही पर आसीन राजा के प्रथम पुत्र को वेल्स के राजकुमार को पदवी 
प्रथा के अनुसार मिलती दै। वेल्स के राजकुमार को इस पदवी के कारण कोई 
राजकीय अधिकार ग्राप्त नहीं होता । इस समय कोई वेल्स का राजकुमार नहीं 
है। वर्तमान राजा जाज षष्ठ को कोई पुत्र नहीं है। राजकुमारी एलिजाबेय ही 
गाज़ा की सब से बढ़ी पुत्री हे तथा राज्य की उत्तराधिकारिणी है। 
बहुत पुराने समय में राजाओं को अपनी जमींदारी से पर्याप्त आय थी ।क्योंकि 
वे बहुत बड़े जागीरों के माल्कि भी होते थे। उन्हें अपनी 
सिविक छिस्ट जामीर या जमींदारी से इतनी आमदनी होती थी कि अपना 
खच्क चलाने के बाद अपने परिवार का भी खर्च चलाते थे । 
अनता से कभी २ विशेष कार्यों के छिए टेक्स लिये जाते थे। पुराने समय में टेक्स 
प्रायः युद्ध के लिये ही लिये जाते थे। पर ज्यों २ समय व्यतीत होता गया राज्य 
का ख्च भी ऋढता यया। पालमेण्ट प्रति वर्ष राज्य के आय व्यय का अनुमान- 
पत्र स्वीकार करती है। १६८९ तक राजा के व्यक्तिगत खर्च और ताब्रजनिक 
व्यव में कोई भेद नहीं किया जाता था। पर बाद में राजा के लिये प्रथक आय 
स्वोकृत झेने छूगा | जब कोई नया राजा राजगद्दी पर बैठता है तो उस समय 
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उसके खर्च के लिये पालमेण्ट एक निश्चित रकम स्वीकृत कर देती है। इसे 
( सिविल लिस्ट ) (४:४४ 757 कहते हैं । यह विशेष कायो के छिये तथा 
राजा को अपने मनसे किसी कार्य पर खच करने के लिये दिया जाता है। इस 
समय करीब करीत्र चार सौ हजार पौण्ड ( #00,00० ) प्रति वर्ष मिलता है। 


छॉवेल ने अपनी पुस्तक 'दि गवनमेण्ट आफ इच्जलैण्ड! में छिखा है कि 
राजत्व ( क्राइन ) के इज्ञढिश' राजत्व के अधिकोर पर भिन्न २ दृष्टिकोण 
“अभविकार से विचार हो सकता है | 


प्रथमतः कौन से अधिकार वैधरूप से ( कानूनी रूप से ) राजत्व मे निहित 
हूँ ? अथांत्‌ कानून रूप से कोन २ अधिकार राजा के पास हैं ? 


वूसरा--व्यवहार में वे अधिकार कितनी दूर तक प्रयोग में आते हैं ? 


तीसरा-टराजा का वास्तविक अधिकार कितना है ? अर्थात्‌ उनकी व्यक्ति 
गत इच्छा से कितने अधिकारों का प्रयोग हो सकता है ? और इन अधिकारों 
के प्रयोग में मत्रियों का कहाँ तक हाथ है ! 


चौथा -- कहाँ तक उनका काय पाल मेण्ट के द्वारा नियन्त्रित होता है 


लॉवेल का मत है कि कभी कभी यह कहना असम्भब है कि जो अधिकार 
ध्यवहार में प्रयोग नहीं हो सकता वह वेघरूप से राजा के अधिकार मे है या 
नही । किसी सन्देहात्मक अधिकार के प्रयोग पर पालंमेण्ट में बिवाद हो सकता 
हैँ या ऐसे अवसर पर न्यायाठ्य अपना निर्णय दे सकते हैं। परन्तु अब इस 
युग में ऐसे प्रयोग बहुत कमर होते हैं। कितने ही अधिकार हैं जिनका प्रयोग 
बहुत दिनों से नहीं हुआ और अब कोई सरकार उन अधिकारों के प्रयोग की 
बात सोच नहीं सकती । 
राजा के अधिकारों के दो साधन हैं--एक तो कानूनी है--जिसे समय 
पर पालमेण्ट ने राजा ( क्राउन ) को अधिकार दिये हैं। दूसरा साधन है-« 
राज अधिकार या प्रारस्मिक राजकीय अधिकार जिसे अग्नेजी में प्रेरोंगेटिव 
22/8/०24४77०८ 202/क्रं5 अधिकार कहते हैं। इस अधिकार को प्रोफेसर 
डाइसी के शब्दो में यों कह सकते हैं कि राजा कि वे मौलिक बविवेकपूर्ण अधिक्कार 
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प्रयोग कस्ता हो । मबियों को सकादह के किये बाध्य नहीं हें। 
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जो किसी समय उनके हाथ में गहने दिया गया हो। दुसरे शब्दों मे पुरानी 
प्रथा के अनुसार या कामन छा? अधिकार जो राजा के पास सुरक्षित रह गये 
हों। राजा के अधिकारों का यह भेद ठीक नहा हे क्योंकि राजा के बहुत से 
पुराने अविकार ( ग्रेरोगेटिब अधिकार ) /१/6/०2;7776 #042/४35 पालमेण्द 
के नियमों से व्यवस्थित और वेधता प्राप्त करते हैं। इसलिये यह कहना 
कठिन है. कि राजा (काउन ) के अधिकारों का प्रयोग इस समय पालमेण्ट के 
नियमों के द्वारा हो रहे हैं या पुराने प्रेरोगेटिव अधिकारों के आधार पूर हैं. 


बहुत से ब्रिव्िश सविधान पर छिखने वाके लेखकों ने राजा के अधिकार 
और ग्रेरोगेटिव अधिकारों में मेद माना है। श्री छॉवेल ने- दोनों में मेद 
स्वीकार किया है । 


परन्तु प्रोफेसर मुनरो ने लिखा है कि दोनों में भेद व्यावहारिक महत्व का 
नहीं है क्योंकि राजा ( क्राउन ) के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है जिसे 
पालमेण्ट यदि चाहे तो न छीन ले | इसलिये कोई अधिकार राजकीय एकतन्त्र 
बाद के युग से आया है या वेघानिक विकास के युग में प्राप्त हुभा है यह 
केवल पुरातत्ववेत्ताओं के महत्व की वस्तु है। सब्र से महत्वपूण बात यह है कि 
सजा ( क्राउन ) जो कुछ करता है वह ब्रिटिश जनता के शासक मण्डल के 
रूप में करता है और इसलिये पालमेण्ट के नियन्त्रण में है | 


राजा ( क्राउन ) केवल इगल्लेण्ड का प्रधान झाम्तक ही नहीं है वह राष्ट्रीय 

व्यवस्थापक का एक अभिन्न अज्ञ है। कानून निर्माण 

राजा राज्य का एक. में राजा की स्वीकृति की आवश्यकता है | उसी तरह 

राज बिह है... राजा न्याय का सोत है और ऋ्षमादान करने में समर्थ 

है। इस तरह राजा ( क्राउन ) णज्य के तीनों प्रधान 

अंग ( अवयव ) व्यवस्थापक मण्डल, शासक सए्डर और न्याय विभाग का 
प्रतिनिधित्व करता है | तोनों अज्भ राजा में राजबिह के रूप में केन्द्रित हैं। 


कानून घनाने का सारा अधिकार राजा को पाहसेण्ट के साथ प्राप्त है | 
राजा को कानून बनाने का कोई व्यक्तिगत या राजा होने 

सत्य के व्यवस्थापक के नाते अधिकार नहीं है | बहुत पहले गजा को हो 
अधिकार पालमेण्द की स्वीकृति के बिना आदेश (॥00८/265 
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जार बहने का अधिकार था। ऐसे आदेशों को 
'आडिनेन्स! कहते हैं। परन्तु आर्डिनेन्स जारी करने का अधिकार मी बहत 
पहले ही से सपा हो गया है। 


गज! स कौसिछ आदेश दे सकता है परन्तु ऐसे आदेश का कोई वैध 

अथ नहीं होगा जब तक पालं॑मेण्ट के किसी कानून के द्वारा 

स-कॉसिल राजा को स-कोॉसिल आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त न 

भादेश  हो। सकौसिठ-आदेश इस समय हछाह्मेण्ट की स्वीकृति 

से बहुत बन रहे हैं | 

सभी कानून राजा के साथ पाल्मेण्ट के द्वारा पास किये जाते हैं। 

पह्लेमेण्ट का कोई कानून काय में नहीं आ सकता जब तक 

कातूृन उस पर राजा का हस्ताह्षर न हो जाय | परन्तु राजा की स्वीकृति 
कभी नकारात्मक नदी हंता | प्राय' यह प्राप्त हो ही जाती है। 


राजा ( क्राउन ) पार्मेण्ट की बैठक बुलाता है । पार्लमेण्ट की बैठक वर्ष में 
एक बार होना आवश्यक है | इसके लिये कोई कानून नहीं है कि पॉल्मेण्ट 
की बैठक वर्ष मे एक बार अवश्य ही हो परन्तु यदि पाल्मेण्ट की बैठक कम से 
कम वध में एक बार न हो तो कितने ही आवह्यक -कानूना की अवधि समाप्त 
हो जायेगी और साथ ही साथ व कानून समाप्त हो जायेंगे। सैनिक कानून 
' ( /2277279 2८४ ) केवल एक वष के हिये ही पास होता है| आय-कर 
केबछ एक बष के छिये पास होता है। शासन का खर्च केबल एक वर्ष के 
लिए स्वीकृत होता है | 
राजा पाल्मेण्ट को अत्येक सत्र ( अर्थात्‌ शीत काछीन या श्रीष्मकाछोन 
अधिवेशन ) के बाद उसे बिसजित करता है । कायकाल समाप्त होने पर 
या साधारण निर्वाचन के समय पालमेण्ट को भज्ज करता है | जब नयी पालंप्रेण्ट 
सावारण निर्बाचन के बाद बैठती है तो राजा उसे वन्यवार्द देता है तथा उसमें 
अपना भाषण देता है। 


अमन ' मा ॥।ााभभभां।५धध;घधसझभाएआरणणणणा 


8 0740978 77 (०४० के द्वारा बहुत से नियम नागरिक खास्थ्य, शिक्षा तथा] 
व्यवसाय इत्यादि पर है, ये सभी नियम पालंमेण्ट की स्वीकृति से ढैं। 
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परन्तु राजा को व्यक्तिगत रूप से इन कार्यों के करने का कोई अधिकार 
नहीं है। इन कार्यों में उनका कोई अपना विवेक नही है| मन्त्रिमण ही निश्चय 
करते ईं कि पार््मेण्ट का अधिवेशन कब होगा , उसका विसरजन कब होगा ; 
ओऔर वह कब भग होगी | राज! का भाषण जो पारलमेण्ट के प्रारम्भ होने पर 
पढा जाता है, बह भी प्रवान मन्त्री का लिखा रहता है | भांपण मे कैबिनेट के 
मत ओर विचार का ही प्रकटीकरण होता है। राजा के व्यक्तिशत विचारों से 
कोई अभिप्राय नही होता | राजा अपना भाषण देकर वहाँ से चछा आता है, 
फिर उसके बाद पालमेण्ट के उस अधिवेशन में कभी नहीं जाता। पालंमेण्टरी 
अधिकारों के विकास ऊे प्रथम काल में तो राजा स्वय पाल॑मेण्ट के अग्वशनों 
में अध्यक्ष होता था परन्तु इधर गत दो सौ वर्षों में कोई राजा पाछमेण्ट के 
अधिवेशनों में उपस्थित नहीं हुआ, वह भी केवल पाछ्मेण्ट के” प्रारम्भ और 
समाप्त होने के समय को छोड़कर और बह भी बराबर नहीं | 


जब पाल मेण्ट कोई बिछ पास कर लेती है तो वह राजा के सामने उसकी 
स्वीकृति के छिये जाता है। यह राजसीकृति वह स्वय 
कानूनों पर राजा दे सकता है या इसके लिये वह कमिरनरों की नियुक्ति 
की स्वीकृति कर सकता है जो राजा के नाम में बिछ की स्वीकृति कौ 
घोषणा कर दंगे | आज कछ प्रायः यहीं प्रथा है। 
राजा की स्वीकृति राजा के हस्ताहर के द्वारा अब नहीं होती। राज-स्वीकृति 
अब केवक वैध रूप के टंग में ही रह गया है । राजा उन बलों को कभी पढ़ता ' 
नहीं । उसे पढने को भी आवश्यकता नहीं है । उनके छिये उसका कोई उत्तर- 
दायित्व नहीं है । इतना ही पर्याध्त है कि दोनों समाओं ने उसे पास कर 
दिया है| यदि मत्रिमण्डछ का सहयोग नहीं होता तो बिले पास नहीं होतीं।' 
यदि राजा कमी अपनी स्वीकृति देने से इनकार करें तो क्या होगा? इसका 
उच्तर कठिन है। मत्रिमण्डछ पदत्याग कर देगा । मन्रिभण्डल राजा के विश्वास 
प्राप्त किये बिना काथ नहीं कर सकता । इसके बाद सजा दूसरे व्यक्ति को 
प्रधान मल्त्री बनायेगा और वह प्रधान मन्त्री मन्त्रिमण्डल निर्माण करेगा । 
परन्तु साधारण सभा ( 270॥56 ० ८(४४४४४008 ) उस मन्न्रिमण्डल 
को स्वीकार नहीं करेगा । इस पर उस कामन सभा को राजा भग कर देगा 
और नया निर्वाचन होगा | यदि नयी पालंमेण्ट मे राजा के द्वारा नियुक्त मन्त्रि- 
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मण्डल का बहुमत नहीं हुआ तो राजा के लिये परिस्थिति नाजुर हो जायेगी 
और उन्हें राजगद्दी त्यागने के अतिरिक्त और कोई उपाय नही रह जायेगा । 


लेकिन अब ऐथी स्थिति आ ही नहीं सकती | गत ऊई मो बषो के भीतर 
राजाओं ने पालमेण्ट के द्वारा पास किये गये बिछों को अस्वीकार नहीं किया है। 
अतः राज विटे ( प्रतिषेष ) अब समास हो गया और पुनः यह चालू नही हो 
सकता | 


“पञ्प का अधिकार घट गया, पर राजा का प्रभाव अभी नहीं समाप्त 
हुआ। प्रथा तथा राजकीय गिष्टता के अनुसार 
राजा का प्रभुव मन्त्रिमण्डल राजा को उन सभी प्रस्तावों और बिलों की 
सूचना देता--जों व अपनी तरफ से पालमेण्ट में 
उपस्थित करते हैं। बहुत से छोटे कार्या या छोटी बातों से राजा को परीशान 
करने की आवद्भयकता नहीं होती, परन्तु जब कोई महत्वपूर्ण बिछू पर विचार 
होने बार हो तो प्रधान मन्‍्त्री का यह कत्तंव्य होता हे कि राजा के विचारों से 
अवगत हो जाये। राजा के मत की मान्यता या अमान्यतो प्रश्न की गम्भीरता 
तथा परिस्थिति पर ही निर्मर करता है। पर मन्त्रियों का मत ही अन्तिम निर्णय 
के रूप में रहता है । बहुत कुछ तो राजा के व्यक्तित्व और उपकोी योग्यता पर 
भर करता है। और कुछ तो उसके तथा प्रधान मन्त्री के आपसी सम्बन्ध पर 
महू करता दहै। यह घनिष्ठ और सौहाद पूर्ण मी हो सकता है या बिलकुल 
रिजयब और सरकारी ढग का । 


महारानी विक्योरिया और डिज़रेली में बढ़ा सौद्यद था | डिजरेली महारानी 
से प्रत्येक महत्वपूर्ण विषयों पर राय छेता था| परन्तु महारानी ग्लैडस्टोन को 
नही चाइती थी। ग्लैडस्टोन का कुछ तरीका ऐसा था जो महारानी को पसन्द 
नहीं था। एडबडे सप्तम एक अच्छे राजनीतिश और कूट्नीतिजशञ थे। उन्हें 
दुनियाँ का पूरा अनुभव प्राप्त था। यदि मन्त्रियों के साथ कोई मतभेद होता था 
तो वह अपने ही पास रख छेते थे। अर्थात्‌ उसे कभी प्रकट नहीं करते थे । 
जाज प्रश्नमम ने प्रायः विभिन्न, विचार वाले प्रधान म्रन्त्रियों से अपना सोहाद पूण 
सम्बन्ध कायम रखा था | बाल्डविन, छायड जाज और रैमजे मैकडोनल्ड-तीनों 
उनसे सलाह मदविरा लेते थे। एडवर्ड अष्टम ने बहुत थोड़े दिनों तक राज्य 
किया और यह कहा नहीं जा सकता कि मन्त्रियों के साथ उनका कैसा सम्बन्ध 
था । पर ऐसी बातें हैं जिनके आधार पर कह्दा जा सकता है कि उनके विचार 

डे 
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मन्त्रियों से मिलते नहीं थे। कहाँ तक ब्रिव्श नरेश अपने मन्त्रियों को अपने 
व्यक्तिगत विचारों से प्रभावित करता है. या कहाँ तक मन्त्रिगण उसके विचार 
को स्वीकार करते ईं--इसे जानने का कोई तरीका नहीं है | दोनो तरफ के 
विचारों का आदान-प्रदान बहुत ही गुप्त रता है। 


राजा ग्रेट ब्रिटेन का प्रधान शासक है। देश का सारा राष्ट्रीय शासन 
राजाके नाम से होता है। यह राजा का काय है कि बह 
ब्रिटिश नरेश देखे कि कानूनों के अनुसार कार्य होता है हक 
का झासकीय पालमेण्ट के द्वारा पास किये गये कानूनों को कार्य रूप में 
अधिकार छाने का सारा अधिकार और उत्तरदायित्व प्रधान शासक के 
ऊपर है। राज्य के सभी बडे-बढ़े कमचारों उसी के दारा 
नियुक्त होते हैं| स्थल सेना, समुद्री बेड तथा हवाई सेना के बड़े अफसरों 
क्री नियुक्ति तथा राजदूतों की नियुक्ति सभी राजा के द्वारा होती है| इन छोगों 
को पदच्युत करने या अस्थायी रूप से काय से स्थगित करने का अधिकार राजा 
को प्राप्त है। पाल मेण्ट से स्वीकृति के बिना युद्ध की घोषणा करने का और 
सन्धि करने का अधिकार है | राजा के शासकीय अधिकार दो तरह के हैं-. 
( ? ) प्रेरेगेटिव और ( २) कानूनी | राजा के प्रेरोगेटिव अधिकार बहुत-से 
समाप्त हो गये हैं । इस समय यह कहना कठिन होगा कि राजा का कौन सा 
प्रेरेगेटिय अधिकार है। जो प्रेरोगेटिव अधिकार समास नहीं हुए हैं, वे 
पालमेण्ट्री कानून के द्वारा सचाहित और नियमित हो चुके हैं । फिर भी 
राजा को क्षमा करने का अधिकार दे। वह छाड बनाता है। राज्य को तरफ से 
पदवी या गौरव प्रदान करने का अधिकार राजा को ही है। राजा इज्ञलिशि 
चर्च का प्रधान है | प्रधान होने के नाते वह चच के कनवोकेसन को बुछाता 
है। वह आच विशप, विशप तथा अन्य चच्च के प्रधान अधिकारियों की नियुक्ति 
करता है। पालमेण्टरी नियमों के अन्तर्गत ही सेना और समुद्री और हवाई 
बेड़ों के प्रधान को हेसियत से मती करना और उनके ऊपर नियत्रण का उसे 
अधिकार है। अन्य राष्ट्रों के सम्बन्ध में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का 
अभिकार प्राप्त है । युद्ध, शान्ति और सन्धि करने का अधिकार है। ये सभी 
अधिकार पहले प्रेरोगेटिव थे | परन्तु इन पर पा्ल॑मेण्टरी नियमों ने अपना 
आवरण चढ़ा दिया ।# 
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पालमेण्टरी कानून के अन्तर्गत शासकीय अधिकार 


एक समय आया जब पालमेण्ट राजा के व्यक्तिगत अधिकारों के ऊपर निय- 
न्त्रण करने छगी । पर उस नियन्त्रण का ही फल हुभा कि पाल्मेण्ट ने अपने 
कानूनों के द्वारा बहुत से नये नये अधिकार राज्य के प्रधान शासक को सोपा । 
इस यान्त्रिक युग में राज्य के कायों की सीमा बढती जा रही है। अतः पाल- 
मेण्ट कानूनों के द्वारा प्रबन्ध और निदंश का अधिकार राजा को देती जा रही 
है। स्थानीय सरकार, सावजनिक स्वास्थ्य, श्रमिक वर्ग की समत्याय, शिक्षा 
>अमबप विद्युत के द्वारा प्रकाश, यातायात तथा अन्य सार्वजनिक एवं उपयोगी 
व्यवसायों का प्रचन्ध सरकार को प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार क्राउन के अधि 
कार पुराने समय की अपेक्षा इस समय बहुत अधिक हो गये हैं। 


यों तो कराउन के अब कोई मौलिक अधिकार अभब्ग नही हैं, पर पाले 

मेण्ट के साथ या उसके द्वारा प्रदत्त ( क्राउन के ) 

राजत्व के अधिकारों की बहुत अधिकार हैं | यदि यह कहा जाय कि 

अधिकता क्राउन को अधिकारों में अभिवृद्धि हुई है तो 

कोई अत्युक्ति न होगी। इतना ही नहीं, पालमेण्ट 

के द्वारा क्राना 82/०722% को अर्थात्‌ पालमेण्टरी कानून की पूणता करने 

के लिये आडर-इन-कौन्सिक बनाने का अधिकार हैं | पालमेण्टरी कानून--- 

:बाधारणतः सैद्धान्तिक धाराओं को स्वीकार करके, उन्हें उपनियमों के द्वारा 
पूरा करने का सारा अधिकार क्राउन को दे देते हैं । 


यों तो अब्न क्राउन के अधिकारों की अमिबृद्धि हुई है और पहले की अपेक्षा 

क्राउइन को भ्रधिक अधिकार प्रास्त हैं। कितने ही लेखक ऐसी 

राजा के समाप्त पदावली या वाक्य का प्रयोग करते हैं जिनका अब॑ अर्थ 
भ्रथिकार समास हो गया है। 

अग्नेज जाति धाय. हुइराया करती है कि “राजा! न्याथ और मान का खोते” 

हे। परन्तु यह पदावली बिलकुछ अलछक्भारिक है। यह बहुत 

राजा न्याय का पुराने समय का विस्पृत चिह है जब सचमुच राजा न्याया- 

स्रोवहै. लयों के निर्यंय को सुनता था और न्याय करता था। आज 

तो यजा और क्राउन दोनो ( राजत्व ) किसी मो अर्थ में 

न्याय के खोत नहीं रह गये हैं। केवल एक ही सीमित अथ में यह साथंक है 
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श्द इंग्लेण्ड 


जब प्रिवी कॉंसिल की न्यायकारिणी समिति के पास मुकदमे फैसले के लिये 
आते हैं। क्राउन को नये न्यायारूय स्थापित करने का भधिकार नहीं है । किसी 
भी स्थापित न्यायालय के अधिकार ज्षेत्र और काय-बिधि में परिषतन करने का 
अधिकार नहीं है। न्यायाधीशों की सख्या घटाने या बढाने, उनकी नियुक्ति की 
प्रणाली बदलने या उनके कार्यकारू परिवर्तित करने का अधिकार नहीं दे । 
न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति क्राउन के द्वारा होती है और वे अपने 
चरित्र की शुद्धता रखने पर हटाये नही जा सकते। क्राउन को क्षमा करने का 
प्रेरेगेटिब अधिकार है, पर यह अधिकार न्याय विभाग का नहीं है ।?यहतीं 
शासकीय अधिकार है । 

उसी तरह 'राजा मान और प्रतिष्ठा का खोत है? कहाव्जाता है । पर 
इसका कुछ भी अथ नहीं है । केबिनेट प्रणाले के विकास के पहले राजा स्वंय 
अपने विवेक से छोगों को छाड बनाता था। कोई बैरन, कोई वाहकाउण्ट, कोई 
मारक्तिस, अले और छ्यक की पदवी से छोग राजा के द्वारा विभूषित होते थे । 
नाइटे की पदवी भी पाते थे | पेन्सन मी दिया जाता था | यह सब राजा 
के द्वारा शेता था। अष्टम हेनरी ने मठों की बहुत स्नी जमीन जब्त कर ली और 
नये नये छोगों को छाड बनाया । स्टुअट राजाओं ने भी अपने व्यक्तिगत मित्रों 
और चाहुकारों ( खुशामद करने वालों ) को छाडे बनाया था। परन्तु अब 
राजा के व्यक्तिगत विचार के लिये कोई स्थान नही है। सावजनिक भान के 
चिह्न ओर पदवियाँ आज भी राजा के द्वारा वितरित की जाती हैं पर मन्त्रियों 
की सलाह पर | प्रात वर्ष नये वर्ष के प्रारम्भ में या राजा के जन्म दिवस के 
अवसर पर प्रधान मन्‍्त्री ऐसे छोगों की सूची तैयार करते हैं जिनमें कितसे 
का नाम राजा को नहीं माठ्स रहता । इसमें ऐसों का भी नाम हो सकता है 
जिनसे राजा अप्रसन्न हों या नहीं चाहते हो कि उन्हें कोई राज-पदवी मिले। 
हो सकता है कि राजवश के विरोधी को राज पदंबी विभूषित करने का सुयोग 
हो जाय | पर प्रधान मनन्‍्त्री राजा की भावनाओं का आदर करते हैं और राजा 
के कहने पर या आंग्रह पर वैसे ल्लैगों का नाम सूची से निकाल दिया जाता हैं 
जो राजा के विरोधी रहे हों | पर सिद्घान्ततः प्रधान भनन्‍त्री ही इसका अन्तिम 
म्ि््यक है। यदि पदवी ओर प्रतिष्ठा पाने वाली सूची पर आलोचनाएँ होंगी 
ताँ राजा पर नहीं, बल्कि प्रधान मन्त्री पर होगी | अत प्रधान मन्त्री ही इसके 
लिये अन्तिम निर्णायक है। 


7 प्‌ छा सआए 8 ध8 एएानाय ० 0 पृपाह दवाग्रए [8 6 पाया) 0 ॥04077 9 दिताए॥ 


ब्रिटिश विधान को विशेषताएँ २५९ 


| 


चार सौ बष पहले 'प्रधानता का कानून” पास किया गया था जिसके 
द्वारा राजा अग्रेजी चर्च का प्रधान बना । क्राउन आचचे- 

राजत्व और ब्रिशप, जिशप, तथा अन्य चर्च कर्मचारियों की नियुक्ति करता 
धर्च है। चर्च सम्बन्धी नियुक्तियों मे कैबिनेट अधिकतर प्रथाओं के 
आधार पर काय करती हे । नीचे से ऊपर के छोग प्रोमोशन 

के द्वारा प्रायः नियुक्त होते हैं। परन्तु यह कोई अनिवाय नियम नहीं दै। 
१९१९ तक पालमेण्ट ही ऐग्लिकन चर्च के छिये व्यवस्था तथा नियम बनाती 
थी | परन्ठु उस वष एक कानून पास हुआ जिसके द्वारा इगलिश चर्च की 
एक राष्ट्रीय असेम्बली बुलाई जाती है जिसको चर्च सम्बन्धी नियमों को पास 
करने क्वा,कक्िआर है। चर्च असेम्बछी के द्वारा कोई नियम पात्त हो जाने पर 
पलरण्ट की दोनों समायें अपने एक प्रस्ताव के दारा स्वीकृत करती हैं और 
तब राजा की स्वीकृति के लिये भेजा जाता है। चर्च असेम्बली को कोई वैधा- 
निक अधिकार नहीं हे। पर इश्लैण्ड जैसे देश में यह एक नयी बस्तु है जहाँ 
शासन, और कानूननिर्माण का केन्द्रीकरण हे। यह एक कानून-निर्माण में 

बिकेन्द्रीकरण का प्रथम सूचक है |.” 


हैनोवर वश के राजाओ के बाद से क्राउन को पालमेण्य के द्वारा इतने 
अधिकार प्राप्त हुए हैं कि जितने प्रेरोगेटिव जो 

राजत्व के अधिकार प्रयोग मे नहीं आने के कारण अथबा पालंमेण्ट के 
सम्ध्रियों के द्वारा प्रयोग नियमों के कारण समाप्त हो गये थे, वे सभी 
में छाये जाते हैं. फिर से चालू हो गये । आज भी वैधरूप से अधिकाश 
प्रेरोगेटिव अधिकार क्राउन के पास हैं और उनका 


प्रयोग भी हो सकता है । परन्तु अब राजा की व्यक्तिगत इच्छा के अनुसार काय 
नहीं हो सकता। क्रमश उनके सारे अधिकार मन्त्रियों के नियन्त्रण में आ गये 
भोर अब सारा अधिकार कैबिनेट के पास है जो स्वयं पालंमेण्ट के प्रति उत्तर- 
दायी है और पालमेण्ट के द्वारा राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी दै। सारी राजनीतिक 
प्रणाली के लिये कैबिनेट ही प्रधान खोत है। वहीं से सारी मशीन चलती हैं । 
क्रांउन के प्रत्येक अधिकार और काय का निर्देश मन्धरिमण्डल ही करता दे | 
ग्रेट ब्रिटेन का प्रधान मन्‍्त्री ही वास्तविक रूप में प्रधान शासक है। वह और 
अन्य मन्त्रिगण कानूनों को काय रूप में परिणत करने की आशा देते दैं। 





4 38.9 ० 8प्0ए९7780ए* 


३० इग्लेण्ड 


पालमेण्ट के द्वारा स्वीकृत आय व्यय के अनुमान पत्र के अनुसार व्यय करने का 
सारा उत्तरदापित्व उन्ही पर है। मन्त्रिमण्डल ही निश्चय फरता है कि कौन किस 
पद पर नियुक्त होगा? केबिनेट के छोग ही ब्रिटिश परराष्ट्र सम्बन्ध निर्धारित करते हैं 
और सन्धियाँ करते है। वे युद्ध और शान्ति के प्रश्न का निर्णय करते हैं। अतः 
राजा नहीं बल्कि मन्त्रिमण्डल ही क्राउन ( राजत्व ) के अधिकारों की रक्षक है । 
मन्त्रिमण्डल का नियन्त्रण कितना अधिक और पूछ है वह इसी से समझा जा 
सकता है कि राजा के व्यक्तिगत कर्मचारीइन्द (स्थफ ) की नियुक्ति भी 
मन्तियों के द्वारा होती है। राजा का निजी सचिव उनकी व्यक्तिगत इच्छा से 
ही नियुक्त होता है और नये मन्त्रिमण्डल के आने पर परिवर्तित नही होता | 
राजा का निजी सचिव राजा और कैबिनेट के बीच गुप्त विषय्ों के लिये बहुत 
ही उपयोगी माध्यम का काम करता है । परन्तु राजप्रासाद के अन्य कर्मचारी 
की नियुक्ति कैत्रिनेट की स्वीकृति से होती है और मन्त्रिमण्डछ के परिवर्तन के 
साथ परिवतित होते है । 


जब पालंमेण्ट क्राउन को अधिकार देती है तो वह अपनी एक कमेटी को 
ही अधिकार सोंपती दे क्योंकि कैबिनेट तो छाई और कामन सभा की एक 
महत्वपूर्श स्थायी समिति है । पालमेण्ट अब समय-समय पर बहुत से विषयों 
के छिये कॉयमार आ्डर-इन-कौसिल को देती है अर्थात्‌ क्राउन के नाम पर 
प्रिवी कोसिल को करने का अधिकार दिया जाता है। यह - अप्रत्यक्षरूप से 
मन्त्रियों को ही अधिकार दिया जाता है। राजा को व्यक्तिगत रूप में पार्ल॑मैण्ट 
कमी अधिकार नहीं देती | ऐसा करना तो ब्रिटिश विधान की सारी भावनाओं 
के विद्द्ध होगा | 


इज़लिश जाति के इतिहास में बहुत-सा विरोधाभास भरा पडा है। उनमें 

एक यह भी है कि ज्यों ज्यों छोकतन्त्र का विकास 

राजतत्र को उपयोगिता हो रहा है त्यो त्यों राजत्य ( क्राउन ) की शक्ति 
षढ रही हे। राजा की शक्ति नाममात्र की रह गयी 

है ओर कऋाउन की शक्ति ग्रत सौ वर्षों में अत्यधिक बढ गईं है। प्रइन यह 
उठता दे कि जब राजत्व का अधिकार राजा के हाथ में नही है तो राजा के 
पद को आवश्यकता दी क्या है? प्रधान मनन्‍्त्री को वास्तविकता की दृष्टि से 
फाहती रूप में भी सट्द का प्रधान शासक क्यों न बना दिया जाय ! पढ़ें के 
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पीछे मन्त्रिमण्डल से काम कराने की क्या आवश्यकता है ! कितने ही सौ हजार 
च्चने 

पाउण्ड्स राजा के ऊपर खचने से कया लाभ है ? राजतन्त्र को समाप्त करके 

राष्ट्र के उस धन को बचा लेना क्या ह्वितकर न होगा १ 


ऐसे प्रश्नों का उत्तर सरल नहीं है । जो छोग अग्रेज जाति की परम्परागत 
/रूढ्यों तथा उनकी जातीय मनोइत्ति को न समभते होगे उनके ढिये इस प्रइन 
का उत्तर समझना कठिन है । पार्टी प्रणाडी के आधार पर पालमेप्टरी सरकार 
का कार्य रूप कैसे बलता है, इसको समझने की आवध्यकता है। ब्रिटिश राष््र 
समूह में भावनाओं का बडा आदर है। कोई भी राष्ट्र अगने देश की किसी 
प्रणाली को सहज ही में नहीं ऊज्ाड फेंकेगा, जिसकी बुनियाद करीब एक हजार 
वष से रही हो तथा जो हानिकर सिद्ध न हो रही हो। राजतन्त्र के रखने में 
फेवछ भावनाएँ ही काय नहीं कर रही हैं | इसके दुछ व्यावहारिक कारण भी 
हैं | यदि राजनन्त्र समाप्त कर दिया जाय तो उसके स्थान ५र कुछ तो रबना 
ही हांगा। राष्ट्रीका एक नाममात्र का प्रधान तो रखना ही होगा। उसकी 
नियुक्ति हो या निवाचन हो--कुछु न कुंछु ढग होगा ही । किसी देश में 
प्रधान मन्त्री नाममात्र का प्रधानशाप्क नहीं है। एक स्थायी पालेमेप्टरी 
सरकार की बात सोचना असरुम्भव हे यदि एक राज्य का प्रधान ऐसा नहोजो 
पालमेण्ट की सदैव पा्टीबन्दी तथा परिवर्तनशील मनोदृत्ति के बाहर हो। 
राज्य और गासन की स्थिरता के हिये राज्य के प्रधान का कार्यकाल काफी 
रूप में लम्बा होना चाहिये--ये अमेरिका की तरह चार वपष, या फ्रास की तरह 
सात बष या इज्जलैण्ड की तरह जीवन-पर्यन्त का हो । यदि इज्जलैण्ड में राज 
तन्त्र उठा कर गणतन्त्र की स्थापना की जाय तो एक छाड प्रोटेक्टर ( राष्ट्- 
रक्षक ) या राष्ट्रपति को चुनना आवश्यक होगा । वह या तो पाल मेण्ट के द्वारा 
चुना जाय या जनता के छारा चुना जाय जैसा कि अमेरिका मे हे । 


तब प्रइन यह उठता है कि चुने हुये राष्ट्रपति को किस तरह के अधिकार 

दिये जाय १ यदि वह राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति की 

अमेरिकी या. _ तरह अधिक अधिकार पावे तो वैसे अधिकार केबिनेट 
फ्रंच राष्ट्रति के अधिकार छिन कर ही दिये जा सकगे। वह भी 
पालमेण्ट के छारा ही हो सकता है। केबिनेट के अधि- 

कारों का अथ होता है. कामन्‍्स सभा का अधिकार | क्योंकि कैबिनेट अपने 
कार्यों के लिये कामनस सभा के प्रति ही उत्तरदायी है। कैबिनेट कामन्स सभा 
की एक समिति है ।। राष्ट्रपति को शासन के वास्तविक अधिकार देने का अर्थ 
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होगा कि कामनस सभा के अधिकारों मे कमी करना । यदि ब्रिटिश राष्ट्रपति को 
फ्रास के राष्ट्रपति की तरह कोई अधिकार न दिया जाय तो बह केवल राजतन्त्र को 
दूधरे नाम से कायम रखना है। क्योंकि राजतन्त्र जेसा आज है वैसा ही नये 
राष्ट्रपति में अधिकार की दृष्टि से कोई भेद नहीं होगा । केवढ एक जीवन भर 
के ढिये है और दूसरा एक निश्चित समय तक के हिये । पुनः निश्चित अवधि 
समाप्त होने के बाद ( चार या पॉच वर्षो के बाद ) एक ऋभफट सदाआया करेगा 
कि कोई ऐसा योग्य व्यक्ति खोजा जाय जो राष्ट्रपति के गौरबान्धित पद को 
सुशोमित कर सके, जो जनता की आँखों मे मान और प्रतिष्ठा प्रात्त कर सके | 
हर पॉचव या छुठ वर्ष के बाद एक ऐसे योग्य व्यक्ति का मिडना कठिन होगा | 
एक ऐसी भी सम्भावना हो सकती ह कि जो निर्वाचित राष्ट्रपति हो वह पूण् 
अधिकारों की अहछम्यता के कारण येन-केन-प्रकारेण अधिकार प्राप्त करने की 
कोशिश करे । वह शायद वैसा ही करने की चेष्टा करे जो कभी कुछ वर्षों 
पहले प्रेसिडेण्ट मिल्राण्ड ने फ्रानस्स में किया था। जब नाममाज़ का प्रधान 
शासक वास्तविक अधिकारों को प्राप्त नहीं करता तो इसमें सन्देह नहीं कि 
जीवन पर्यन्त एक व्यक्ति का उस पद पर आसीन होना कोई असगत 
बात नहीं है । 

अग्रेज जाति कैबिनेट पर कामनस सभा के अधिकार नियन्त्रण की ग्रणादी 
ते परिचित है और उस्रेको पसन्द करती है। इज्नलैण्ड कामनस सभा के अधि 
फीरा में कमी करके राष्ट्रपति को वास्तविक अधिकार देने के पक्ष में नहीं 
होगा । अमेरिकी नमूने पर स्वतन्त्र रूप से राष्ट्रपति के दा शासना- 
धिकार की प्रणाली को अग्रेज जाति स्वीकार नहीं करेगी | 


दूसरी प्रणाली फ्रेंच जनतन्त्र के राष्ट्रपति की है “नो न राज्य करता है और 

न शासन करता है।” परसु फ्रेंच प्रणाली अग्रेजों को नहीं जेंचेगी क्योंकि अग्रेजी 
प्रणाली से वह कोई श्रेष्ठ नहीं है | 

ब्रिटिश नरेश के सारे अधिकार समाप्त हो गये परन्तु इसका यह अथ नहीं 

है कि राजा कोई उपयोगी सेवा कार्य नहीं करता | शासन 

राजा की कुछ के सारे अधिकार थोडे समयों के छिये राजा के पास आ जाते 

अआवइबक सेवाएं हैं जब कैबिनेट त्यामपत्र देता है। एक प्रधान मन्त्री के 

पद्त्याग के बाद और दूसरे प्रधान मन्त्री के नियुक्त होने के 

पहके--जो अन्तरिम सप्तय रहता है उस श्रमय राजा ही सम्पूर्ण शासन का 
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अधिकारी होता है। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दल-गत ( पार्ट के ) सधर्षों से 
परथक रहते हैं और निष्पक्ष भाव से कार्य करने की आशा उनसे की जा सकती 
है । वह एक ऐसे मध्यस्थ हैं जिन्हे देखना है कि राजनीति का महान खेल 
नियमा के अनुष्तार खेला जाता है। ऐसा समय आ सऊता है जब राजा विभिन्न 
संबर्धशीर राजनीतिक पार्टियों में शान्त्रस्थापक का कार्य ऊर सकता है। इसमें 
सन्देद नही कि सन्‌ १९२१ में जाज पश्चम ने आयरलैण्ट के प्रश्न सुल्क्षाने में 
बहुत ही अच्छा कार्य किया था| कूथ्नीति में भी राजा राष्ट्र की सेवा कर सकता 
है | एडबड सप्तम ने इस दिशा में सराहनीय काय किया था। जब बह गद्दी 
पर बैठे उस समय इज्धलैण्ड का कोई मित्र नही था। फ्रान्स के साथ मित्रता 
करने की उनकी इच्छा थी और थोड़े ही समय में परिश्रम और चतुराईं के साथ 
कार्य करने से उनकी सरकार को उनके द्वारा पर्याव सहायता मिली । शाजा कुछ 
कार्य ऐसा कर सकता है जिसे जनता स्वीकार करेगो | यदि वही काय मन्त्रियों 
के द्वारा हो तो छोग उसमे पार्टीबन्दी या दल्गत राजनीति समझ कर स्वीकार 
नहीं करंगे । 
राजा का व्यक्तित्व राज्य में एक आवश्यक अज्ञ की पूर्ति करता दे ओर 
सरकार में एक स्थायी प्रतिष्ठा युक्त तथा परम्पराओं से मरा 
साम्राज्य की हुआ प्राचीन को वतमान से जोड़ता हे। साधारण नागरिक 
एकता... राजनीति के सिद्धान्तों को नहीं जानता । राज्यतत्ता, मन्त्रियों 
का उत्तरदायित्व, राजत्व ( क्राउन ) के अधिकार ओर ऐसी 
अन्य बस्तुएँ उन्हें समझ में नहीं आती और न उनके छिये इनका कोई अथ दे । 
परन्तु कोई भी साधारण नागरिक राजा को राजगद्दी पर आसीन देख सकता है। 
ब्रिटिश साम्राज्य पाँच महादेशों मे विस्तृत है और वहाँ काले, श्वेत, 
भूरे, छा७ और पौछे वर्ण के ढ्ोग रहते हैं । उन छोगों के साथ पालमेण्टरी 
सरकार की बात कीजिये वे कुछ भी नहीं समझ सकेंगे पर वे इस बात को अच्छी 
तरदइ समझ जाते हैं कि उनका एक राजा हे जो शिर पर मुकुट या ताज़ 
घारण करता है, स्वर के सिंहासन पर बैठता है और उसके प्रति प्रजाजन को 
राजमक्त होना चाहिये * 


राजा ही एक दृश्यमान सम्बन्ध ब्रिटिश राष्ट्रसमूह के विभिन्न राज्यों, उप- 

निवेशों और डोमिनियनो को जोड़ने में दृष्टिगत होता हैं। भेंट ब्रिवेन, उत्तरी 

आयरसैण्ड, कनाडा, आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैण्ड, पाकिस्तान और 

सीलोन ( लका ) इत्यादि देशों के राजा एक ही हैं। डोमिनियनों में ब्रिटिश 
धू्‌ 
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पालमेण्ट के द्वारा पास किये गये कानून साधारणत* लागू नहीं होते | उनकी 
अपनी पालमेण्ट, अपना कैबिनेट, अपना राष्ट्रीय ध्वज और अपने विभिन्न देशों 
में राजदूत होते हैं। ब्रिटिश नरेश ही सब का राजा है और वही सब के मध्य 
में एक सम्बन्ध स्थापित करता है । १९३१ के वेस्ट मिनिस्टर कानून के द्वारा 
प्रत्येक डोमिनियन को कानून बनाने की स्वतन्त्रता है अतः नाममात्र का जों 
वेधानिक राजतन्त्र हे उसे हटा कर ब्रिटिश राष्ट्रसमूह और साम्राज्य के बीच 
जो एक सदियों से सश्धन्ध स्थिर हे वह टूट जायेगा और उसके स्थान पर कोई 
जल्दी सभी की स्वीकृति से राष्ट्र समूह की एकता के छिये राजनीतिक स्वरूप 
का बनना कठिन होया | क्योंकि विभिन्न डोमिनियन ब्रिटेन के द्वारा निर्वाचित 
ब्रिव्श राष्ट्रपति को अपनी राजमक्ति या उसके प्रति निष्ठा नहीं,दे सकेंगे । 
समाज पं श्रेणियाँ बन जाती हैं। समाज में श्रेणियों के बनने में कितनी 
ही बातें आती हैं। जन्म, वश, सम्पत्ति, राजनीतिक 
ब्रिटिश नरेश. प्रधानता तथा अन्य कारणों से समाज *में कितने ही भाग 
अप्रेजी समाज का हो जाते हैं । ब्रिटेन में कितनी सदियों से जन्म और बश 
प्रवान व्यक्ति है पर अधिकतर सामाजिक स्थिति निर्भर करती रही है। 
अत यह स्वाभाविक हे कि अग्रेजी समाज का प्रधान 
राजा हो | राजा, रानी और अन्य राजवश के छोग राष्ट्र के सामाजिक स्तर 
के मापदण्ड हैं । यह काय राजा और राजवश बालों ने अच्छी तरह से किया 
है या नहीं-- यह कहना कठिन है | पर यह का सम्पत्ति के आधार पर बने हुथे 
नेताओं अथवा निर्वाचित नेताओं के द्वारा अधिक अच्छा होता इस पर अग्रेजो 
की सहमत नहीं हे। सामाजिक नेता तो किसी भी शासन के अन्दर होंगे ही 
और उनके द्वारा जीवन के विभिन्न अगों पर विशेषतः नैतिक जीवन, कत्म, 
शिक्षा, साहित्य इत्यादि पर पडेगा | एक राजवंश जब यह सोचेगा कि उसे 
अच्छा उदाइरण अरठुत करना है तो वह उसे और अच्छी तरह कर सकेगा । 
क्योंकि उसकी संस्कृति और परम्परा उपयुक्त होती है। राजवश नागरिक 
नैतिक जीवन और अन्य सामाजिक उपयोगी सस्थाओं का स्तर, शिक्षा-प्रचार 
और राष्ट्रीय-गौरब की इद्धि में अधिक सफलतापूर्वक कार्य कर सकेगा | 
यदि राजतन्त्र राजनीतिक उदारनीति का विरोधी हो तब तो राजतन्त्र की 
आवश्यकता पर ग्रइन हो सकता है। पर इज्जलैण्ड मे राजतन्त्र को समा कर 
देने से कोई विशेष ऋम नहीं है। राजतन्त्र छे नहीं रहने पर इच्नलेण्ड और 
भत्यविक छोकतात्रिक होग-« ऐसी कोई बात नहीं है | इज्लैण्ट राजनीतिक दृष्ठि 
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से पूरा छोकतान्त्रिक है। सरकार के विभिन्न अज्ञो पर पूरा पूरा जनता का 
नियन्त्रण है| राजतन्त्र की समास्ति के बाद इगलेण्ड के राजनीतिक, सामाजिक 
तथा घामिक जीवन में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो जायेगी। हृगलिश 
चच के प्रधान की व्यवध्था करनी होगी। सामाजिक सघयन म परिबतंन की 
आवश्यकता हो जायेगी । मातृदेश से डोमिनियमों का एकमात्र वैध सम्बन्ध 
समाप्त हो जायेगा। ब्रिटिश आय व्यय के अनुमान पत्र में राजतन्त्र की समासि 
से कोई बहुत बढ़े बचत की सम्भावना नहीं है। हो सकता है, कि राजतन्त्र के 
स्थान पर नियोजित व्यक्ति के ढिये अधिक मी खचने की आवश्यकता हो सकती है | 
अग्रेज जाति प्राचीन परम्पपा और स्वभाव तथा आदतों मे विश्वास करती है | 
वह जल्दी किसी परिवर्तन में विश्वास नहीं करती | विशेषत३ उन वस्तुओं को 
वह बदलना नहीं चाहती जिससे उनकी कोई हानि नहीं है बल्कि प्रत्यक्ष और 
अप्रत्यक्ष दोनो तरह से उससे छाम है। पुन' इधर विक्योरिया के बाद से जितने 
ब्रिटिश नरेश हुए हैं उनकी लोकप्रियता पर्यात्त मात्रा में रही है। एड़बड अष्टम 
के राजगददी छोड़ने के बाद उनके छोटे भाई जाज घ्ठ के राजगद्दी पर बैठने के 
बाद ब्रिटिश राष्ट्रमूह के समी देशों ने नये राजा के प्रति अपनी राजभक्ति 
प्रदर्शित की । 

अब इधर इगलेण्ड में राजवश को समा करने को बात नही है। मजदूर 
सरकार ने कभी इधर इस प्रश्न पर विचार नहीं किया। अर्थात्‌ मजदूर सरकार 
भी इसकी उपयोगिता स्वीकार करती दे । 
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राजतन्त्र और कैबिनेट 


राजा राज्य का नाममात्र का ही प्रधान शासक है। अत, वह कानून 
के समझ्ध अपने कायो वे डिये उत्तरदायी नहीं है। उसके कार्यों के लिये मन्त्री 
छोग ही उत्तरदायी है | 


“राजा कोई गली नहीं करता” का सिद्धान्त बहुत पुराना है। ५ईतीय 
हेनरी के बाल्य काछ से यह प्रारम्भ हुआ और अन्त 

शज्ञा कानून की भाँलखों में यह विधान का एक मौलिक सिद्धान्त बन ग्रया। 
में कोई गछती कानून की दृष्टि में राजा किसी कार्य के लिये दोषी 
नहीं करता नहीं ठहराया जा सकता | इसलिये उसके विपक्ष में 

कोई कानूनी कारवाई किसी त्यायाल्‍्य में नहीं हो 

सकती । वह किसी फोजदारी कानून के अन्तर्गत नहीं भा सकता अर्थात्‌ कोई 
अदाबत राजा को फोजदारी नियम के अन्दर बाँध नहीं सकती । उनकी स्वीकृति 
के बिना दीवानी अदालत में भी मुकदमा नहीं चल सकता । इसलिये यदि शासन 
कानून के अनुसार होना है और निरकुश शासकों से जनता की रहता करनी 
है तो जो राजकमचारी राजा की तरफ से या राजा के छिये कार्य करते हैं, 
उन्हें अवेध कार्यों के लिये किसी के समक्ष उत्तदायी होना होगा । राजा अपने 
कार्यों के लिये स्वतन्त्र है। इसहिये राजा स्वय कोई कार्य यस्‍्तव में नहीं 
करता । राजा के नाम पर शासन का काय मन्त्री छोग करते है। मन्त्री छोग 
अपने कार्यों के लिये साधारण सभा ( /70६5४ ०/ ८०४४४०४७ ) के प्रति 
उत्तरदायी हैं। राजा की आज्ञा या आदेश गलत कामों के लिये लाइसेंस नहीं 
बन सकता । राजाजा से कोई कमचारी या मन्त्री काननो सिकझे से बच नहीं 
सकता । दीवानी और फौजदारी दोनों मुकदमो के छिये साधारण-नियम 
( ६०/8608 247० ) का सिद्धान्त है कि किसी गलत काम के छिये राजा 
का आदेश झोट या रक्षक नहीं बन सकता | यही कारण है. कि राजा के राज- 
कीय अधिकार सीमित है क्योंकि वह किसी भी कार्य के लिये उचरदायी नही है । 
राजा स्वय किमी व्यक्ति को केद नहीं कर सकता क्योंकि यदि राजा कोई गरूती 


करता हैं तो जिसके प्रति गलती हुई हैं बह व्यक्ति राजा के ऊपर मुकदमा 
नहीं चछा सकता | 


2 अटल शमी जीन कक मर फल ही रह की रन लक तक लिरक कल 
38, “पु बाढ़ ०णंते आए काका 7 ए807307 90609056 या 
ह6 58 थाएं छघ 008, 8 ए9च४ए 00प्रांते 706 899 ॥5 80007 
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'राजा कोई गलती नही करता” का सिद्धान्त केवल कानूनी ज्षेत्र मे ही नहीं 
है बल्कि रजनीति के ज्षेत्र में भी है। इस सिद्धान्त का विकास बहुत घीरे २ 
हुआ जिसमे राजा के कार्यों ओर अधिकारों को जनमत के नियन्त्रण में छाबा 
गया । इसका विकास किसी सुब्यवध््यित समझौते के आधार पर नहीं हुआ बल्कि 
अनजान में तथा प्रयोग में आने वाली वैधानिक पदावलियों के ब्रिना अर्थ जाने 
हुए. हुआ । राजा के द्वारा प्राचीन समय से आने बाले, “कामन छा” के नियमों 
की अवदेलना करने या तोड़ देने से रोकना सइल नहीं था। पालंमेण्ट किपी 
बिशेष माग की पूर्ति के लिये राजा के द्वारा इच्छित राज-करों या आवश्यक राज्य 
व्यय को अस्वीकृ कर सकती थी परन्तु राजा को ठीक रास्ते पर छाने के लिये 
यही पर्याप्त नैहीं था । राजकीय कु-शासन के छिये कोई उपयुक्त दण्ड नही था। 
मध्यकाछलीन युग में एक कमजोर राजा या खराब राजा गही पर से हथाया 
जा सकता था या उसे अपने प्राण भी गेंवाने पढ़ते थे | परन्तु सुव्यवस्था के 
युग में शासने की सारी मशीन को हानि पहुँचाये बिना वैसा काय नहीं हो 
सकता था | क्रान्ति के मय पर आधारित व्यक्तिगत शासन आज के युग में 
नहीं चल सकता । तब या तो राज्य की शक्ति का प्रयोग राजा अपनी व्यक्तिगत 
इच्छा से करे या उसके या उसके स्थान पर या उसके हछिये कोई दूसरा व्यक्ति 
ही कार्य करे जो उसके (राजा के) भी अपने कार्य के हिये उत्तरदायी 
हो सके । 


चौदइवीं और पन्द्रहवी सदी से ही राजा की कोन्सिल के सदस्य कितनी 
तरह की सील ( मुहर ) राजकीय आदेशों पर देने 

मन्‍्त्री राजा के प्रत्येक छगे थे। यह प्रथा अन्त में वेधानिक नियम के रूप 
कार्य के लिये में स्वीकृत हो गई कि प्रत्येक काय जो राजा स्वय 
उत्तरदायी करता है वह प्रिवी फोन्सिक में हुआ करे और उत्र 

पर राजकीय मुहर का होना आवश्यक है| इसका 

अर्थ यह था कि राजा के आदेशों पर नियत्रण हो और साथ ही साथ उसके 
कार्यो का उत्तरदायित्व किसी राजकमचारी पर हो | राजा किसी गलती के 
लिये उत्तरदायी नहीं समझा जायेगा | बल्कि वह राज-कमचारी हो जनता के 
समक, या न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी होगा जिसने उस पर मुहर लगाई है। 
लिन कार्यों को जनता पसन्द नही करती या कोई राज्य की नीति असंगत होती हे 
तो राजा के सलाहकारों को दण्ड दिया जाता है। यदि जनता की अस्वीकृति का 
प्रभाव सलाहकारों पर न पड़े तो पालमेण्ट को यह अधिकार था कि उन 


रद इग्लेण्डं 


सलाइकारों को /#%/#26८/४४०४४ या 02 ० 44//4724४/- के द्वारा उन्हें 
पदच्युत करे या दण्ड दे | मुहर या हस्ताक्षर करने का नियम तो अब भी है 
पर इससे उत्तरदायित्व का अर्थ नहीं लिया जाता। यह साधारण सिद्धान्त 
ही स्वीकार कर लिया गया हैं कि राज्य के सभी काय के छिये सन्त्रि-मण्डल 
दी उत्तरदायी है | यह नियम इतना प्रचलित है कि राजा के जीवन में उसके 
राज्यारोहण से लेकर मृत्यु तक एक क्षण का भी ऐसा समय नहीं है जब उसके 
कार्यों के लिये कोई व्यक्ति पालमेण्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं है |”? एक मन्ती 
अपने विभाग के सभी काय के छिये उत्तरदायी है। सभी मन्त्रि-गण सम्मिलित 
रूप से प्रत्येक प्रमुख या प्रधान राजनीतिक काय के लिये उत्तर्धायी हैं | जिस 
मन्‍त्री का काय पालं॑मेण्ट के द्वारा निन्दित समझा जाता है बह दण्डित नहीं होता | 
वह केबल त्यागपत्र दे देता है। यदि किसी कार्य में किसी मन्त्री के व्यक्तिगत 
आचरण या योग्यता से कुछ और अधिक बाते सम्मिलित हैं अर्थात्‌ बह कार्य 
ऐसा है जहाँ पूरे मन्त्रि-मण्डल का ध्यान अपेक्षित था तो पूरा मण्त्रि-मण्डल ही 
त्वायपत्र दे देगा। अत. दण्डनीयउत्तरदायित्व से राजनीतिक उत्तरदायित्व 
और पृथक से सम्मिलित उत्तरदायित्त्व का सिद्धान्त स्वीकृत हो गया है । 


राजा के प्रत्येक काय के लिये जब मन्त्रिगण पालमेण्ट के प्रति उचरंदायी 
हैं तो जिन कार्यों का उत्तरदायित्व वे ग्रहण नहीं कर 
शआ मन्त्रियों की सकते, उन्हें करने से भी इनकार कर सकते हैं और 
सक्काह भानने को. जिन वस्तुओं को वे आवश्यक समर्भे उनके लिये 
काष्य हे कठिबद्ध हो सकते हैं। अर्थात्‌ कैबिनेट अपनी नीति के 
अनुसार काय करेगा और राजा को उनकी नीति 
स्वीकार करनी होगी। राजा जिस नीति को पसन्द नहीं करता उसके लिये बह 
मन्त्रियों से कह सकता है व्गैर उन्हें अपनी राय पर छाने की कोशिश कर 
सकता है परन्तु जब वह उन्हें अपनी राय पर छाने में असफल हो जाय और 
मन्त्रिमण्डक कामन समा में अपने बहुमत के द्वारा सुदद होकर अपनी नीति पर 
कायम रहना ही चादे तो राजा को उनकी नीति माननी होगी। साधारणरूप मे 
कह कहा जाता है कि “राजा अपने मन्त्रियों को अपना विश्वास अवश्य प्रदान 
23000 54 7 
है. प0वेत-- एबलावग्राशाइक्ाए ए90ए ग्य साडभा6,! ३ 0तएण, 
24829 268 
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करे ।” उपयुक्त रूप में कहना यह ठीक होगा कि वह मन्त्रियों की सलाह 
अबब्य माने | पालमेण्टरी पद्धति के विकास के साथ-साथ यह सिद्धान्त स्थिर 
हो गया कि मन्त्रिमण्डल के हाथ में अधिक से अधिक अधिकार प्राप्त होता गया 
और उन? ने अपना अधिकार घीौरे घीरे छोड़ दिया । पालमेप्टरी सरकार 
के पुराने पिद्धान्त के अनुसार केबल इतना ही आवश्यक था कि राजा के ऐसे 
ही मन्त्री होंगे जो उसके काय के लिये उत्तरदायित्व ग्रहण कर सके और इसलिये 
राजा उनकी सलाह को नहीं भी मान सकता था यदि रॉजा को ऐसे छोग मन्त्री 
बनने के लिये मिछ जाय जो उसकी नीति स्वीकार करते हों और उसके लिये 
उत्तरदायित्व ग्रहण करने के लिये तैयार हों। पर आज इ्लैण्ड मे यह सम्भव 
नही है । यक्ष्तो केवछ दो तरीकों से ही हो सकता है। पहल! तरीका यह होगा 
कि राजा केबिनेट को बरखास्त कर दे। विलियम चतुर्थ ने १८३४ में छा्ड 
मेलबोन की कैबिनेट को बरखास्त कर दिया था और इस सम्बन्ध में सजा के 
इस काय पर-बहुत दिनों तक टीका टिप्पणी होती रही । परल्तु 'मेलबोन पेपरस! 
/20/8०%/22 /229४/5 के प्रकाशित होने पर यह पता चल गया कि प्रधान 
मन्त्री ने अपने मन्त्रिमण्डल को सुचारुरूप से चलछाने में दिक्त और कठिनाई 
पाकर स्वय राजा को मन्त्रिमण्डल के बरखास्त करने के छिये अनुरोध किया 
था | अतः यह पदत्याग था और बरखास्तगी नहीं थी । 


मन्त्रि-मण्डल को बरखास्त करने का अधिकार राजा ऊा एक वैध “प्रेरोगेटिव” 

अधिकार है परन्तु जब से कैब्रिनिट 7025४ ० 

बरखारत करने का (०४४22078 साधारण सभा? के प्रति उत्तरदायी हो 

अधिकार एक वैध गयी, इसे प्रेरोगेटिव का कोई महत्व नहीं रहा। राजा 

प्रेरोगेटिव का यह अधिकार अब कायरूप में परिणत नहीं हो 

सकता। राजा अपने मन्त्रियों के परामश से कार्य 

न ं हे श 

करता है। बेजहॉट के शब्दों में राजा का अधिकार---परामश, प्रोत्साइन, 

ओर चेतावनी देने तक” ही सीमित है | अपने विचारों की स्वीकृति के आधार 

पर क्या उसे किसी तरह की सलाह मान लेना वैध है ? क्या किप्री प्रधान- 
रा छः 

मन्त्री के बहुमत समास होने पर उसके परामश से उसे मन्त्रि-मण्डल पुन. बनाने 





कन-+ 


29 


४] “पुफ७ खाए छापे ए]0ण 6 बप९06 एणँ कात॥०फड 
१,0४७! (७07६ ० जिशिवातदे, ए०0 !, 7426 34 
2 [अगाा8% 


घ७ इंग्लेण्ड 


का अधिकार दिया जा सकता है कि सम्सबत, उसे बहुमत प्राप्त हो जाय ? क्‍या 
उसके प्रेरोगेटिव” में कुछ ऐसे सरक्षण हैं जन्न वह अपने विवेक का प्रयोग 
कर सकता है ? क्‍या विधान के प्रयोग में साधारण और असाधारण परित्थितिबों 
में कोई भेद है ? क्‍या असाधारण परिस्थितियों में राजा को प्रोफेसर कीथ के 
शब्दों में “ विधान के सरक्षक” के रूप में काय करना है ? असाधारण परिस्थिति 
कब समझी जायेगी। कोन व्यक्ति असाधारण परिस्थिति की व्याख्या करेगा । 
बेजहॉट ने अपनी पुस्तक भ छिखा है कि महारानी विक्योरिया अपने मन्त्रियों कै 
हाथ मे एक शान्तिपूर्ण मशीन थी ) परन्तु ४/6/705 ४ (02४४ 
ग्रा८7०/४4” ऊे प्रकाशित होने के बाद यह प्रकट हो गया कि गासन कार्य में 
महारानी बड़ी ही क्रियात्मक और प्रभावशाली एजेण्ट के रूप में थींन यह सत्य है 
कि उन्होंने कमी मन्त्रियों के परामश पर पालमेण्ट को भग करने से इन्कार 
नहीं किया ओर न किसी बिल को वियो किया। परन्तु उन्होंने अपने मन्त्रियों 
के चुनाव में अधिकाधिक भाग लिया । मन्त्रि-मण्डल के निर्माण में उनका 
प्रभाव अप्रत्यक्ष ही होता था| पर वह बहुत अधिक जोरदार होता था। उनके 
कहने पर या इशारे पर कुंछ व्यक्ति मन्नि-मण्डल में रखे गये और कुछ जिन्हें 
वह मत्री के रूप में देखना नहों चाहती थी, वे नहीं रखे गये । 


यह सब काम अप्रत्यक्ष रूप में ही होता था पर शहसम्बन्धी और 
परराष्ट्र सम्बन्धी नीति में महारानी अपने विचारों को बढ़ी हृढ़तापूबक 
रखवापी थीं । ग्लैडस्टोन ने महारानी के हस्तक्षेप के ऊपर पत्र 
लिखा था। १८७४ के बाद ग्लैंडस्टोन के विरुद्ध में उन्होंने डिजरेली, स्लीस- 
वरी और छाडड उल्सढी को लिखा था और यह लिखते हुए. वह भूछ गयीं कि 
वह अपने वैधानिक शीछ से बाहर जा रही हैं। वह प्रायः चर्च की नियुक्तियों 
के सम्बन्ध में हस्तक्षेप किया करती थीं। इसका प्रमुख कारण उस विषय पर 
उनका अपना दृढ विचार और अपने निजी और स्वय नियुक्त सल्यहकारों की 
गुप्त राव थी | 


परराष्ट्र के सम्बन्ध में उनका अपना विचार था और केबिनेट के पीठ पीछे 
कितने ही कठिन और मुश्किल समस्याओं को सुलफाने की कोशिश करती थीं। 
कमी कमी वह कैबिनेट के व्यक्तिगत मन्त्रियों की राय प्रथक से जानने की चेश 
में झ़वी थीं ताकि मन्त्रिमण्डल में ही एक को दूसरे बग से सधष करा दिया 
जाय । उैन्च सुधार में तो सदैउ अडचन डाछने वाली थी । बह चाहती थीं कि 
जिस तरह उनकी इच्छा हो उसी तरह मन्त्री छोंग जनता में बोले । गोस 
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चेन और फोरस्टर जैसे प्रमुख व्यक्तियों पर पर्याप्त रूप से प्रभाव डाल्य कि वे 
लिबरल-यूनियनिस्ट पार्टी के निर्माण में सहायता दें | 


एडबड सप्तम के विषय में भी यही बात कही जा सकती है | छाड इशर 
ने छाड कोलिस को एक पत्र' में एडबड सप्तम के प्रभाव के विषय में लिखा 
था। उनके शब्दों में बिक्योरिया की तुलना में उनका प्रभाव बहुत अधिक था 
ओर वह प्रकाइय रूप मे आपको विदित था। नियुक्तिवों मे उनका प्रम,व 
बड़ा गहरा था। सेना और नौ-सेना के सुधार में तो वह एक ढग से केन्द्रबिंदु 
बन जाते थे। १९०५४ में लिबरक सरकार के विपक्षी दल के नेताओं से भी 
ढाड्ड इशर के द्वारा अपना सम्बन्ध स्थापित किया था। ऐसकिय,पग्रे और देल्डेन 
तीनों सजनो ने एक आपसी समभौता किया था कि जब तक उनके नेता सर 
हेनरी कैम्पबेल बैनरमैन छाइसभा में नहीं चले जाते तब तक वे छोग पदग्रहण 
नहीं करेंगे। इस सम्बन्ध में केम्पबेल बैनरमेन पर प्रभाव डालने के हछिये इन 
छोगों ने राजा एडवर्ड को ही माध्यम बनाया था। राजा छाड इशर के द्वारा, 
कैबिनेट के सदस्थों के आपसी मतभेद को जानने की कोशिश करते थे | 
छायड जाज के भाषण के प्रति उन्होंने अपना विरोध प्रकट किया था| एक 
बार वे जमनसम्नाट को कोई पत्र स्वयं लिखने जा रहे थे। छाड इशर के 
द्वारा छाड मॉल को छाडसभा के प्रइन पर अपने अन्य सहयोगी मन्त्रियों से 
पृथक कराना चाहते थे। कैप्टरबरी के आच विशप के द्वारा क्रोधी पक्ष के 
नेता मों से बात करते थे । छाड बेलफोर से स्वीकार करा लिया था कि यदि राजा 
पालमेण्ट को भग करने की मन्त्रियों की राय को अस्वीकार कर दे तो वह राजा 
की सहायता करेंगे। राजा की सहायता का अथ था कि यदि मन्त्रिमण्डल इस 
पर पदत्याग कर दे तो लाई बेछफोर मन्त्रिमण्डल बनाने ऊे छिये आगे आयेंगे | 
राजा की हढ कन्नरवेयिव ( अनुदार ) मनोवृत्ति सदैव माढ्म पड़ती थी। वह 
जमन विरोधी थे । लाट मॉल को सेक्रटरी आफ स्टेट की इण्डिया कौंसिह में 
किसी भारतीय को नियुक्त करने से रोकते थे | छायठ जाज के उम्र भाषणों पर 
अपनी अस्वीकृति प्रकट करते थे | कैबिनेट के मन्त्रियों पर प्रथक पृथक दब।ब 
डालने की कोशिश करते थे। केबिनेट प्राय, उनकी इच्छा के अनुसार दब 
जाती थी। मन्‍्त्री ढोग अपनी राय उनके सामने स्व॒तन्त्रतापूबक नहीं रखते 
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थे। बल्कि ऐसे हो ढग से या अपनी राय को परिमार्जित करके रखते थे ताकि 
राजा स्वीकार कर लें | 


पचम जाज के विषय मे अभी तक कम बातें ज्ञात हुई हैं। फिर भी 
उनके विषय में यह कहा जा सकता है कि १९१० में पालंमेण्ट के भग होने 
का यही कारण था कि वह इतनी सख्या में छाड बनाने के लिये तैयार नहीं ये 
जिससे १९११ का बहू पालमेण्ट ऐक्ट सन्‌ १९१० में ही पास हो जाता | 
१९३१ में जो राजनीतिकसकट (/४5४5 हुईं थी उसके विषय में राजा का कितना 
हिल्ता और वह स्वय कितना क्रियाशीक थे--बतलाना कठिन है। संयुक्त 
सरकार ( (०८४£208 (४27:८४ ) बनाने की बात कई महीने पहले ही 
राजप्रासाद में ही निश्चित को गयी थी | रामजे मैकडोनाल्‍ड इभपैके पक्त में थे। 
इसकी चर्चा भी १९३१ ऊे माच में ही उन्हों ने अपने कुछ सहयोगियों से 
की थी कि वह सरकार का पुनः निर्माण करना चाहते हैं । परन्तु यह सत्य है 
कि ग्रधानमन्त्री ने अपने उन सहयोगी साथियों को नहीं बतलाया था 
जो उनसे १९३१ में अछग हो गये | उनसे प्रथक होने बाले सहयोगियों को 
यह नहीं पता था कि जब वह मजदूर सरकार के प्रधान कीं हैसियत से 
बक्धिमघम प्रासाद में पदत्याग देने जायेंगे तो बह तुरन्त ही राष्ट्रीय सरकार 
के प्रधान होकर लौटेंगे जिसमें लिब्रुछ और कल्लरवेंटिब पार्टी के छोग भी रहेंगे । 
यह माढ्म नहीं है कि रैमजे मेक्डोनाल्ड का यह नया रूप उन्हीं के द्वारा 
राजा को दिये गये परामग के फलस्वरूप था जब उनके दल के बहुत योडे 
छोग उनके पक्ष मे थे या राजा ने स्वय वह राय उनको दी थी। सभी छोग 
इसको मानते हैं कि राजा ने काफी परिश्रम किया था जिसमे बाल्डविन भर सर 
इबंठ सेमुएल ने मैंकडोनाल्‍्ड के प्रधानमन्त्रित्व के लिये अपनी स्वीकृति दी । 
यह बात साफ हे कि राजा ने लेबर पार्टी के अधिकाश छोगों की राय जानने 
की कोई परवाह नहीं कि जब पाटी के बहुसख्यक छोगों ने अपना विश्वास 
मैकहोनाल्‍ड से इदा कर आधथर हण्डरसन को दे दिया था | यह निश्चित सा 
मालूम पढ़ता है कि इस नये ढग के शासन की बुनियाद और प्राश्म्म राजा 
की तरफ से दी हुआ। लकी के शब्दों में मैकडोनाल्ड जाज पचम के व्यक्तिगत 
इच्छा के अनुस्तार उसी अथ में चुने गये थे जिस अथ में छा बुट जाज तृतीय 
के व्यक्तिगत इच्छा के प्रतिफल थे | आधुनिक प्रधान मन्नियों में वही प्रथम 
प्रधान मन्त्र हैं जो अपने कावकाड में ही पार्यी के सहयोग से विल्कुछ वचित 
हो गये थे । इसमें सन्देह नहीं कि गजा ने देशभक्ति की दृक्षि से यह कार्य 
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किया था| चूँकि लेबर सरकार फे टूटने के दिन यह बात बिलकुल निश्चित थी 
कि बाल्डबिन प्रवानमन्त्री होगे पर दूसरे ही दिन रमजे सेकडोनाल्‍ड का 
राष्ट्रीय सरकार के प्रधान मन्त्री के रूप में आना राजप्रासाद की क्रान्ति 
का ही फल था | 


प्रोफेसर कीर्ये ने राजा के काय को वैधानिक माना है और इसके दो कारण 
दिये है। “राजा को किसी तरह से अपने देश को आशिक सफद से बचाना था 
क्योकि इगलैण्ड के बेक से बहुत अधिक द्रव्यों का निष्फासन हो रहा था | बह 
प्रधानमन्त्री के पदत्याग देने पर उसे स्वीकार करके बाल्टबिन को निर्मानत्रत 
कर सकता था | जब्र उसे मालूम था कि रेमजे मेकडोनाल्‍ड को अपने कैबिनेट 
का विश्वास प्रश्त नहीं है । लेकिन ऐसे सकट के समय में बहत ही दिकतो का 
सामना करना पड़ता। नये प्रधान मन्त्री को साधारण सभा में एक गस्भीर विरोध 
का सामना करना पड़ता और शायद हुरनत ही छुम्रा के भग करने की माँग को 
रखना पढ़ता * पर राष्ट्रीय सरकार को भग करने के बजाय उसे अनिश्चित काड 
के लिये टाल दिया जाता क्‍योंकि राष्ट्रीय सरकार के पदत्याग या उसके द्वारा 
सभा के भग होने की बात नहीं उठती । दूसरी तरफ यह भी जानना सहल था 
कि लेबर” सरकार देश में मजदूरो का वास्तविक प्रतिनिधित्व नही कर रही है | 
और राष्ट्रीय सरकार की अपील पर उसे मजदूरों के वोट भी मिल्ते। ऐसी 
परिस्थिति में राजा को यही अच्छा प्रतीत हुआ कि एक ऐसा मन्त्रिमण्डल हो 
जिसे 'लिबरल” और “कज्नरवेटिव' पार्टियों का सहयोग प्राप्त हो और जब बह 
सरकार इ्गलैण्ड का स्वणमान रखने के छिये प्रस्तुत थी ।” प्रोफेसर कीय का 
यह प्रथम तक राजा के काय के वेधानिक औचित्य पर है। प्रोफेसर छास्की ने 
इस तके के प्रत्युत्तर में यह लिखा है कि कीथ का तक जिस तरह एक बात को 
अधिक महत्व देता है तो दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण [सद्धान्त को दबाने की चेष्ट 
करता है। मेकडोनाल्‍ड ने अपने मन्त्रिमण्डरू के साथियों को जान बूक कर इस 
बात से अवगत नहीं कराया कि वह क्‍या करने जा रहा है। वह निश्चित ही जानता 
रहा होगा कि उसे पार्यी का बहुमत प्रात नहीं है । और स्वय कभी पालमेप्टरी 
लेबर पार्टी से नहीं मिल ताकि राजा को यह बता सके कि उसे पा्ीका बहुमत 
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प्राप्त है या नही | फिर भी मेकडोनाल्‍ड को यदि राष्ट्रीय सरकार में सम्मिलित करना 
आवश्यक था तो बह किसी दूसरे रूप मे सम्मिलित किये जा सकते थे जैसे १९३५ 
में पुन्निमित सरकार भ रखे गये थे | यह भी छोगों के सामने प्रस्तुत नही किया 
गया कि जहाँ तक आथिक सकठ के लिये 'लेबर' सरकार उत्तरदायी थी उसका 
अधिक भार मैकडोनाल्‍्ड ओर स्नोडन के ऊपर ही था । एक दूसरी बात 
जिसकी महत्ता नहीं दी गई, वह यह है कि कझ्लरवेटिब और लिबरल दोनों को 
मिला कर कामन सभा भें बहुमत तो था १२ गम्भीर विरोध के होते हुए भी उन 
छोगों ने समा को भग नहीं कराया जब तक उनका प्रधान आशिक प्रस्ताव 
कानून के रूप में नहीं आ गया। सर हब” सेम्ुएल राष्ट्रीय सरकार में सम्मि- 
लित हो गये थे पर उनके इस कार्य का लिबरल पार्टी के नेता छायड जाज ने 
विरोध किया था भोर बडी आलोचना की थी । प्रोफेसर कीथ ने यह बतलाया 
है कि राजा की प्रधान इच्छा तो इज्जललैण्ठ के स्वण-मान को बचाना था। 
उन्हों ने इस बात को बिलकुल ही नहीं माना कि राष्ट्रीय सरकार के निर्माण में 
ओर मैकडोनाल्‍ड को संयुक्त सरकार बनाने की इच्छा के विषय में उड़ती हुई 
खबरों से कोई सम्बन्ध नही था । ऐसा मानने के छिये कोई तक तो नहीं दे कि 
बाल्डविन यदि राष्ट्रीय सरकार के प्रधान होते तो उन्हें तुरन्त ही सभा को 
भग् कराना पढ़ता । लिचरछों का जब सहयोग होता तो बाल्डबिन का बहुमत 
हर हालत में बना रहता ओर ऐसी भी कोई बात नही थी कि लिबरलों ने 
मैकडोनाल्‍ड के नेतृत्व का अधिक समर्थन किया हो | 

यह भी सन्देह करने की बात नहीं है कि राजा ने भविष्य की समझ 
छिया था कि जैसी राष्ट्रीय सरकार है, उसे ही निर्वाचन में बहुमत प्राप्त होगा 
और बाल्डविन को सरकार को बहुमत नहीं मिलेगा । यह सचमुच एक खतर- 
नाक सिद्धान्त है जिससे यह तक किया जाय कि राजा को पार्टियों के भीतरी 
निणय में कुछ इस तरह का काय करना चाश्यि कि वह जिस नेता को सरकार 
निर्भान का अधिकार ठें उसे अवश्य ही बहुमत प्राप्त हो जाय | इसका यह 
अथ होगा कि राजा किसी विशेष व्यक्ति के, किसी राजनौतिक चाल को स्वी- 
कार करके उसके छिये बहुमत प्राप्त करने की कोशिश करें। तो राजा की 
निष्पद्तता समाप्त हो जायेगी और यह अपनी नीति के पोषण में कार्य-रत मालूम 
पढ़ेगा | क्या राजा का यह कतेब्य जानना नहीं या कि लेबर पार्टी के बहुमत का 
बिचार क्या हे जिसने मेंकडोनाल्ड से अपनी सहमति खींच ली थी | अल्सटर 
+ 89970४६ आल 
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के प्रश्न पर विरोधी पक्ष के मत को जानने के लिये राजा व्यग्र थे और १९१५७ 
का बड़िमघम कान्फरेन्स उनकी इच्छा के अनुसार ही बुलया गया था| 
१९३१ में उनके काय का मनोवैज्ञानिक प्रभाव लेबर पार्टी के ऊपर क्या होगा- 
उन्होंने जानने की कोई कोशिश नहीं की | प्रोफेसर कीथ ने लिखा है कि निर्वा- 
चन में राष्ट्रीय सरकार को अधिक बहुमत प्राप्त हो गया । परन्तु यह निष्कर्ष तो 
धटना घट जाने के बाद निकाला गया है। “तब तो यह तक सिद्ध हुआ कि 
जब कभी राजा के प्रत्यक्ष तत्वावधान में कोई सरकारपनिर्माण हो और उस 
सरकार को निर्वाचन से बहुमत मिल जाय तो राजा का उप्त तरह से सरकार 
निर्माण का कार्य वैधानिक होगा |?” इसका यह भी अर्थ होगा कि याजा के 
निणय के अनुसार यदि मन्त्रियों ने साधारण-जन का विश्वास खो दिया है तो 
वह उन्हें पदत्थाग के लिये बाध्य कर सकता है। यदि नई सरकार को निर्वाचन 
में बहुमत प्राप्त हो जाय तो वह निर्वाचन राजा के काय की वैधानिकता को 
सिद्ध करने के लिये ही समझा जायगा | राजा यदि अपने मन्न्रियों के द्वारा 
दिये गये परामश से सहमत नहीं है तो बह उन्हे पटत्याग के लिये बाध्य कर 
सकता है और उसका यह काय वेधानिक माना जाना चाहिये --यदि नई सरकार 
को निर्वाचन में बहुमत प्राप्त हो जाय । 

प्रोफेसर छास्की ने लिखा है कि राजा की स्थिति क्या होगी जब उस सयुक्त 
सरकार को बहुमत प्राप्त न हो। राजा ऊे द्वारा मन्त्रियों को पद्च्युत कर देना 
अपनी निष्पकछ्ृता को समाप्त करना है । अपने मन्त्रियों को, पदच्युत करके वह 
देश से चाहते है कि मन्त्रियों के दृष्टिकोश को न मान कर उनके दृष्टिकोण को 
जनता माने । इस से तो राजा विधान में एक सरक्षिव शक्ति के पोषक शे 
जायेगे। उस सरक्षण के अधिकार का प्रयोग बहुत कठिन होगा और कभी 
वह खतरनाक भी सिद्ध हो सकता है। सम्भवत. प्रोफेसर कीथ की राय मे ऐसे 
अधिकार को असाधारण समय में द्दी प्रयोग किया जा सकता है। परन्ु “असा- 
धारण समय” का निर्णय कौन करेगा ? यदि शजा ही इसका निर्णायक होगा 
तो उसे बहुत राजनीतिक बुद्धि को आवश्यकता होगी जो शायद बहुत 
राजाओं मे होती है । या उन्हें किसी से परामश लेना होगा । तो कौन परामद् 
देगा ? क्या राजा का कोई निजी राजप्रासाद के अन्दर पर्दा कैबिनेद होगा जिसकी 
बात मानने के लिये वह बाध्य होगा । यदि राजा को यह निशय का अधिकार हो 
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कि वह लोगों को अपनी इच्छा से मन्त्री रखेगा जिन्हें निर्वाचन मे अपने हिये 
बहुमत का प्रयास करना होगा तो इस विषय को चर्चा जनता में होगी। राजा 
का यह काय चर्चा का ही विषय नहीं दटोगा बल्कि छोग उस पर हर तरह की 
आलोचनाएँ करेंगे | लास्‍्की के शब्दों मे 'बीसबी सदी के विधान मे शायद ही 
देशभक्त राजा ऊे छिये कोई स्थान हो |! 


१९३१ ऊे आथिक सकद से एक राजनीतिक सकट भी पैदा हो गया | 
अब्न तक तो राजा के कुछ “प्रेरोगेटिब? के विषय में समझा जाता था कि 
अब उसका प्रयोग समाप्त-प्राय हो गया। राज्ञा को प्रधान मन्त्री के द्वारा 
पारमेण्ट के भग करने की मॉग को अध्वीकार करने का अधिकार है या नहीं ! 
क्या किसी मन्त्रि मण्डछ को वह पदच्युत कर सकता है'जिसकी नोति से 
बह सहमत न हो ? क्या बह अपनी इच्छानुसार प्रधानमन्त्री बना सकता है और 
उसके सहयोगियों के चुनाव में अपनी इच्छा भी प्रकट कर सकता है | १७०७ के 
बाद से किसी राजा ने किसी बिछ को अस्वीकार नहीं किया "अब इस युग में 
इस अधिकार का प्रयोग नहीं हुआ । यदि कोई राजा कसी बिछ को “बिटो! कर 
दे तो उसका कया प्रतिफल होगा ? मन्त्रि-मण्डल पद-त्याग कर देगा । 
उसके बाद जो मन्त्रि-मण्डछ पद्मअहम करेगा और राजा के निर्णय से सहमत 
होगा तो उसे जनता के समक्ष निर्वाचन के लिये आना पड़ेगा | यदि नई सरकार 
हार गयी तो राजा को सिहासन छोड़ना होगा या विधान के प्रतिकूल शासन करने 
क्र साइस करना पड़ेगा। नया मन्त्रि मण्डल जो अपदस्थ मन्त्रि-मण्डछ के 
बाद आयेगा वह तो अवश्य ही राजा से यह शत स्वीकृत करा लेगा कि बह पुन 
अपने उस अधिकार का प्रयोग नहीं करेगे | नहीं तो उस मन्त्रि-मण्डर को भी 
उसकी इच्छा के प्रतिकूल जाने पर राजा अपदस्थ कर सकता है | किसी 
गम्भीर सड्ढाट काल में भी इस अधिकार का प्रयोग कोई राजा नहीं कर सकता । 
यदि बह ऐसा कार्य करता है--जो आज से दो सौ वर्ष पूवसे बन्द हो 
चुका है--तो राजा अपने ऊपर एक ऐसा उत्तरदाबित्व लेगा जिसमें एक 
के बाद दूसरी कठिनाई आती जायेगी और अन्त मे राजा को अपनी निष्पक्षता 
को छोड़ कर राजनीतिक गुत्थियों में उठकना होगा और जनता के सघषण में 
वादी प्रतिवादी बनना पड़ेगा जिसका प्रतिफल राजा के लिये अशुभ होगा | 

इसका अन्त तो राज्य से पदच्युत होना या इससे भी कोई भयड्डर बात हो सकती 
है। इह बुद्ध या प्रथम चाल्स के समय का नाटक पुनः दुइराया जा सकता है। 

फलमेप्ट के भग करने का “प्रेरोगेटिक” और भी जटिहू है। यह बात 
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स्वीकृत हो चुकी है कि राजा को मन्त्रियों के परामश के बिना पालमेण्ट को 
भग नहीं करना चाहिये | परन्तु प्रभ “चाहिए”? का नही है। क्या राजा चाहे 
तो मन्त्रियों के परमश को मानने से इनकार कर सकता है ? कुछ लेखकों का 
ख्याल है कि क्राउन! के ऊपर ही निशय निर्भर करता है। तो इस छिये यह 
प्रेरोगेटिकश मरा हुआ नहीं समझा जाना चाहिये | यदि किसी सरकार ने 
पालेमेण्ट के भय होने की माँग की और राजा ने उसे अस्बीकार कर दिया तो 
निश्चय ही वह मन्त्रिमण्डल बहुमत रखते हुए. पदत्याग कर देगा। विपक्षी दल 
जिसका बहुमत नहीं है, मन्त्रिमण्डल निर्माण करेगा और थोडे ही ददनों के 
भीतर उसे भी पाल मेण्ड के भज्ञ करने की माँग करनी होगी | यदि राजा ने उसकी 
माँग स्वीकृत कर दी तो बह एक पाटी के पक्ुपात करने का दोषी ठहराया 
जायगा | इस डिये यह सिद्ध है कि कोई सरकार जिसका बहुमत कामन सभा 
में हैं और पाल्मेण्ट को भग करने की मॉँग करता है तो वह असल्वीक्षत नहीं हो 
सकता | छास्की के शब्दों में “सभा के संग करने की मॉग स्वभावत मिल जानी 
चाहिये । राजा की निष्पक्षता की रक्षा के लिये इस “प्रेरोगेटिवः का स्वत, प्र चलन 
होना उपयुक्त है।”' 


राजा के व्यक्तिगत अधिकार ( प्रेरोगेटिव ) 


यह सिद्धान्त निश्चित है कि स्ताधारण परिस्थिति में राजा मन्त्रियों की सलाह 
से सारा कब्म करता है। फिर भी उसके कुछ व्यक्तिगत अधिकार हैं जिन्हें बह 
अपनी उत्तरदायित्व पर करता है । उन्हें जेनिंग्स ने व्यक्तिगत प्रेरोगेटिव कहा 
है । परन्तु वे कौन 2 व्यक्तिगत प्ररोगेटिव हैं यह कहना कठिन है। इस पर 
काफी मतभेद है। 
१७८३ से छेकर आज तक किसी राज्याधिपति ने किसी मन्त्रि-मण्डछू को 
अपदत्यथ. नहीं किया। साधारणत., राज्याधिपति मन्त्रि- 
मन्न्रि-मण्डछकछ को मण्डल के कार्य म दृस्तत्षेप नहीं करता जब तक उसका 
बर्खास्त करना. बहुमत साधारण सभा में रहता है और देश हित की दृष्टि से 
इमानदारी के साथ काय सश्चारढन करता है। पालंमेण्यरो 
बहुमत के रहते हुए. किसी मन्त्री या मन्त्रि-मण्डल को उनकी असत्यता या 
भ्रष्टाचार के लिये राजा कैसे अपदस्थ कर सकता है ? एक जटिल प्रश्न है। पर 
ऐसी परिस्थिति में राजा को देशहित, पविधान की रहता तथा सावजनिक कोष 
की रद्या के लिये अपने ब्यक्तिगत अधिकार को प्रयोग करने का अधिकार हे 
'सकता है । 


भ्रंघ इंग्लेण्ड 


प्रोफेसर डाइसी ने लिखा है कि राजा अपने मन्त्रियों की राय के बिना 
कुछ नहीं कर सकता पर वह इस सिद्धान्त में विश्वास नही करता कि राजा को 
अपने मन्त्रियो को हटाने का अधिकार ही नही है जब कि वह राष्ट्र की सहमति 
जानने की इच्छा रखता हो | 
केवल एक बार श्८रे४ में विलियम चत॒र्थ ने बहुमत दुछ के मन्श्रि 
म्रण्डड की अपदस्थ कर दिया था। उसके बाद से अब तक किसी राज्याधियति 
ने बहुमत रखने वाले भन्त्रिमण्डल को अपदस्थ नहीं किया है| राज्याधिपति 
और देश के हित में यही उपयुक्त हे कि राजा इप्त प्रथा को तोड़ने की कोशिश 
न करे। इससे राजा को किसी काय के छिये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व नहीं 
रहता । इसो के आधार पर द्वी वह सिद्धान्त प्रतिपादित है कि सजा गछती नहीं 
करवा | जेनिंग्स ने लिखा है कि राणा का काय है कि वह इसका ध्यान रखे कि 
सविधान के द्वारा साधारणतः शासन का सचाछ + होता दै। जब तक जनता 
को शासकों को चुनने के लिये एक निश्चित समय के बाद अप्नसर दिया जाता 
हैं तो सबिधान उपयुक्त रूप से काय कर रहा है ऐसा समझना चादिये | राजा 
को तभी हस्तक्षेप करना उपयुक्त होगा जब मन्त्रिमएडर सविधान के नियमों को 
तोड़ कर अ-लोकतात्रिक् ढग से कार्य कर रहा हो। पालमेण्ट के जीवन को 
आवश्यक रूप से बा कर अपना शासन छादने की चेश करता हो। या कोई 
मौलिक परिवतन बिना जनता को राय से करता हो जिसमें केवछ एक ही दल के 
लाभ को सम्भावना हो | 
राजा का यह अधिकार प्रयोग में नहीं आने से समाप्तप्रायथ हो गया | 
राजा को मन्त्रिमण्डल की रायसे काय करना होता है। 
पा्ेमेक्ट का. १८४१ से लेकर १९१० तक कैबिनेट के निर्णय घर द्दी 
संग होना. पालमेण्ट भय होती थी । परन्तु अन्न पार्लमेण्ट के भग होने 
... फी सलाह देने का अधिकार केवल प्रधानमन्त्री को ही है। 
१९३५ में पालमेण्ट के भग होने की बात कैबिनेट में तय नहीं हुईं थी। 
गत सौ वर्षों में राजा ने पालंमेण्ट के भग करने की कैबिनेट की सलाह को 
कभी अश्वीकार नहीं किया | केवछ सकट तमी हो सकता है जब बहुमत पार्टी 
में मतमेंद शो जाय ओर पार्टी में फूट पढ़ जाय | ऐसी अवस्था में विधान का 
संतुलन ही परिवर्तित हो जाता हे और तब राजा का व्यक्तिगत प्रेरोगेटिव महत्व- 
पूर्ण हो जाता है । यों तो राजा का व्यक्तिगत प्रेरोगेटिव 'सिद्धान्तः सें प्रतिपादित 
हों सकता है पर व्यवहार! में नहीं चछ सकता | 
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कैबिनेट प्रणाली 


कैत्रिनेट उस पायी या सम्मिलित पार्टियों की समिति है जिसको साधारण 
सभा (70202 ० (0४४/४०%5) में बहुमत प्राप्त है। या “कैबिनेट राजा की 
प्रिवी कोन्सिछ के कुछ सदस्यों की कमेटी है जिन्हें राज्य-शक्ति का शासकीय 
नियन्त्रण प्राप्त है ।” कैबिनेट का काय देश का शासन प्रबन्ध करना है। 
जिस पार्टी या पार्टियों के द्वारा कैबिनेट को कामन सभा में बहुमत ग्राप्त होता 
है उसी के नाक्ष पर देश का शासन काय करना होता हे | 


बेजहाट ने सवप्रथम कैबिनेट के स्वरूप को प्रकट किया था। यह शासक 
मण्डल और व्यवस्थापक मण्डल को एक साथ मिलाने वाला हाइफन और 
दोनों को एक में जुड़ने वाढा बकल है |” यह शासन विभाग को व्यवस्थापक 
मण्डल से संयुक्त करने का साधन है। यह व्यवस्थापक मण्डल को निर्देश 
करता है। पालमेण्ट के समतझ्ष यह अपनो नीति उपस्थित करता है जिसके 
आधार पर सभा में निर्णय होता है । यह राज्य की प्रशु-शक्ति ( पालमेण्ट ) की 
स्वीकृति से शासन को गति प्रदान करता है । 


कैबिनेट कामनसभा को नियत्रित करके ही अपने कार्य-क्रम को पूरा 
करता है। कामन सभा को नियत्रित करने के हिये कैबिनेट स्वयं अपने को 
भी नियत्रित करता दे | कैबिनेट के नियत्रण का अथ है कि यह एक ही पार्टी 
के छोगो के द्वारा निर्मित है। कैब्रिनेंट प्रणाठी की सफलता भी इसी पर निर्भर 
है कि यह एक पाटो की वस्तु है । कैबिनेट पालमेण्ट का एक आवश्यक और 
गतिशील भाग है। कामन सभा कैबिनेट को जीवन प्रदान करता है और 
साधारणत, कामन सभा स्वय तभी रह सकती है जब तक वह सभा कैबिनेट को 
जीवन प्रदान करती रहती है । “जीवन प्रदान! करने का अथ कैबिनेट के 
ऊपर विश्वास रखना है । कैबिनेट कामन सभा का “बोड आफ डाइरेक्ट्स” है । 
इसी बोड के ऊपर ब्रिटेन की सरकारी मशीन निभर करती है। राज्य के सारे 
सग्रंठन का संचालन इसी के ऊपर अवलम्बित है। 
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कैबिनेट प्रणाढी परम्पराओं के आधार पर चढती है | राजा, पालमेण्ट या 
राष्ट्र के साथ इसका क्‍या सम्बन्ध हे *-यह कहीं मी विधान मे डिखित नहीं है । 
१९३७ में पालमेण्ट ने एक 'कानूनः पास किया था जिसमे कैबिनेट का नाम 
तथा उनके वेतन के सम्बन्ध में उल्लेख है | फिर भी उस कानून में कैबिनेट 
के काय और उत्तरदाबित्व के सम्बन्ध मे कोई बात नहीं है । अतः इतनी 
महत्वपूर्ण ससस्‍था जिसके ऊपर सारी मशीन को गति प्रदान करने का 
उत्तरदायित्व है--केवछ राज्य की प्रथा और परम्परा पर ही आधारित है। 


कैबिनेट प्रणाडी पर छिखने बालों के लिये एक कठिनाई यह है कि इसकी 
परम्परा निश्चित नहीं है। यह प्रणाही अब भी विकासशील है | इसमे एक 
ऐसी गति शीरूता और परिवर्तेन शीलता है कि अपने आवश्यक स्वरूप को 


बिना परिवर्तित किये हुए सकट काछ से उपयुक्त परिस्थिति के योग्य 
बन जाती है। 


कैबिनेट प्रिवी कौन्सिक की एक छोटी सी समिति है। प्रिंवी कौन्सिछ भी 
नारमैन काल के ८४/४८ ?22४8 की एक छोटी सी 

कैबिनेट का विकास कोौन्तिछ है। क्यूरिया रेजिस स्वय मी 4/०2४४/% 
केसे हुआ ? ८०ध्टम:४% या बड़ी कीन्सिल (ग्रेट कौन्सिल ) 

से निकठी है। बडी कोन्सिक की बैठक समवानुसार 

कभी २ होती थी। अतः राजा अपने दिन प्रति दिन के शासन सम्बन्धी कायो 
में परामश देने और सहायता करने के लिए, कुछ बडे २ जमीन्‍्दारों को बुल्मता 
या। इन्ही परामशदाताओं की समिति को क्यूरिया रेजिस कहते ये। इस 
समिति का अधिकार राजा के प्रेरोग्रे्व, राजस्व, न्याय सम्बन्धी तथा झाम्नन 
प्स्बन्धी प्रश्नों पर परामश देना था । कुछ समय बाद इसमें से मिन्न २ कारयों 
के छिये अनेक विभाग बन गये। विशेषत. न्याय-सन्बन्धी तथा रेवेन्यू ( कर 
सम्बन्धी ) कार्यों के डिये पुधुक समितियाँ बन गयी। कुछ प्रधान व्यक्ति राजा 
को सल्लाह देंते और शासन-कार्य का सम्बाबन करते थे । ये राजा के विश्वासपात्र 
व्यक्ति ये। इनके साथ श्रजा राज्यसम्बन्धी ग्रस्त मन्त्रणा भी करता या। 
इन्हीं लोगों की समिति का नाप्त प्रिबी कौन्सि पछ। व्यूडर काछ में इस 
कौन्सिल की बहुत अधिक शक्ति थी। राजा के “प्रेरोगेटिव” का प्रयोग इसी के 
द्वारा होता था। परन्तु धीरे २ प्रिवो कौन्सिकरों की सख्या बहुत बढ गयी और 
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द्वितीय चाल्स के समय तक यह इतनी बड़ी हो गईं कि इसमें शासकीय कार्यों 
पर विचार करना कठिन हो गया। अतः द्वितीय चाल्स अपने उछ चुने हुए 
घनिष्ठ मित्रों को सछाह मशविरा करने तथा विचार-विमर्ग करने के लिये अलग से 
बुला लिया करता था। उन मित्रों के समूह को ही (८247 कहते थे | इसी 
“कैबाड” से कैबिनेट का निर्माण हुआ | इस तरह धीरे २ “कैबिनेट” जो राजा 
के चुने हुए घनिष्ठ परामशद्ताओं की समिति थी-राज्य के मुख्य कार्यो को 
करने लगीं और प्रिबी कौन्सिल गौणरूप धारण करती गयी | पालमेण्ट ने प्रिवी 
कोन्सिल के इस गौणत्व फे ऊपर रोष भी प्रकट किया पर कैबिनेट” का महत्व 
बढता ही गया। प्रारम्म में प्रिवी कोन्सिठ विचार विनिमय करने वाला तथा 
शासनसमिति के रूप मे था। इस समय भी यही वेघरूप मे शासन करने वाली 
सस्था है और इसी के द्वारा कैबेनेट स-कौन्सिड ( आडर इन-कौन्सिक ) राजा 
के उपनियमों या राजकीय आदेशो की घोषणा करता दढै। प्रिवी कोन्सरू के 
सदस्य क्राउन* के द्वारा आजीवन मनोनीत किये जाते है। राजा उनका नाम 
कोन्सिलरों की छिस्ट से काठ सकता है। पुराने कैबिनेट के सदस्य और नये 
कैबिनेट के सदस्य प्रिवी कोन्सिछ के सदस्य बना दिये जाते हं। प्रसिद्ध ब्यक्ति 
भी मान या प्रतिष्ठा के स्वरूप प्रिवी कौन्सिल के सदस्य घोषित होते हैं। 
कौन्सिलर छोग़ 'राइट आनरेबलछ? ( महा माननीय ) कहे जाते है। अपने नाम 
के आगे “पी श्री” जोड़ सकते हैं। 


अब पूरी प्रिवी कोन्सिल कभी बुहयी नहीं जाती । परन्तु राजा के मरने पर 
ओर राज्यामिषेक के अवसर पर यह स्वय-मिलछती है | यों तो प्रिवी कौन्सिल की 
बैठक बहुधा हुआ करती है । “आडर-इन-कोन्सिलः और 'घोषणा” करने के 
ढिये यह प्रायः मिलती है। कैब तीन कैबिनेट-मन्त्री जिसमें कौन्सिल के छाड 
प्रेसिडेण्ट होते हैं, कौन्सिल की बैठक के डिये प्रर्या्त हैं। 


यद्यपि इसके पराभश देने और शासन सम्बन्धी काय॑ समाप्त हो गये फिर 
भी प्रिवी कौन्सिल ने क्यूरिया रेजिस के न्याय सम्बन्धी कुछ कार्यों को प्राप्त कर 
लिका है। प्रिवी कोन्सिकछ की न्याय समिति ( /घबंडदाढाँ 200725//68 ) 
उपनिवेशों और भारत के लिये जनतन्त्र होने के पदले एक सबसे बढ़ी 44//#८ 
2727० 00४7४ की काम करती थी । प्रिवी कोन्सिल से ही सरकार के अन्य 
बोड निकले हैं--जैसे स्रिज्ञा समिति, बोर्ड आफ ट्रेड :90४/४ ० 27/४6० और 
बोड आफ एग्रिकलचर 80द/थं ० 427२८४//०८/४ इत्यादि । 


इंग्लेण्ड 


अदा 
री 


केबिनेट का इतिहास कैबिनेट ग्रणाढी के विकास का इतिहास कई 

भागों में बॉठा जा सकता है-- 

(१ ) चाल्स प्रथम के शासन काछ तक--उस समय तक कैबिनेट 
का स्वरूप छोगों के सामने आया नहीं था । पर राजा अपनी इच्छा के अनुसार 
प्रिवी कौन्प्तिछ के सदस्यों में से थोंडे से छोगों को परामश के लिए. चुन छेता 
था| परामश द्वाताओं की यह समिति बहुत ही छोयी थी और अभी उसका 
वैधरूप नहीं प्रकट हुआ था। यह सदैव नहीं मिला करती थी। छाड बेकन के 
निबन्धों में 'कैबिनेट' शब्द आया है । अभी तक पाल्मेण्टरी प्रधुसता को 
स्थापना नहीं हुई थी। पार्टियों का भी निश्चित रूप से विकास नहीं हुआ था। 
क्लेरण्डन ने भी कैबिनेट का वणन किया है। 


(२ ) चाल्स द्वितीय के शासन काल तक--प्रिवी कौन्सिल से पृथक 
कैबिनेट का विकास हो गया। चाल्स द्वितीय का प्रसिद्ध “कैंबेड”ः आधुनिक 
केबिनेट प्रणाली का जन्मदाता था । दोषारोपण (//४/०४८/7:2४०४४ ) के 
दवाय ( विशेषत, डैन्बी के ऊपर दोषारोपण करके ) मन्त्रिगण का पालमेण्ट के 
प्रति उत्तरदायी होने का सिद्धान्त स्वीकृत हो गया। साथ ही साथ पार्टी प्रणाली 
का भी विकास हुआ । अतः इस कार में 'केबिनेट” के विकास के लिये जिन 
कारणों या परिस्थितियों की आवश्यकता थी-सभी मौजूद थीं । प्रिवी कोन्सिल 
से पृथक कैबिनेट की सचा स्थिर हो चुकी थी पर अमी तक राजा के ऊपर ही 
कैबिनेट निभर करता था और साथ ही पाल्सेण्ट के सामने भी छक जाती थी । 


( ३ ) बिलियम ठृतीय ओर महारानी ऐन के शासन कार तक--- 
इस काल में मन्त्रिमण्डछ का विकास हों गया । पर इसको तोड़ने का भी प्रयास 
हुआ । 'रक्तहीन क्रान्ति! ने पालमेण्टरी सत्ता की स्वीकृति निश्चित रूप से 
दे दी थी। हिग और योरी दछ मी निश्चित रूप से बन चुके थे | विलियम 
तृतीय ने पहले तो दोनों दल से अपने मन्त्रियों को चुना परन्तु यह ठीक से 
नहीं चल सका । १६९५ में “हिग जुन्दों! ॥7827 /४#7० ) को मन्तरि- 
मण्डल बनाने के ढिये शजा ने निमन्त्रित किया | यह सबसे प्रथम निश्चित मन्सम्रि- 
मण्डल था जिसका पालेमेण्ट में बहुमत था । यद्यपि मन्त्रियों को एक ही पार्दी से 
चियुक्त करने की पद्धति १८०१ तक नियमित रूप से नहीं बनी--फिर भी प्रणाली 
के बिकास में प्रगति हुईं। अभी तक राजा कैबिनेण की बैठकों में भाता था और 
कोई शक व्यक्ति प्रधानमन्त्री के रूप में नहीं हुआ था। विलियम के शासन के 
अन्द में पालमेण्ठ ने तो इस कैबिनेट के विकास को समाप्त करने का ही प्रयक् 


कैबिनेट प्रणाली ३ 


किया | १७०१ में ऐक्ट आफ सेटलमेण्ट 44८४ ०/ ,५४४/772%८%४४ के द्वारा यह 
नियम बना कि शासन सम्बन्धी सारे काय प्रिवी कोन्सिल में ही हो और प्रिवी 
कौन्सिल के निणय पर सभी सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिये | और किसी 
पेन्शनर को साधारण सभा (कामन समा ) के सदस्य होने का अधिकार 
नहीं दिया गया । १७०५ और १७०६ में ये नियम समाप्त कर दिये गये | 
ऐल के शासन काल में कैबिनेट प्रणाली में कोई नयी प्रगति नशे हुईं । लेकिन 
१७०८-१० का हिग-मन्त्रिण्डल वत्तमान कैबिनेट की तरह ही था और 
ऐन की इच्छा के प्रतिकूल भी हिग मन्न्रिमण्डल बना रहा | 


(४) जाजें प्रथम के समय से लेकर अठारहबीं शताब्दि के 
अन्त तक-- इस काल में कैबिनेट का सच्चा स्वरूप बना। जाज प्रथम जम॑न 
था ओर अग्नेजी भाषा नही जानता था | अत, बह कैबिनेट की बैठकों से अनु- 
पस्थित रहने छगा और उसकी जगह पर प्रधान मन्त्री के पद का विकास हुआ | 
जाज प्रथम के बाद भी अन्य राजागण-मन्त्रि परिषद की बैठकों से विरत रहे | 
कुछ जाना चाहते थे, पर असफल रहे | जाज प्रथम को अनुपस्थिति में मन्त्रि- 
मण्डल के काय का सचालन सर राबट वालपोल ,५४/० /९08८४४१7८//०/४४ करते 
थे। वह बडे ही योग्य मन्त्री थे । उनकी योग्यता और सघन शक्ति के कारण 
प्रधान मन्‍्त्री का पद स्थायी और अनिवाय हो गया। वालपोल कामन सभा में 
अपना बहुमत सदा बनाये रखते थे और जब १७४२ में वह प्ाधारण सभा में 
हार गये तब उन्होंने पद-त्याग कर दिया | इस तरह वह सिद्धान्त स्थिर होगया कि 
कोई मन्त्रिमण्डल तभी तक पदारूढ रह सकता है जब तक उसका बद्दुमत साधा- 
रण सभा में हो। जाज तृतीय ने इस सिद्धान्त की उपेक्षा करने की चेष्टा को 
पर वह विफल रहे । 

कैबिनेट प्रणाली का विकास अठारदहवी सदी में हो गया था पर अभी लोग 
इसको प्मर नहीं पाये थे और इसके सिद्धान्त के अनुसार सदैव काम भी नहीं 
होता था। मानटेस्कू ने एक अछ्ग ही इसका अथ लगाया और शक्ति-विमाजन 
के सिद्धान्त के जन्मदाता हो गये। ब्लेकस्टोन ने भी (१७६५४ ) अपनी 
'कमेण्यरीज” में 'केबिने”' या प्रधान मन्त्री के विषय में नहीं लिखा है । 

(५ ) उन्नीसवीं शताब्दि मे-- परन्तु १६९ वीं सदी में कैबिनेट प्रणाढी का 
सिद्धान्त पूर्ण रूप से स्थिर हो चुका था । मेल्बोन ने अपनी शाही शिष्या 
महारानी विक्योरिया को “केबिनेट प्रणाली” के सिद्धान्तों से पूण अवगत 
कराया । बेजहॉट ने अपनी पुस्तक में इस प्रणाली की पूण प्रशंसा की ॥ 


धर इग्लेण्ड 


यूरोपीय महायुद्ध ( १९१४-१८ )--१९१४ में बुद्ध के छिंड़ने से 
विभिन्न पाध्यों में युद्धकाछ तक के लिये आपस में राजनीतिक सधि हो गयी । 
एक सयुक्त मन्त्रिमण्डल ऐसक्रिथ के नेतृत्व में निर्माण हुआ। १९१६ में उनके 
स्थान पर छायड जाज आये। यह संयुक्त मन्त्रमण्डल १९२२ तक रहा। 
लायड जाज ने इस 'कैबिनेट” प्रणाढी में तीन नई विशेषताएँ जोड दी। युद्ध 
की परिस्थिति के कारण तात्कालिक निरणेय करने के लिये पाँच व्यक्तियों की 
युद्ध-केबिनेट बन गई | पाँच व्यक्तियों में प्रधान मन्त्री, चान्सलर तथा तीन अन्य 
सदस्य थे जिनफे पास कोई बिभाग नही था ओर शायद ही कभी कामन सभा 
के सामने आते रहे हों। इस युद्ध-केबिनेट का काम युद्ध सचालन था और अन्य 
मन्त्रियों को शासन सम्बन्धी कार्य करने के हिये छोड़ दिया गया थाँ। १९१७ 
में एक छठा व्यक्ति भ्री युद्ध-केबिनेट में सम्मिलित किया गया। बह थे जेनरह 
स्मट्स जो दक्षिणी अफ्रीका के प्रधान मन्‍्त्री थे । सैन्य तथा नौ-सेना विभागों से 
विशेषज्ञ भी अपनी राय देने के ढिये कैबिनेट में बुलाये जाते थे | 


एक दूसरी नयी व्यवस्था युद्ध के समय में यह हुईं कि एक “कैबिनेट- 
सचिवालय” की स्थापना की गयी | इसके पहले “केबिनेट” की बैठकों की कारर- 
बाई कमी छिली नहीं जाती थी। इसका कोई विवरण या उल्लेख नहीं होता 
था । केवल प्रधान मन्‍त्री राजा को सूचना देने के ढिये कुछु अपना "नोट 
तैयार कर लेता था | कैबिनेट की कारखाई गुप्त रखी जाती थी | पर युद्ध के 
समय में क याथिक्य के कारण एक सचिवालय की आवश्यकता प्रतीत हुई। 
अब यह कैबिनेट” प्रणाली का आवश्यक और स्थायी अज्ञ बन गया है | यह 
सचिवालय वेधानिक दृष्टि से प्रिवी कौन्सिठ का एक सघटन है | 


कैबिनेट प्रणाली की विशेषताएँ--कैबिनेट मे एकता होती है। इसमे 

एक पार्यों के सदत्य होते हैं। अर्थात्‌ किसी नये निर्वाचन के बाद 

एकता जिस दल का बहुमत साधारण सभा में होता है, उस दल का 

मन्जि-मण्डल निर्माण किया जाता है। या किसी सकट काछ के 

अवसर पर सयुक्त ( (०४/77708 ) मन्त्रि-मण्डल के निर्माण होने पर एक से 

अधिक दलों के छोय सम्मिल्ति रहते है। पर सयुक्त मन्त्रि-मण्डल के बनने के 

प्रहफ़े विभिन्न राजनीतिक दल सकट काल तक के छिये एक सामान्य स्वीकृत 

का्मक्रमः के छिए. एकता स्थापित कर छेते हैं| साधारण समा में बरहुमत प्रात 
किये क्न्त क्रेबिनेट का निर्माण नही होता ! 


कैबिनेट प्रणाली प्र 


उत्तरदायित्व दो तरह का है (१ ) कानूनी ( २) राजनीतिक । कानूनी 
या वैध उत्तरदायित्व का अथ है कि प्रत्येक मन्त्री कामून 
मन्श्रि-मण्डल का. के समक्ष या न्यायारूय के सामने अपने उस परामश के 
वत्तदायित्व लिये उत्तरदायी है जो वह राजा को देता है। राजा के 
प्रत्येक काय या आदेशपत्र पर किसी मन्त्री के हस्ताक्षर 
की आवध्यकता है क्योंकि सन्त्री ही उस काय का उत्तरदायी होगा | यह उस 
सिद्धान्त का फल है जिसके अनुसार यह कहा जाता'है कि “राजा कोई गलती 
नहीं करता |” रजनीतिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि कोई मन्त्री या सारी 
कैबिनेट अपने कार्यो के लिये साधारण सभा के प्रति उत्तरदायी है। जब 
साधारण सश्रा अपना अविश्वास मन्त्रि-मण्डल के प्रति व्यक्त करे तो मन्त्रि-मण्डलू 
को त्यागपत्र दे देना चाहिए । परन्तु यह सिद्धान्त भी अब केबल सैद्धान्तिक दी 
रह गया है। राजनीतिक पार्टियों के विकास से साधारण सभा की महत्ता कम 
हो गई है। क्ैबिनेट के सदस्य सभा के बहमत दल के प्रभावशाढी व्यक्तियों में 
से होते हैं और वे अपनी शक्ति बनाये रखने के छिये या अपने बहुमत को 
सुरक्षित रखने के हिये पार्ट की मशोन को अपने अधिकार में रखते है। 
पायी की एकता तथा उसको शिष्टता के नाम पर पार्टी के सदस्यों को बहुत अधिक 
स्वतन्त्रता नहीं रहती | अत कैबिनेट है कामन सभा को नियत्रित करती है। 
दूसरा सिद्धान्त यह भी है कि कैबिनेट अपने को जनता ( मतदाताओं ) के प्रति 
उत्तरदायी समझता दे | इस तरह जब कमी पाटी में मत-भेद हो जाने से 
कैबिनेट का बहुमत यदि साधारणसभा में समाप्त हो जाय तो प्रधान मन्‍्त्री को 
यह अधिकार है कि वह राजा के द्वारा कामन सभा को भंग करा दे और जनता 
से अपने कार्यों के प्रति विश्वास प्रकट करने के छिये प्रार्थना करे । 


कैबिनेट के सभी सदस्य एक ही पार्टी के होते है। अतः उनके विचारों 

में सामान्यता होती है। उनकी नीति तथा काय- 

विचारों की खामान्यता क्रम से भिन्नता नहीं होती। सभी एक दूसरे के 
या सादुश्यता. विचारों का प्रतिपादन करते हैं। इसी साहश्यता 


या एकरूपता के कारण केबिनेट प्रणाली अन्य 
शासन प्रणाह्षियों की अपेक्षा श्रेष्ठ मानी गयी है। केबिनेट एक ठोस इकाई है 
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जिसके सदस्य एकही साथ खड़े होते हैं और एकही साथ गिरते हैं | पालंमेण्ट 
में एक अविरल या अटूट कड़ी के रूप मे जुड़े रहते हैं और एक ही बात सत्र 
लोग कहते हैं या एक का ही प्रतिपादन और अनुमोदन सभी करते है। मन्त्रि- 
मण्डल की बैठकों मे आपस में मतभेद हो सकता है पर जब एक बार किसी 
प्रश्न पर मन्त्रि-मण्डल का नि्य हो गया तो सभी उसे एक स्वर से अनुमोदन 
करेंगे। जैसा एक बार छार्ड मेलबोन ने अपने मन्त्रि-मण्डल के सदस्यों से कहा 
था कि “हम छे'ण क्‍या *कहते हैं वह महत्वपू नहीं हे परन्तु हम सन्न एकही 
बात कहें ( वही महत्वपूर्ण हे ) |”, 
मन्त्रि-मण्डल के सदस्यो को पालमेण्ट का सदस्य होना आव- 
इयक--निबमत' मन्त्रि-मण्डल के सदस्यों को पालमेण्ट के क्शी भवंन का 
सदस्य होना आवश्यक है । मन्त्री नियुक्त होने के समय कोई आवश्यक नहीं है 
कि सभी छोग पालमेण्ट के किसी न किसी भवन में सदस्य हों | पर व्यवहारतः 
पालमेण्ट के सदस्यों में से ही मनन्‍्त्री नियुक्त होते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है 
कि उसकी आवश्यकता मन्त्रि-मण्डल में है या वह पाल मेप्ट के किसी भवन का 
सदस्य नहीं है तो उसे मन्त्री होने के छु माह के भीतर किस्ती न किसी सभा का 
सदस्य हो जाना होगा अन्यथा छ* महीने के बाद उसे मनन्‍्त्री के पद से 
हटना पड़ेगा | 
कैबिनेट का प्रधान प्रधानमन्त्री होता है। वही कैबिनेट की बैठकों का 
अव्यक्ष होता है। बह पाटी का नेता होता है। उसी की 
प्रधानसन्त्री की अधीनता कैबिनेट के सदस्यों को माननी पढ़ती है। वह , 
प्रधानता. कैबिनेट का निर्माण करतो है, पथप्रदर्शन करता है और | 
नियन्नित करता है । 


संक्षिप्त में केबिनिट--पालमेप्ट के सदस्यों से बनती है, उसमें एक ही 
विचारों के छोय रहते हैं और कामन समा के बहुमत दल से छिये जाते हैं | 
एक सामान्य नीति के पोषक और परिचालक के रूप मे रहते हुए, सयुक्त उत्तर- 
दायित्व के आधार पर इसका निर्माण होता है तथा पार्ल॑म्ेष्ट में अविश्वास के 
प्रत्ताव पास हो जाने पर सामूहिक रूप से कैबिनेट पदत्याग करता है। केबिनेट 
के सभी सदस्य एक सामान्य नेता की अधीनता स्वीकार करते हैं। 


| 
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कुछ शब्दों के अथ-- 

“त्रवी कोन्सिछ”--जैसा पहले बतछाया जा चुका है कि वैध रूप में 
प्रिवी कौन्सिठ ही राजा की परामशंदातृ-समिति है । सिद्धान्ततः अब भी 
प्रिवी कोन्सिक ही क्राउन के कार्यो का नियन्त्रण करती है। क्राउन! के 
सारे काय प्रिबी-कौन्सिक की सहमति के द्वारा सम्पादित होते हैं | कानून की 
दृष्टि से छोग प्रिवी कौन्सिल के सदस्य बनाये जाते हैं। अतः कैबिनेट की एक 
परिभाषा यह भी हो सकती है कि “यह बीख प्रिवी कोसितठरों का समूह है जिन्हें 
प्रधानमन्त्री अपने कार्यों के सहायताथ चुन लेता है |” 

“धमिन्निस्ट्री --मन्त्रियों के समूह को “मिनिस्ट्री” कहते हैं। केबिनेण के 
मन्त्रियों तथा अ्मन्य मन्त्रियों मे मेद है। पालमेण्ट के वे सदस्य जो राजनीतिक 
ढग के शासकोय पदो पर होते हैं तथा जिन्हे “कैबिनेट” के त्याग-पत्र के साथ 
स्वय भी त्याग-पत्र देना पडता है, सभी मन्त्री कहे जाते हैं । राजा के वे बडे 
कम चारी जो सम्धघारण सभा के बहुमत के विश्वास प्राप्ति तक अपने पदों पर 
आसीन रहते हं, उन्हे मन्‍्त्री का पद प्राप्त है। इनको सख्या करीब पचास के 
लगभग होती है। इनमें केवल बीस ही कैबिनेट स्तर के मन्त्री होते हैं। सम्भूण 
मन्त्रिमण्डल का्य-सचालन के लिये नहीं मिलता | इसे कोई सामूहिक काय नहीं 
करना होता | केवछ कैबिनेट के मन्त्री ही मिलते हैं। उन्हीं की सम्मिलित 
बैठक होती हैं । 

जो मन्त्री केबिनेट के मन्त्री नहीं है उन्हें केवल व्यक्तिगत कार्य करना शेता 
है। छोटे विभागों के अध्यक्ष का काम इन्ही मन्त्रियों को करना पड़ता है| बडे 
और महत्वपूछ विभागों के अध्यक्ष का कार्य कैबिनेट के मन्त्रियों को दिया जाता 
है। या बडे विभागों के मन्त्रियों के सहायक-रूप में केबिनेट के बाहर वाले 
मन्त्री रहते हैं। उन्हें उप-सचिव या पालमेण्टरी सचिव भी कहा जाता है। 
कुछ मन्री साधारण सभा के 'चेतक' या '2/5 का काय भी करते हैं। 
कैबिनेट मन्त्रियों का एक वग है और उनका सामूहिक उत्तरदायित्व हे । प्रधान 
मन्‍त्री की इच्छा के अनुसार लोग कैबिनेट के सदस्य होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण 
विभाग के मन्त्रियो का पद केबिनेट स्तर का होता है--जैसे परराष्ट्र विभाग, 
गह-विभाग, रक्षा विभाग और राजस्व विभाग, इत्यादि । कुछ बिना विभाग 
के भी मन्त्री कैब्रिनेट-स्तर के होते हैं। ग्रघान मन्‍त्री मन्त्रिमएडछक तथा कैबिनेट 
दोनों का प्रधान होता है | 
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“घरकार”--सरकार का अथ मिन्न मित्र है | राज्य की सारी मशीनरी 
की सरकार या शासन यन्त्र कहते हैं । राज्य का प्रत्यज्ञीकरण सरकार में होता 
है। सरकार? का दूसरा अथ शासन विभाग से है । इसमे शासन विभाग 
के सभी पदाधिकारी सम्मिल्ति होते हे । पुनः सरकार! का तीसरा अथ केवल 
मन्त्रिमण्डल से है | जब यह कहा जाता है कि 'सरकारः ने पदत्याग किया 
है या नयी “तरकार' का निर्माण हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि 
राजतन्त्र से बदल कर कोई दूसरा तन्त्र हो गया या राज्य का स्वरूप परिवर्तित 
हो गया | इसका केवल इतना ही अथ है कि मन्त्रिमण्डल ने पदत्याग किया। 
मन्त्रिमण्डल के पदत्याग करने पर नया मन्त्रि-मण्डल बनता दे | 


मन्त्रिमण्डड का निर्मौण--मन्त्रि मण्डछ के निर्माण में असाधारण सभा 
का कोई हाथ नही है । अर्थात्‌ साधारण सभा के द्वारा उनका निर्वाचन नहीं 
होता । मन्त्रि मण्डल का निर्माण प्रधान मन्‍्त्री के द्वारा होता है । प्रधान मन्‍्त्री 
ही मन्त्रि-मण्डल का या केब्रिनेट! का अथवा सरकार का प्रूधान होता है। 
अतः प्रधान मन्त्री का निर्वाचन या उसकी नियुक्ति एक महत्वपूर्ण काय है। 
राजा प्रधान मनन्‍्त्री के निर्बाचन का काय॑ स्म्पादन करता है परन्तु उसे इस 
काय में अपने विवेक के लिये बहुत ही कम अवसर और गुल्लायश् है | प्रथा के 
अनुसार राजा साधारण सभा के बहुमत दल के नेता 
प्रधान मस्त्र को को निमन्त्रित करता है और उसे ही प्रधान मन्त्री 
नियुक्ति. नियुक्त करता है | यदि किसी एक दछ का बहुमत 
साधारण सभा में न हो तो उस दछ के नेता को 
निमन्त्रित करेगा जो सयुक्त मन्त्रि-मण्डल बना सके या प्रमुख विषयों पर बहुमत 
प्रात करने का आश्वासन ग्राप्त कर सके। दो पार्यी प्रणाली में ( जो इज्जलैण्ड में 
कई सदियों तक रही ) राजा का काय॑ बहत ही सर था। जब कोई प्रध्यन 
मन्त्री निर्वाचन में या साधारण समा में हार जाता था त्तो राजा केवल 
विजयी दल के नेता को निमन्त्रित करके कार्यभार सौंप देता था। 
प्राय” राज के छिये अपनी इच्छा के प्रयोग के लिये अवसर नहीं होता। 
एक दक का अपना बहुमत हो और नेता निश्चित न हों तो कठिनाई 
होती है | ऐसो परिस्थिति में राजा को अपने विवेक से काय करने 
का अधिकार होता है। 
इस विवेक को राजा ही प्रयोग में छाता है। डाक्टर जेनिंग्स' ने लिखा 
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है कि “वैधानिक इृपतन्त्र की अच्छाइयो में से एक यह है कि राज्य के 
नाम मात्र के प्रधान का कोई अपना दर नहीं होता । निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष 
की भाँति उसकी पार्टी के प्रति भक्ति का कोई प्रश्न नहीं रहता। वह बहुत 
ही अयोग्य हो सकता है । उसके अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक झुझाव 
हो सकते हैं । परन्तु प्रधान मन्त्री के निर्वाचन में एक स्वतन्त्रता का ऊँचा 
स्तर और राजनैतिक बाताबरण की जानकारी भी आवृश्यक है । निर्वाचन 
का कोई भी ठज्ञ बिलकुछ निर्दोष पूण होना कठिन है । दृप-तन्त्र में स्वतन्त्रता 
का ऊँचा स्तर रहता है ओर पार्यी भक्ति के कारण उत्न्न पक्षपात की व्यक्त 
या अव्यक्त भावना प्राय. नहीं होती | ब्रिटिश नरेशों ने प्राय, अपने मन्त्रियों 
की अपेक्षा अधिक समय तक राज्य किया है।” 


राजा के विवक का प्रयोग साधारण सभा की विभिन्न पार्टियों की शक्ति 
के ऊपर नि्र करता है। यदि किप्ती दल का बहुमत हे और उसका 
निश्चित नेता हे तो कोई प्रश्न ही सुल्काने के लिए नहीं रह जाता। परन्तु 
पाटियों के सदैव निश्चित नेता नही होते। १८७८ में महारानी विक्योरिया ने 
छाड रसेल को निमन्त्रित किया होता पर वास्तव में उसने ग्लैडस्टोन को ही 
बुलाया । १८७२ में ग्लैडस्टोन ने पार्टी नेतृत्व से इस्तीफा दे दिया। १८० में 
नया निर्काचन हुआ । डिबरल पायी को जीत हुईं | छाड सभा में छाड ग्रेनवील 
और कामनस समा में छाड हार्टिज्वग्न क्रमशः नेता थे। परन्तु जहाँ तक जनता 
का प्रश्न था ग्लैडस्टोन ने ही देशभर में सरकार के विरुद्ध आन्दोलन किया था | 
महारानी ने छाडें हार्टियटन को निमन्त्रित किया। इधर छाड हार्टिगटन और 
छाड़ ग्रेनवील दोनों ने आपस में निश्चय कर लिया था कि ग्लैडस्टोन ही 
प्रधानमन्त्री होंगे । छाड हार्टियटन ने भी देखा कि ग्लैडस्टोन के बिना कोई 
सरकार बन नहीं सकेगी । स्लैडस्टोन कोई अधीनस्थ समान लेने के छिये 
तैयार नहीं थे । इस पर छाड हार्टिगणन ने महारानी को सलाह दी कि वह 
ग्लैडस्टोन को निमन्त्रित करे । इसका अनुमोदन छाड ग्रेनबील ने भी किया। 
महारानी ने ग्लेडस्टोन को निमन्त्रित किया और मन्त्रि-मण्डल के निर्माण के 
छिये उन्हें अधिकार दिया | छाड भारके ने छिखा हे कि--यह ग्लैडस्टोन का 
बहुमत था। महारानी को जो कुछ भी विवेक विधान के द्वारा प्राप्त हो, पर 
व्यवहार में इस विवेक का अधिकार बिलकुल ही नही है |” इस तरह की परि- 
स्थिति बहुचा नही हुआ करती । प्राबः बहुमत का निश्चित नेता होता हे । 
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राजा के प्रभाव ओर विवेक की तब आवश्यकता पड़ती है जब कोई प्रधान- 
मन्‍्त्री अपना व्यक्तिगत पदत्याग करता है या मर जाता है। पुन राजनीतिक 
परिस्यितियों के कारण भी कभी २ राजा को अपनी इच्छा के प्रयोग के लिए. 
अवसर ग्रात्त होता है | जैसे साघारण सभा मे एक दछ का पूर्ण बहुमत न हो | 
दो से अधिक पार्टियाँ हो । या बहुमत दछ से एक वर्ग उससे पृथक होकर बहुमत 
दुछ को अल्पमत के रूप से होने के लिये बाध्य कर दे | इस तरह की सरकार 
भी बहुत हुई हैं. । 
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दो पाटियो के अभाव मे यह आवश्यक नही है कि राजा को प्रधान मन्त्री 
के नियुक्त करने में अपने विवेक के भनुसार ही काय करना है (यह निश्चित 
नियम है कि यदि कोई सरकार चुनाव में या पाल॑सेण्ट मे ह्वर जाय तो राजा 
विरोधो दल के नेता को निमन्त्रित करेगा । विरोध पक्त में दो या तीन पार्टियाँ 
हो सकती हैं। परन्तु नियम के अनुसार एक वैध या “सरकारू के द्वारा स्वी- 
कृत” विरोध पक्ष होता है और उस विरोधी दल का नेता सरकारी “बिरोधी 
दू का नेता” समझा जाता है | विरोधी दल में जिस दछ का सबसे अधिक 
बहुमत होता है अर्थात्‌ जो सख्या की दृष्टि से बड़ी पार्टी होती है, उसी को 
0//£८४४४ विरोधी दछ माना जाता है। “आफिसियल” विरोधी द्लू का 
नेता प्रधानमन्त्री के साथ गैर-राजनीतिक विषयों में जिसका सम्बन्ध क्राउन! 
से रहता है सदा कारय करता है और उसी की पूछ होती है | 


अतः नियम के अबुसार राजा किसी सरकार के हार जाने या पदल्यांग 
करने पर विरोधी दल के नेता को निमन्त्रित करता है।यह नियम बहुत दिनों 
के प्रयोग का पल है। इसका आधार राजत्व की निष्पक्षता है। छोकतात्रिक 
सरकार में विभिन्न पार्दिदा और उनकी भिन्न मित्र नीति तथा कायक्रम होते 
हैं। साधारण सभा जिस नीति को स्वीकार करती है, उसे ही राजा आगे बढाने 
की कोशिश करता है | इसलिये यदि कोई सरकार साधारण समा सें हर जाय 
ओऔर जनता से अप्रीह न करे था जनता से अपील करने के बाद वह हार जाय॑ 
दो नई. सरकार का निर्माण होगा। “राजा का काय तो एक सरकार प्रात 
काना है, न कि सरकार निर्माण करना है जो उनकी नीति स्वीकार करके उसे 
5 (ज9 (07७//ण॥ई 59 धंशापरााए8, 2? 27 
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आगे बढावे ।”' ऐसा करने का अर्थ होगा पार्ट-राजनीति में भाग लेना । राणा 
की निष्पक्षता के लिये केवल यही आवश्यक नही है कि वह केबल व्यवहार में 
निष्पक्ष रूप से काय करे बल्कि वह निष्पक्ष रूप से काय करते हुए प्रतीत हों। 
इसके लिये एक ही तरीका उपयुक्त है कि वह विरोधी दर के नेता को तुरन्त 
निमत्रित कर | यदि क्राउन” किसी नीति का समथन करता है और अपनी 
शक्ति का प्रयोग उस नीति के बढाने में करता है तो ज़ह पार्टी-सघष में आ 
जाता है| इस तरह आवश्यक हो जाता है. कि जो छोग उस नीति के समर्थक 
नही हैं वे 'ऋाउन! के साथ सघर्ष के लिये तैयार हो जाय । महारानी बिक्ये- 
रिया ने केवछ १८४१ के एकमात्र घटना को छोड़ कर सदैव विरोधी पक्ष के 
नेता को ही निमन्त्रित किया | राजा को पुरानी परम्परा के अनुसार कार्य करने 
के अतिरिक्त और कोई दूसरा रास्त्ता नहीं है । 


इसका यह मी अथ हुआ कि विरोधी पक्ष के नेता को निमन्त्रित करते 
संमय राजा को किसी से परामश करने की आवश्यकता नहीं है । यदि बह 
निमन्त्रण देने के बढले किसी ओर से सलाह लेते हैं तो वह केवल बिरोधी पक्ष के 
नेता या उसके मान्य नेता को अपदस्थ करने की नीति होगी । विरोधी 
पक्ष को अपदस्थ करने की चेश का अथ दलगत राजनीति मे हिस्सा 
बेंटठाना है । किसी निश्चित ओर मान्य नेता के अधिकार को समाप्त करने को 
कोशिश का घतलब तो प्रधान विरोधी दलछ के आन्तरिक विषयों मे इस्तक्षेप 
करना होगा । 
अन्य परिस्थितियों में राजा को सलाह केने में नियम बाधक नहीं है। 
जब प्रधानमन्त्री मर जाता है या व्यक्तिगत रूप में पदत्याग कर देता है तो 
राजा का यह कतव्य हो जाता है कि वह ऐसे व्यक्ति को प्रधान मन्त्री चुने जो 
घरकार को चला सके । जहाँ सरकार आन्तरिक मतमेद के कारण पदत्याग 
करती है तो यह आवश्यक नहीं है कि विरोधी दर पदग्नहण करे | किसी भी 
परिस्थिति में राजा को अपनी इच्छा के अनुसार चुनने के लिये बहुत अच्छा 
अवसर नहीं होता । पहले तो उन्हें सरकारी दल के छोगों की इच्छा जाननी 
होगी ओर उसके बाद अन्य पाटियों की इच्छा भी जानने की आवकयकता 
होगी । अर्थात्‌ ऐसी ही परिस्थिति में जहाँ प्रधान मन्‍त्री ने व्यक्तियत पदत्याग 
किया है, या मर गया है, या पायी के आन्तरिक मतसेद के कारण पदत्याग 
+_] ब्लुपाछ दाह ऐक गुफा & दिए 8 9870 8 ०फोए ६60 8680879 8 ७070१४०७॥६, 
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हुआ है, राजा किसी से भी परामग कर सकता है और वैधानिक परम्परा 
के अनुसार उन्हे पूरी स्वतन्त्रता प्राप्त है । 

यदि राजा का कतंव्य “सरकार प्राप्त करना” है तो राजनीतिक नेताओं 
का भी कतंव्य है कि वे राजा को सरकार प्राप्त करने में सहायता दे | “राजा 
को शासन ( राज्य का शासन ) तो चछाना ही होगा ।' इसहिये राजनीतिक 
नेताओं को राजा के ढढ़रा पूछे जाने पर अपना विचार प्रकट करना होगा । 
धुन" यदि सरकारी विपक्षी दल सरकार को हरा देता है और उसके कारण 
सरकार पदत्याग करती है तो विपक्षी दल के नेताओं का कतंव्य हो जाता 
है कि वे नयी सरकार निर्माण करें या राजा को कोई दूसरा मुर्ग बतावें। 
सरकार को भी अपने पद पर तब तक रइना होगा जब तक वे लोग वैधानिक 
सिद्धान्तों के उल्लचन किये बिना रह सकें | 


प्रत्येक परिस्थिति में प्रधान मन्ज्री दो या तीन पार्थियों के न्नेताओ में से 
चुने जाते हैं । यह सोचना ही गलत है कि निश्चित नेता को छोड़ कर कोई 
अन्य व्यक्ति प्रधान मन्त्री नियुक्त होगा । अत्येक राजनीतिक दल अपने दक्ष से 
अपना नेवा निर्धारित करता है | साधारणनः नेता का चुनाव “पार्ट कौकस” के 
द्वारा होता है जिसमें साधारण सभा के सदस्य भी सम्मिलित रहते हैं तथा 
पार्दी के अन्य प्रमुख कार्यकर्ता भी रखे जाते हं। 


अब तक इज्जलैण्ड में बयालीस प्रधान मन्‍्त्री हुए हें | राबर्ट बाल्पोल 
से लेकर झ्लीमेन्ट एटछी तक साठ मन्त्रिमण्डछों के वे प्रधान हुए है | 


ब्रिविश्व अजा के छोग ब्रिटेन के प्रधान मन्‍्त्री हो सकते हैं। बयालीस में 
तोस इंगलैण्ड के, छः स्काव्लैण्ड के, तीन आयरलैण्ड के, एक वेह्स का, एक 
केनेडियन और एक ( डिजरेी ) जन्म से अग्रेज पर बिदेशी माता पिता से 
उतनन्न ये। छब्बीस लाड के पुत्र थे और चार या पॉँच ढ़ो छोड़कर सभी 
बहुत धनी पुरुष ये। पेंतीस यूनिबंसियी के ग्रेजुएट ये और अधिकतर वे 
आक्सफोड और कैम्रिज के थे । 
प्रायः सभी ने अपना राजनीतिक जीवन बहुत पहले ही ते प्रारम्भ किया 
या। प्रधानमन्त्री होने की उम्र प्रायः पचास के बाद से रही है। केवल दों 
पिड्स को छोड़कर युवक राजनीतिशों को अपनी प्रिपक्कावस्था के छिये बाट देखना 
३, एुछ ॥धते 8 20एश'77ए76 
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पढ़ता है। इकोस प्रधानमन्त्री लिवर, अद्वारह कन्नरवेटिव और दो मजदूर 
दल के हुए हैं । 


अधिकतर प्रधानमन्त्रियों का पेशा राजनीति को छोडकर दूसरा नहीं रहा । 
दो सैन्य विभाग में थे, एक व्यवसायी थे, और कितने ही बैरिस्टर थे। कुछ 
लोगों का राजनीतिक जीबन तो बहुत ही लम्ब था। न्यूकैसछ का ब्यू क करीत्र २ 
छियालीस वर्षा तक किस्ती न किसी पद पर रहा। छाड पामरस्टन सेंतालछीस 
वर्षो तक राजकीय पदों पर रहे | स्लेडस्टोन भी प्रायः पचास वषो तक बारी २ 
से विभिन्न पदों को सुशोभित करते रहे। प्रधान मन्त्रियों की उम्र भी कम 
नहीं होती थी। अर्थात्‌ कार्याधिक्य के कारण उनके जीवन के वषा में कमी 
नहीं हुईं। " 

“वालपोल से लेकर एटडी तक केंबछ आधे ठजन ही प्रधानमन्त्री ऐसे हुए, 
जो लाड ब्राइस के कथनानुस।र उस कोटि में आ सकते हैं. जिसमें "अमेरिकी 
प्रेसीडेन्सी के योग्य व्यक्ति आते हैं |” वालपोछ, दो पिट, पामरस्टन, डिजरेली 
और ग्लैडस्टोन ही प्रथम कोटि के व्यक्ति रहे हैं। कैनिग, सल्सिबरी, 
मैकडोनैलड और चर्चिल की गणना भी उच्चकोटि मे हो सकती है | अन्य प्रधान 
मन्त्रियों की गणना द्वितीय ओर तृतीय भ्रेणी में होगी । 


राजा प्रधानमन्त्री को चुनता है। प्रधानमन्त्री अन्य मन्त्रियों को चुनता है। 

यों तो प्रधानमन्त्री अपने सहयोगियों के चुनने में स्वतन्त्र 

अन्य मन्त्रियों का है। फिर भी उसे बहुत सी आवश्यक ओर व्यवहार की 

चुनाव बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। यदि कोई नया 

ग्रधानमस्त्री केवछ अपने विचारों के अनुसार काय करेगा 

तो उसे स्वव अपनी पार्टी में मेल रखना कठिन हो जायेगा। उसे देखना होगा 

कि पार्ट के विभिन्न स्वाथो को उचित प्रतिनिधित्व मिला है। जैसे बह अपने 

सहयोगियों को केवछ कामन्स सभा से ही नहीं लेगा | छाड सभा के सदस्यों को 

अवश्य रखना होगा। स्काटलैण्ड को प्रतिनिधित्व देना होगा । इस तरह 
कितने ही दृष्टिकोण से मन्त्रि-मण्डलछ निर्माण में कार्य करना होता है । 


राजा के प्रत्येक मन्‍्त्री को किसी न किसी समा का सदस्य अवश्य होना 
होगा। यह कोई आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय समी मन्त्रिगण पाल - 
मेण्ट के सदस्य हों। नियुक्ति के बाद छुः महीने के भीतर किसी समा का सदस्य 
होना आवश्यक है। कोई भी मन्जी छा सभा का सदस्य राजा के द्वारा 
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मनोनीत किया जा सकता है | या किसी एक साधारण सदस्य को अपने स्थान से 
इस्तीफा दिला कर कोई निर्वाचन ज्षेत्र रिक्त कराया जा सकता है। उसके बाद 
उपनिर्वाचन के द्वारा मनन्‍्त्री महोदय को कामनस सभा का सदस्य बनाया जा 
सकता है | 


मल्त्रिमण्डल प्रत्येक दृष्टि से प्रतिनिधिमू छक होना चाहिये । केवल भौगोलिक 
ही नहीं बरन्‌ सामाजिक, घार्मिक, आ्थिक तथा 
प्रन्त्रिमण्डक निर्मान में साम्प्रदायिक्र दृष्टि कोण को भी सामने रखना पढ़ता 
अन्य दृष्टिकोण है। पद वितरण में इसका ध्यान रखा णाता है कि 
ऐसे ही छोग रखे जाय जिससे प्रधान मन्त्री की 
पार्ट मजबूत रहे और कामन्स सभा में बहुमत बना रहे । प्रत्येक मन्िमण्डल 
एक तरह से समझौते के आघार पर ही बनता है। प्रधान मन्त्री की व्यक्तिगत 
इच्छा के लिये अधिक गुजायश नहीं होती । जिस तरह के सदस्य निर्वाचन में 
सफडीभूत हुए, रहते है, उन्हीं में से अधिकतर मन्त्रिमण्डल के बनाने की समस्या 
रहती है । ऐसे ही व्यक्तियों को चुना जाता है जो मन्त्रिमण्डल के योग्य हों 
और कार्य कर सके। 
प्रधान मन्त्री की चिन्ता केवछ व्यक्तियों के मन्त्रिमण्डल भे चुनने तक ही 
सीमित नहीं है बल्कि विभागों के बॉग्ने में भी है | कौन 
विभागों का राजत्व मन्त्री होगा या परराष्ट्र मन्‍्त्री होगा--क्योंकि ये दो पद 
बेंदवारा बहुत ही महत्वपूर्ण होते टै। कौन मन्त्री किख विभाग का 
अध्यक्ष होगा | इसके लिये मन्त्रियों का अनुभव, शासक बनने 
की योग्यता, पालमेण्ट मे अपने विभाग के उत्तरदायित्व को सम्भावना, प्रश्नों 
का उत्तर दे सकना, तथा पालमेण्ट में वक्तता देने की प्रवीणता और कछा इन 
बातों का ख्याल करना पढ़ता है। बडे विभागों के लिये मन्त्रियों की व्यक्तिगत 
मनोबृत्ि या छकाव का भी प्ररन रहता है । साठ से अधिक व्यक्तियों की 
आवश्यकता विभिन्न पदों के लिये होती हे । कितने पदों की पूर्ति होगी, किसी 
कानून के द्वारा निश्चिव नहीं होता । राजनीतिक तथा अ राजनीतिक पढों में 
कोई मेद नहीं है | कुछ पद्‌ चिरकाल से चले आ रहे हैं। छाड प्रिबीसील की 
नियुक्ति होती हे पर कोई प्रिवीसोल की आफिस नहीं है । लकास्टर के डची के 


खनन सनम मनन कक पर. 
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चान्सरूूर का काय एक सप्ताह में केबल दो घण्टे के छगभग रहता है। कौंसिलके 
छाड प्रेसिडेण्ट का भी कोई काय नदी होता | चान्सढूर एक्सचेबर, ऐडमिरल्टी 
के प्रथम छाड, राज्य के आठ सेक्रेटरी, व्यापार और रिह्वा बोर्डो के अध्यक्ष 
यातायात, फिशरिज ( मत्स्य विभाग ), कृषि, स्वास्थ और श्रम-विभागों के 
मन्त्रो और पोस्ट मास्टर जेनररू सरकार के मुख्य कार्या को नियन्त्रित करते हैं । 
तामीरात के प्रथम कमिश्न, छाड चान्तलर, खान विमग के सेक्रेटरी, 
के महत्वपूर्ण विभागीय कार होते है। एथनी-जेनरछ, सोलिसिटर-जेनरक और 
स्काटलैण्ड के छार्ड ऐडवोकेट इन छोगों के काय अधिकतर शासकीय नहीं है। 
ट्रेजरी ( राज्य कोष ) के पालमेण्टरी सेक्रेद्य और द्रृंजरी के छार्ड छोगों के 
कार्यों में कुछ विभागीय कार्य हैं पर अधिकतर उन्हें कामन्स सभा में काय- 
विधि सचाहून या नियन्त्रण करना होता है। एक तरह से वे सरकार के चेतक 
का काम करते हैं ओर बहुमत को एक साथ रखते हैं | 


अब तो एक निरिचत प्रथा हो गई है कि मन्त्री छोग या तो कामन्‍स सभा 
के या छाड सभा के सदस्य रहे | बाहर के व्यक्ति तो बहुत कम रखे जाते है। 
एक बार ग्लैडस्टोन नो महीने तक मन्त्रि-मण्डल में रददे पर पालंमेण्ट के 
सदस्य नहीं थे | जेनरढू स्मटस युद्ध-मन्त्रिमण्डल में १९१६ से लेकर युद्ध 
समाप्त होने तक बिना विभागीय मम्त्री रहे । रैमजे मैकड्ोनल्ड और मैलकम 
मेकडोनल्ड १९३५ नवम्बर से १९३१६ के कई मद्दीनों तक कैबिनेट के सदस्य 
रहे | कामनन्‍्स सभा की सदस्यता के लिये निर्वाचन कराना आवश्यक है या 
लाड सभा के सदस्य छाड बना देने से हो जा सकते हैं। 


मन्त्रियों को मनोनीत करना प्रधानमन्त्री के द्वाथ में रहता दे। 

राजा का भी प्रभाव मन्त्रियों के नियुक्त होने मे काय करता 

राज। का है। यह स्मरणीय है कि प्रधानमन्त्री मन्त्रियों का नाम 

प्रभ/व राजा के यहाँ सिफारिश के रूप में भेजता हैं और नियुक्ति 

तो वास्तव में राजा के द्वारा होती है । प्रधान मन्त्री 

की बात ह्वी अन्तिम बात होवी है पर राजा के विचारों का व्यान उसे रखना पडता 

है। यदि प्रधानमन्त्री राजा की इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति को रखना ही 

चाहता है तो राजा को उसके लिये स्वीकृति देनी पडेगी। अन्यथा प्रधानमन्त्री 

के पदत्याग और मन्त्रिमण्डल के निर्माण से इश्तीफा देने पर राजा को अन्य 

व्यक्ति की आवश्यकता होगो जो मन्त्रि मण्डल बना सके और कामन्स सभा 
हि. 


६६ इंग्लेण्ड 


का बहुमत प्रात्त कर सके । महारानी विक्डोरिया अपने समय में प्रत्यक्ष नहीं, 
तो अप्रत्यक्ष रूप में मन्त्रिमण्डल की नियुक्तियों में हस्तक्षेप करती थी | 


कैबिनेट के निर्माण में सहयोगियों के प्रभाव का अन्दाजा नहीं हों प्तकता। 
ग्लेडस्टोन के विचार में कैबिनेटसे परामश लेना कोई आव- 

सहयोगियों का श्यक नहीं था | अर्थात्‌ कैबिनेट मन्त्रि-मण्डल के निर्माण भे 
प्रभाव अपना अधिकार प्रयुक्त नहीं कर सकती थी | यह सब कुछु- 
प्रधानमन्त्री के व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर करता है ! यदि कोई 

प्रधानमन्त्री ऐसा है कि ( १) उसके व्यक्तित्व का कोई दूसरा नेता पार्टी में नहीं 
है, ( २) उसका प्रभाव पार्य पर अत्यधिक है ओर (३ ) उसके प्रतिद्वन्द्ी न 
हों तो वैसा दृढ ओर प्रभावशाली प्रधानमन्त्री अपने मन से अपनेन्सहयोगियों को 
चुन सकता है। पर कोई कमभोर व्यक्ति प्रधान मन्त्री हो और पार्टी के नेता 
के बराबर वाले दो तीन और व्यक्ति पार्टी में हों तो उनसे सलाह छिये बिना काय॑ 
सश्चालन होना भी कठिन है। कभी २ ऐसा भी होता है कि परिस्थिति के 
कारण प्रधानमन्त्री को अपने सहयोगियों से सलाह लेने की आवश्यकता पड़ 
जाती है | केबिनेट नहीं रहने पर केबिनेट से सलाह लेने की बात ही नहीं उठती | 
फिर भी विपक्षी दर के नेता का भी एक छुश_़ा कैबिनेट होता है और उस 
छाया-कैबिनेट के लोगों से आपसी-सलाह करने की आवश्यकता तो हो ही सकती 
है। प्रधानमन्त्री के दल के अन्य प्रमुख छोगों से सलाह लेना आवश्यक है | 
क्योंकि प्रधानमन्त्री को एक ऐसे मन्त्रि-मण्डल की आवश्यकता होगी जिसमें 
एकता हो, विचार की साहश्यता हो तथा एक साथ मिलकर काम करने की 
क्षमता हो | कामनूस सभा में बहुमत रखने के हिये पार्टी की एकता को सुरक्षित 
रखना आवश्यक है। इन्हीं कारणों से सिद्धान्त में प्रानमन्त्री ही राजा के 
पास नाम भेजता है, पर बह आपस के सहयोगियों से सछाह अवश्य लेता है | 
ग्लैडस्पेन और डिज़रेली दो ऐसे प्रधानमन्त्री थे जो बड़े प्रतिभाशाली, तेजस्वी 
ओर व्यक्तित्व वाले थे। वे किप्ती की परवाह नहीं करते थे | वे अपने सहयोगियों 
को मनोनीत कर लेते थे और किसी से राय तक नहीं छेते थे | “पार्टी के प्रमुख 
सदस्य तो सचमुच अपने को स्वय हो चुन लेते हैं! |” कैबिनेट की एक छाया 
वो प्रधानमन्त्री के लिस्ट बनाने के पहले ही से रहती है। उनका कार्य तो इन 
प्रमुख नेताओं को उपयुक्त स्थान देना है। परन्ठु स्थान देने मे भी बहुत कुछ 
उन्हें स्वय कहना है। चैसे छाड पामरस्टन ( १८५४२ तक ) परराष्ट्र विभाग 
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छोड़ दूसरा नही छे सकते थे। १८६८ मे छार्ड क्लेरनडन ने भी परराष्ट्र विभाग 
छोड दूसरा विभाग नहीं लिया | छाड जान रसेल ने १८५२ में विना विभाग के 
मनन्‍त्री रहने के लिये जिया किया। प्रधानमन्त्री की अपनी स्तन्त्र इच्छा तो 
छोटे २ पदों में कायगत होती है। जूनियर मन्त्रियों के चुनने में उन बडे 
मन्त्रियों से पूछा जाता हे जिनके अधीन वे काम करेगे । मन्त्रि-मण्डल बनाते 
समय कामनूस सभा और छाड सभा दोनों का ही व्यान रखना पढ़ता है| 
कानून के अनुसार छ. सेक्रेग्ये आफ स्टेट से अधिक कामनूस सभा में नही 
नैठ सकते । पुन कामनूस सभा के ऊपर राजस्व का एकमात्र उत्तरदायित्व 
रहता है, इस्तढिये चाल्सकर आफ दि एक्सचेकर, राज्यकोष के राजस्व सेफ्रेग्री 
ओर युद्ध, विभाग के राजस्व सेक्रेट्यी कामन्‍स समा में अवश्य रहेगे। जितने 
हिप ( चेतक ) होते हैं, वे कामन्‍्स सभा में ही रहते हैं। अतः पाल मेण्टरी 
सेकेट्री भोर ट्रेजरी के जूनियर छाड छोग साधारण सभा के ही सदस्य होते हैं । 
१८६० में, ग्लैडस्टोन ने चान्सडर आफ दि एक्सचेकर की हेसियत से कहा 
था कि प्रमुख खच बाले विभागों के अध्यक्षों को कामन्‍्स सभा में रहना होगा | 
ऐडमिरल्टी ( नौ सेना ) का प्रथम छाड प्राव एक छाडे ही होता रहा है। 
छाड चान्सछर छाड सभा का सदस्य अवश्य होगा, वह स्वय छाड रहे या न 
रहे | यदि कोई विभागीय अव्यक्ष छाड समा का सदस्य है तो उसका अण्डर- 
सेक्रेटरी कामन्स सभा का सदस्य रहेगा | प्रथम और द्वितीय मजदूर सरकार के 
समय में प्राय, महत्व- पूण विभाग के अध्यक्ष कामन्‍्स सभा के सदस्य रहे है| 
कितने पदों की नियुक्ति होगी यह कोई कानून के द्वारा निश्चित नहीं 
रहता । सब कुछ आवश्यकता और प्रथा के ऊपर निमर करता है | प्रधान 
मन्‍्त्री कुछ नियन्नणों के भीतर नये पद बना सकते हैं। कामन्स सभा में सेक्रेटरी 
और अण्डर सेक्रेटरी ग्राफ स्टेट्स की सख्या बिना कानून के बढ़ा नहीं सकते | 
यदि पालेमेण्ट खर्च स्वीकार करे तो नये पद बनाये जा सकते है । यों तो 
प्रधानमन्त्री बिना पैसे वारे पद बना सकते हैं । 
प्रधान मन्त्री का केवल यही काय नहीं हे कि वह विभिन्न पदों की पूर्ति 
करे और उन पदों की पूर्ति के छिये उपयुक्त 
केबिनेट में कोच. व्यक्तियों को ढूँढ़े बल्कि उसे यह भी निश्चित 
कोग रहेये ! क्रना है कि कौन छोग केब्रिनेट के सदस्य हॉगे | 
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केबिनेंट की सख्या कानून से नहीं बल्कि प्रथा और आवश्यकता के 
अनुसार स्थिर होती है । छाड प्रेसिडेण्ट आफ दि कौन्सिल, दि छाड 
प्रीवी सील, आठ सेकेटरी आफ स्टेट, चान्सलर आफ एक्सचेकर, 
व्यापार और शिक्षा बोड के ग्रेसिडेप्ट, फरट छाड आफ एडमिरल्टी, स्वास्थ्य, 
श्रम, कृषि और फिशरिज के मन्‍्त्री कैबिनेट में अवश्य रहते हैं । इस तरह प्रधान 
मन्‍्त्री को लेकर अठारह सदस्य होते हैं । अब कम से कम्त सख्या बीस प्रायः 
निश्चित सी है | यह आवश्यक है कि प्रत्येक राननीतिक नेता जिसका अपने 
दल में अधिक प्रभाव है उसे केबिनेट में रखा जाय--विशेषतः जब उसके 
कुछ अनुसरण करने वाले सदस्य हैं। यदि कोई प्रमुख राजनीतिक नेता कैबिनेट 
में नहीं छिया गया है तो वह एक न एक अड़न्चन पेदा करता ही रहेगा। 
जानबूझ कर न सही पर वह गवनमेण्ट के विरुद्ध असन्तुष्ठ सदस्यों की एक 
पार्टी बनाता ही रहेगा । यदि कुछ विषयों पर उसके अपने विचार होंगे तो वह 
कैबिनेट के विचार में सहमत नहीं होगा और कैबिनेट के निणयों में उसकी 
स्वीकृति नहीं रहेगी। कैबिनेट में रहने से उसकी इच्छा सी सम्मिब्ति हो जाती है 
और पुनः केबिनेट के निर्य॑यों के बिदद्ध आवाज या असन्‍्तोष नहीं पैदा करेगा । 
कुछ ऐसे छोग मी होते हैं जिनमे शासकीय योग्यता नहीं होती, पर उनका 
परामश बुद्धिमत्तापूण होता है। ....* 


प्रधानमन्त्री होने के नाते प्रधानमन्त्री को कोई बेतन नहीं मिल्ता। 
प्रधानमन्त्री के नाम पर कोई आफिस भी नहीं है। इसी 

प्रधान मन्‍्त्रा को लिये प्रधानमन्त्री प्रायः प्रथम छाडे आफ दि ट्रेजरीः 
परिवर्तन. होता है। वह इस पद को ग्रहण करता है और प्रधान 

मनन्‍्त्री का भी काय करता है । ग्रधानमन्त्री के अपने 

आफिस से अपदस्थ होने के साथ केबिनेट भी भग हो जाती है। प्रधानमन्त्री 
के पदत्याग करने से सभी मन्त्रियों का पदत्याग भी स्वमाकतः उसके पास आ 
जाता दै। यदि नया प्रधानमन्न्री पुराना ही प्रधानमन्त्री रहे भर्थात्‌ किसी 
नये निर्वाचन के बाद उसे नयी सरकार के निर्माण का निमनन्‍्त्रण हो तो भी उसके 
पास पुराने सभी मन्ज्रियों का पदत्याग हो जाता है। म्रावः नया प्रधानमन्त्री 
अपने पुराने मन्त्रियों को अपने पदों पर काय करते रहने की प्रार्थना करता हैं 
परन्तु वह नये रूप से सरकार का पुननिर्माण या देर फैर करता ही है। थो 
तो यह परिपाटी है कि किसी विषय पर सारी केबिनेट पदत्याग करती है पर 
प्रधानसन्त्री अपने व्यक्तिगत पदत्याग से सारे सन्त्रिसण्डल को भग कर सकता 
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थह कोई आवद्यक नही हे कि केबिनेट ग्रगाढी के लिये केवल दो ही दल 

रहे। फ्रास में दो से अधिक राजनीतिक दल हैं । 

दो दुल-प्रणाली अतः दो या तीन दलों का सयुक्त मन्त्रि मण्डल 

ओर कैबिनेट... निर्मित होता हे । परन्तु कैबिनेट उत्तरदाषित्व का 

का दत्तदायित्व सिद्धान्त ठोस रूप में तथा स्थायी तरीके से वहीं 

चल सकता है जहाँ दो दक हो एक सरकार का 

नियन्त्रण करता हो और दूसरा दछ विपक्ष मे हो । पाल्मेष्टरी सरकार तमी 

अच्छी तरह से चछ सकती है जब मन्त्रि-मण्डल के पीछे दृढ बहुमत हो पर 

बहुत अधिक बहुमत न हो । एक मजबूत विपक्षी दल मन्त्रि-मण्डक का होश 

ठिकाने रखतो है और उन्हे उत्तरदायी रूप में काय करने के हिये बाध्य 

करता है । पालमेण्टरी सरकार वहाँ काय नहीं कर सकती जहाँ दूसरे तीसरे 

महीने में उसे अपदस्थ होने का डर हो । लेकिन मन्त्रिमण्डल तभी ठीक काय 
करता है जब'उसे डर रहता है कि वह अपदस्थ हो जायेगा | 


पालमेण्टरी सरकार यह सिद्ध करता है कि जहाँ मन्त्रि-मण्डल का 

बहुमत थोड़े से हे वहाँ अत्यधिक उत्तरदायित्व से 

कैबिनेट का. काय होते रहे हे । कैबिनेट के सदस्य “क्राउन? के 

प्रधान कार्य विश्वासपात्र और गुप्त-मन्त्रणा करने वाले समके जाते 

हैं। क्‍योंकि राज्य की नोति निश्चित करने के छिये 

पूर्ण उत्तरदायित्व इन्हीं को है । कैबिनेट उन प्रिवी कौन्सिलों की गुप्त बैठक की 

तमिति है जिसमें राजा को योडे समय तक विश्वास है | कैबिनेट का 
प्रधान काय होता है । 


(१) पालंमेष्ट में उपस्थित करने वाले प्रत्तावों और बिलों की नोति पर 
निश्चित रूप से विचार करना | 


(२ ) पालंमेण्य द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार राष्ट्रीय शासन का पूर्ण 
नियन्त्रण और प्रबन्ध 


(३ ) राज्य के विभिन्न शासकीय विभागों के अधिकारियों और कार्यों में 
समन्वय स्थापित करना और विभागों की आपसी ग्रुत्यियों को 
सुककाना | 


प्राय, समी सम्य देशों में सरकार का ध्रुख्य कत्तबव्य जनता की भलाई 


उधर इग्लेण्ड 


के ढिये जन-सेबाओ का प्रबन्ध करना, देश की रज्ञा दया अन्य राज्यों से 
सम्बन्ध स्थापित करना है | 
“विधान शासन की दासी है ।”' पाल्मेण्ट के कानून बनाने का 
अधिकार शासन को नियन्न्रित करने का साधन है। किसी शासन सम्बन्धी नीति 
को कार्यान्वित करने के लिये कानून की आवश्यकता है या नहीं--यह तो एक 
विशेष बात है। केबिनेट को नीति निश्चित करनी है। विशेषज्ञ बतलायेंगे कि 
किसी नीति को कार्यान्वित करने के हिये कानून को आवश्यकता है। पार्लमेण्ट 
का समय भी सीमित होता है। कानून के अन्तर्गत शासन परिवर्तन की अपेक्षा 
कानूनों में सर्ोधन और परिवरतेन का कार्य पालमेण्ट अधिक करती है। कैबिनेट 
कोई शाप्तन की ऐसी एजेन्सी नहीं है जिसे कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त हो | 
यह तो मुख्यतः नीति निर्धारित करने वाली सस्या है | जब इसने किसी नीति के 
निश्चित कर दिया तो उपयुक्त विभाग उसे काय रूप म परिणत करेगा । उसके 
लिये यदि कानून की आवश्यकता होगी तो बिछ तैयार करके पार्लमण्ट में प्रस्तुत 
होगा | 
साधारण रूप से कैबिनेट की बैठक एक सप्ताह मे एक बार होती है। या 
आवश्यकतानुसार जब चाहे तब हो सकती है। बैठक प्रात;काल 
केबिचेट को या दोपहर के बाद होती है। सकें के समय चाहे जब ही 
बेठके बैठक हो सकती है दिन हो चाहे रात हो । किसी भी समय में हो 
अल्पकाल या क्षण भर की सूचना पर कैबिनेट की बैठक होती 
है। बैठक प्रधानमन्त्री के सरकारी निवासस्थान नम्बर १० डाउनिंग स्ट्रीट, 
लण्डन में या कामन्स सभा के स्थान पर प्रधानमन्त्री के कमरे में होती है | 
इसके हिये काय-निर्वाहक्क सख्या नहीं होती । मापस में वोट भी नहीं लिया 
जाता ओर भाषज्ञ भी नहीं होता । बातचीत में सभी निर्णय दिये जाते हैं । 
कार्यवाही के लिये नियमबद्धता नहीं है | कैबिनेट सरकारी विभागों की छोथी 
छोगे चीजों को नहीं देखता और न इन सबके छिये उसके पास समय ही 
रहता है । जो कोई प्रश्न राजनीतिक महत्त्व का नहीं है उसे मन्‍्त्री को स्वयं 
करना पढ़ता है। अतः मन्त्री को अपने विवेक से काय करना है कि कोन सी 
कं प्रधानमन्त्री स्ले पूछु कर काम करना है का कौन सी वस्तु केब्रिनेट में 
ऑन चाहिये । “जो भन्‍्त्री बहुत सी बातें कैबिनेट से पूछ कर करता है 
बह कभजोर है ओर ज्ञो बहुत कम कैबिनेट से पूछता है बह खतरनाक 
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है ।”' कुछ ऐसी भी बातें है जो साधारणतः कैबिनेट की योग्यता के बाहर है। 
शैसक्रीय का मत था कि दया के राजकीय अधिकार का प्रयोग, कैबिनेट के 
सदस्यों की नियुक्ति और पदाधिकारियों की नियुक्ति कैबिनेट के विचाराथ नहीं 
आता। परन्तु यह कोई लिखित नियम नहीं है| परिस्थिति के अनुसार सभी 
बातों प्र कैबिनेट में विचार हो जा सकता है। डाक्टर जेनिंगस ने लिखा है 
कि पालमेण्ट को भज्ञ करने का विचार केबिनेट में नही शेता परल्तु प्रधानमन्त्री 
यदि कैबिनेट की राय लेना चाहे तो उसे कोई रोक नहीं सकता । 


मन्त्रियों का केवछ अधिकार दी नहीं है बल्कि कतंव्य है कि किसी प्रमुख 
प्रझन पर मन्त्रि-मण्डछू से परामश कर ले | कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि 
किसी प्रइन पर, निर्णय की शीघ्रता के कारण कैबिनेट से परामश लेने के लिये 
समय नहीं रहता । ऐ,ी परिस्थिति में प्रधानमन्त्री से पूछ लेना पर्यात है । 


- १९१६ तक कैबिनेट का काय किसी व्यवस्था के अनुसार नहीं होता था | 
है] इसका कोई प्रथक दफ्तर नहीं था और कोई सेक्रेटरी भी नहीं 
कैबिनेट. था | अतः इसका कोई लिखित विवरण या पत्र रेकाड के रूप 
सचिवाकय॒मे नहीं रहता था | कोई वैध कायक्रम ( एजेण्डा ) भी तैयार 
नही होता था । कोई मभन्त्री यदि किसी प्रश्न को केबिनेट में 

रखने की इच्छा करता था तो तत्सम्बन्धी परिपत्र कैबिनेट के 
सदस्यों में बितरित कर देता था और ग्रधानमन्त्री को सूचित कर देता था कि 
वह उक्त प्रशन को कैबिनेट में उपस्थित करेगा। प्रधानमन्त्री इस तर एक 
काम चलाऊ काय-क्रम तैयार कर लेता था| बैठक में कोई भी प्रश्न उठाया 
जा सकता था | किसी भी मनन्‍्त्री को अधिकार था कि वह अपने विभाग का 
प्रशन कैबिनेट में उपस्थित करे । प्रधानमन्त्री मी उन छोगों से अपने प्रश्नो को 
प्रस्तुत करने के लिये कहता था जो छोग पहले से सूचना दे देते थे | प्रधानमन्त्री 
को पूव सूचना दिये हुए बिना साधारण रूप में कोई प्रशन कैबिनेट में नही आता 
था । किसी प्रइन पर विचार समाप्त हो जाने के बाद प्रधानमन्त्री अपना नोट 
तैयार कर लेता था जिसमें बह कैबिनेट का निशयय राजा को सूचित कर सके | 
निर्णयों का कोई दूसरा लिखित विवरण नहीं रहता था । इससे बहुत कठिनाइयाँ 
होने छगीं | बहुत बार कैबिनेट के निश्चव हो जाने के बाद निणय के विषय में 
मतभेद हो जाता था। १९१७ में युद्ध के समय काथ की अधिकता तथा 
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मतभेद इत्यादि का अवसर न हो इस प्रकार को परिस्थिति को दूर करने के 
डिये छायड जाज ने एक कैबिनेट सेक्रेट्यी की नियुक्ति को | इसका काय था कि 
कैबिनेट की बैठक के लिये कार्य-क्रम तैयार करना, कैबिनेट के निश्चयों तथा 
काररवाइयों का बिवरण रखना और सरकारी पत्रों को सुरक्षित रखना | पाँच 
वर्ष के अन्दर कैबिनेट सचिबाल्य में सौ से ऊपर कमचारी हो गये । यह एक 
आवश्यक विभाग के रूप में बन गया दे । 


डाक्टर जेनिग्स ने कैबिनेट-आफिस का निम्नलिखित कार्य लिखा है - 

(१ ) कैबिनेट और उसकी विभिन्न समितियों के काय सम्बन्धी जानकारी 
के लिये स्मृति-पत्र तथा अन्य परिपत्रों को भेजना | 

(२ ) कैबिनेट का कार्यक्रम प्रधानमन्त्री के निर्देश में तैयार करना और 

कैबिनेट-कमेटी ऊे लिये उसके अध्यक्ष के निर्देशन में कार्यक्रम बनाना | 


(३ ) कैबिनेट और उसकी समितियों की बेठक बुढाना | , 
(४ ) कैबिनेट ओर उसकी समितियों के निणयों को लिपिबद्ध करना और 
उन्हें उपयुक्त विभागों में सूचनाथ भेजना | 


(५ ) कैबिनेट की आजा के अनुसार कैबिनेट के निर्णयों और कागजों 
को रखना । 


साधारणतः मन्त्री लोग अपने विभागों के प्रश्न या प्रस्ताव स्मृतिपत्र के 

रूप में कैबिनेट के विचारा् मेजते हैं। विभागों के 

कैबिनेट का कार्यक्रम द्वारा या कैब्िनेट-सचिवालय के द्वारा स्पृतिपत्र की कई 
कापियाँ तैयार की जाती है और वे केबिनेट के मन्नरियों 

के पास जानकारी के छिये भेज दी जाती हैं। कैबिनेट का सेक्रेटरी प्रधानमन्त्री 
के परामश से कैबिनेट की वैठक के छिये कार्यक्रम तैयार करता है । प्रधानमन्त्री 
की राग से कोई भी कार्यक्रम या प्रश्न बैठक में रखा जा सकता है । कार्यक्रम 
में प्राथमिकता परराष्ट्र विमाग को मिलती है। कार्यक्रम की सूचना भेजे जाने के 
बाद कोई आवश्यक प्रश्न उठ खड़ा हो तो प्रधानमन्त्री की राय से एक दूसरा 


पूरक कार्यक्रम मी मेजा जा सकता है। कार्यक्रम का विषय प्राय विभागीय 
नीति निर्धारण के सम्बन्ध में रहता है । 
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कैबिनेट का अधिक कार्य समितियों के द्वारा होता है। कैबिनेट की कार्य 
विधि में समितियाँ आवश्यक अंग बन गई हैं। समितियाँ 
कैबिनेंड की केवल परामशदात्री हैं और इनके निश्चित विचार और सिफा- 
समितियाँ. रिशें सम्रितियों के विवरण में दिये रहते हैं। समितियों का 
विवरण कैबिनेट के सदस्यों के पास कैबिनेट की बेठकों के पांच 
दिन या चार दिन पूव ही भेज दिया जाता है । कैबिनेट की समितियों में प्रमुख 
मनन्‍ज्री छोग, विशेषज्ञ तथा जिस विभाग का विषय होता है उस विभाग का 
मन्‍्त्री भी रहता है। समितियों का अध्यक्ष कोई प्रमुख कैबिनेट मन्त्री होता है। 
महत््वपूण समितियों मे प्रधानमन्त्रों ही अभ्यक्ष का काम करवा है । समिति की 
बैठक में विषय फर पू्े विचार विनिमय हो जाता है। समितियों का निश्चय 
प्रायः सवसम्मत शेता है। समितियों की सिफारिश जब्र सबंसम्भत होती हैं तो 
कैबिनेट की बैठक में कोई दिक्कत नही होती । कैत्िनेट मे थोडे विचार के बाद 
सब सम्पत से सम्तिति की सिफारिश केबिनेट के निर्यंय के रूप में स्वीकृत हो 
जाती है | समितियों में दो प्रधान समितिया होती है--एक गणशट-विभाग और 
दूसरा राजश्व । अन्य विभागों की स्थायी समिति नहीं होती। बल्कि जब कभी 
कोई महत्वपूण प्रश्न आता है तो पहले एक समिति बना कर उस पर विवार 
किया जाता है । 


कैबिनेट की समितियों को कोई निणयात्मक अधिकार नहीं होता | समितिया 

दो केवल कैबिनेट के पास अपनी सिफारिश भेज देती हैं। समितियों का 

निणय अधिकतर सवसम्मत होता है | समितियों में अधिकतर मन्त्रीगण ही रहते 

|ं। यदि वे समिति में आपस में मतैक््य नहीं हो सकते तो फिर केग्रिनेट में नहीं 

हो सकेंगे। केबिनेट शासन प्रणाली का आधार ही समझौता है। समिति का 

यह मुख्य व्येय होता है कि वे ऐसा सुझाव पेश करे ताडऊ़ि समझौता अबश्य हो 

जाय | मतैक्य नहीं होने पर प्रधानमन्त्री अपना निर्णय कैबिनेट की बैठक में 
देता हे | 

आकस्मिक निणय के लिये आये हुए, प्रश्न अथवा युद्ध-जनित समस्याओं 

की छोड़ कर, अन्य अन्तरविमागीय प्रश्न कैबिनेट 

कैबिनिट की. के सामने तुरन्त नहीं चले आते । जहाँ तक हो सके 

कार्य विषघि. अन्तर विभागीय प्रश्न आपस में ही सुछुझाने की कोशिश 

होती है। केबिनेट सचिवालय किसी भी प्रइन को परिपत्र 
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के द्वारा कैबिनेट के मन्त्रियों के पास जानकारी के लिये भेज देता है | प्रत्येक 
कैबिनेट में चार पाँच प्रमुख व्यक्ति होते हैं जो प्रायः कैबिनेट की बैठकों में 
अधिक भाग लेते हैं | उनके अधिक भाग लेने का कारण, उनका व्यक्तित्व, 
उनका अनुभव, उनका महत्व और उनकी बुद्धिमानो होती है| यों तो कैबिनेट मे 
सभी मन्त्री समान हैं। परन्तु स्वभाव से, खुद्धि से और अनुभव के कारण कुछ 
लोगों की प्रधानता हो जाती है। अत कैबिनेट की बेठक के पहले प्रभावशाली 
मन्‍्त्री लोग आपस में पहले ही विचार विनिमय करके किसी प्रशन को ठीक कर 
लेते हैं। इस प्रकार के आपसी समझौते से अधिकतर काय चलता है। कैबिनेट 
की बैठक में वे ही मन्त्रिगण विचार प्रकट करते हैं और निर्णय हो जाता है । 


कैबिनेट अब समितियों का अधिक प्रयोग करती है| प्रमिर्तियों में भी प्रमुख 
मन्‍न्री ही रहते हैं। समितियों की सब-सम्मत सिफारिशों के कारण कैबिनेट के 
निंणय करने में कोई दिक्कत नहों होती। कैबिनेट की बैठक में कार्यक्रम के अनु- 
सार विचार होता जाता है। जिस विषय पर समितियों का नियंय सबसम्मत 
रहता हैं, उसे कैबिनेट स्वीकार कर लेती है । जिस विषय पर समिति का निर्णय 
स्वेधम्मत नहीं होता, उस पर बहस होती हैं। कमी कभी वोट लेने का भी 
अवसर आता है | समितियों में प्रायः प्रमुख मन्त्रगण रहते हैं । यदि समिति 
की सिफारिशों में सवसम्मत निश्चय नहीं हैं तो कैबिनेट की बैठक में भी 
निश्चय करना परल नहीं है। कैबिनेट शासन प्रणाली का सारा आधार 
ही समझौता है। समिति का यह विशेष काय है कि वह समझौते का रूप 
निकाले । कैबिनेट बहुमत के द्वारा निश्चय तभी करती है जब किसी विषय पर 
सवसम्मत निश्दय करने मे आपसो समझौता नहीं हो पाता । साधारण अंमुमब 
यही बतलाता है कि कैबिनेट में वोट बहुत कम लिया जाता है । 


कैबिनेट तो स्वय एक समिति है और इसमें मी उसी तरह निणय होते हैं 
जैसे अन्य समितियों में किये जाते हैं ) अर्थात्‌ यह किस्ती विषय पर तब तक बात- 
चीत करती है जब तक आपस में एक निर्णय का आधार नहीं बन जाता। 
केवल मौल्कि मतभेद हो जाने पर ही बहुमत अल्पमत पर अपना निश्चय छाद 
देता है। कैबिनेट में सबसम्मत निश्चय पर पहुँचने की बहुत बढ़ी आवश्यकता 
रहती है क्योंकि सव-सम्मत निश्चय नहीं होने पर अल्पमत का कत्तव्य हो जाता 
है कि वे या तो बहुमत द्वारा किये गये निर्यंय को स्वीकार करें या त्याग पत्र दें | 
त्यागषत्र देने से केबिनेट में फू. का डर होता है | और साथ ही साथ पार्टी में 
भी फूट होने का इर रहता है। इसलिये सवब-सम्मत समभौते के हिये अधिक से 
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अधिक प्रयास किया जाता है । केबिनेट प्रणाली में समझोता ही प्रथम और 
अन्तिम स्वरूप है। दो मन्त्रियो का मतमेद आपसी समझौते या प्रवान मन्त्री की 
मध्यस्थता से हछ हो जाता है। प्रधानमन्त्री का स्थान कैबिनेट मे उसके पाठ 
के नेता होने तथा उसके व्यक्तित्व, अनुभव ओर प्रभाव के कारण प्रघुख रहता 
है अत* वह इन कारणो से अपना निशय कैबिनेट के ऊपर छाद सकता है। 
यों तो किसी विषय पर प्रमुख मन्त्रियों की एक राय हो जाने से केबिनेट के 
निश्चय का आमभात्त मिल जाता है। 


कैबिनेट की सारी कार्यवाही गुप्त होती है | इसकी का्य-विधि गुप्त रखी 
जाती है। प्रिवी कोन्सिकर को शपथ लेनी पड़ती है कि 

केब्िनेट की बैठक वह किसी प्रकार की सूचना को प्रकट नहीं करेगा । 
गुप्त होतो हैं. 'आफिसियलछ सिक्रेट्स ऐक्ट” के अनुसार राजकीय तथा 
कैबिनेट के कागज गुप्त रखे जाते है। इसका सैद्धान्तिक 

आधार यह है फि केबिनेट का काय तो राजा को परामश देना है और किद्ी 
परामश को प्रकाशित करने के पहले राजा से स्वीकृति छेना आवश्यक है | 
कैबिनेट की कायवाही गुप्त रखने का अथ यह है कि गुप्त बैठक में आपसी 
विचार-विनिमय स्वृतन्त्रता पूवक हो सकता है। जब कोई मन्‍्त्री कैबिनेट से 
त्यागपत्र देता है तो वह पालेमेण्ट में वक्तव्य देना चाहता है। 'ूँकि यह कार्य 
कैबिनेट कार्यवाही को व्यक्त करने से सम्बन्ध रखता है, इसलिये राजा की 
स्वीकृति आवश्यक है। इसके हढिये वह प्रधानमन्त्री के द्वारा स्वीकृति मागता दे | 


फिर मी एक समय आता है जब कैबिनेट-कायवाही इतिहास की वस्तु हो 
जाती है। १९ वीं सदी की केबिनेट-कायवाही की बातें प्रकाशित हो छुकी हैं। 
समाचार पत्रों के छारा भी कैबिनेट-कायवाहो पर प्रकाश पढ़ता है। समाचार 
पत्रों को किस तरह से गुप्त कायबाही की खबरें मिल जाती हैं पता छगाना 
कठिन होता हैं । पत्रकारों के अपने टग होते हैं । 


राजनीतिक प्रइनों पर यदि कैबिनेट में ही मतभेद दो जाय तो उसका पतां 
लूगना कठिन नहीं हे | १९३१ में मजदूर सरकार के पदत्याग ओर राष्ट्रीय 
सरकार के निर्माण के बाद पदासीन मन्त्रि-गण तथा अवकाशप्राप्त मन्त्रिगण 
दोनों दल ने अपने अपने विचारों कों प्रकट कर दियां कि किन प्रश्नों पर 
उनका मतभेद था । 


पहले कैबिनेट की कार्यवाही लिखी नहीं जाती थी । केवल प्रधानमन्त्री केबिनेट 
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के निश्चय को नोट के रूप मे छिख लेता था और सप्नाट के पास सूचनार्थ भेज 
देता या | अत कोई कार्यवाही का लिखित विवरण रखा नहीं जाता था। 
इस तरट कठिनाइयाँ पढ़ने छगी | परन्तु फिर भी कायय चढता रहा । १९१६ में 
युद्ध-कैबिनेंट ने कार्यवाही का विवरण रखना प्रारम्भ किया। तब से केबिनेट 
कार्यवाही का सक्तित्त विवरण कैबिनेट सेक्रेट्यी रखता है । कैबिनेट की बेठकों में 
सेक्रेट्यी उपस्थित रहता है | वह विचार-बिमश में कोई भाग नहीं लेता | केंबल 
कैबिनेट के निश्चयो का नोट बना लेता है। इसे सरकारी रूप में 'केबिनेट- 
निश्रय” कहते हैं । 

केबिनेट-निश्चयों का विवरण सेक्रेटरी अपने नोट के आधार पर तैयार करता 
है | केबिने- की बैठक समाप्त होने के बाद यथाशीघ्र विवरण तैयार हो जाता 
है | उसकी शक प्रति राजा के पास भेज दी क्षाती है और आवश्यकतानुसार 
कैबिनेट ऊे मन्त्रियां के पास | प्रधानमन्त्री की आशा से उन मन्त्रियों के पास 
भी कैबमिनेट निश्चय का विवरण जाता द जो केत्ििनेट के मन्ञ्री नहीं हैं और कोई 
विषय उनके विभाग से सम्बन्ध रखता है | 


कैबिनेद कार्यवाही बहुत ही गुप्त रखी जाती है। कार्यवाही का विवरण 
तैयार करने के लिये बहुत ही कम कर्मचारी रखे जाते हैं / विवरण तैयार हो 
जाने पर उसकी कई प्रतियों तैयार कर छी जाती हैं और हछिफाफों में बन्द कर 
बथास्थान भेज दिया जाता है | एकपग्रति केबिनेट सचिवालय में सेक्रेटरी 
के नियन्त्रण में रेकाड के स्वरूप रखी जाती है । 


इगलेण्ड में साधारण, केजिनेट एकही राजनीतिक दछ के सदस्यों से बनता 

है। परन्तु राष्ट्रीय सकट के समय जब सभी दलों का 

सयुक्त मन्न्रि सण्डक सम्मिलित होकर कार्य करना आवश्यक हों जाता है 
तो सयुक्त मन्त्रि मण्डल का निर्माण होता है। जब 

१९१४ मे प्रथम महायुद्ध प्रारम्भ हुआ, उस समय ऐसकिय के नेतृत्व में लिबरक 
मन्त्रि-मण्डल पदासीन था। एक वर्ष बाद जब युद्ध को गम्भीरता और बढ़ गई 
तो प्रधानमन्त्री ने सुझाव दिया कि पाल्मेण्टरी विरोधी दल भी केबिनेट में 
सम्मिलित किया जाय और इसे विरोधी पक्ष ने स्वीकार किया। इस प्रकार एक 
घयुक्त मन्त्रि-मण्डल कझ्षरवेटिव, लिबरक और लेबर दल के सद्त्यो का बना । 
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ऐसक्रिथ १९१६ तक इसके प्रधान बने रहे ओर उनके अवकाश ग्रहण करने 
के बाद लायड जाज प्रधानमन्त्री बने । यह सयुक्त मन्त्रि-मण्डल युद्ध के बाद 
भी कुछ दिनों तक चलता रहा परन्तु १९२२ में यह समाप्त हो गया। इसके 
बाद साधारण निर्वाचन हुआ और कब्जरवेटिब दछ की विजय हुईं। परन्तु 
उन्होंने थोड़े ही दिनों तक काय करने के बाद “सरक्ात्मक जकात कर” के 
आधार पर निर्वाचन का आयोजन किया और हार गये | 


१९१३ के साधारण निर्वाचन से एक नयी समस्या आ खड़ी हुईं। तीनों 
दलों में किसी एक दछ का बहुमत साधारण समा में 
अढप मत मन्न्रिसण्डल नही हुआ। कछ्जरवेटिव पायी के सब से अधिक सद- 
३९२४-२४ सत्य थे, दूसरा नम्बर लेबर पाथ का था और ल्बिरल्डों 
का तीसरा नम्बर | जब साधारण सभा का अधिवेशन 
हुआ तो कञ्नरवेटिव पाटा लेबर और लिबरल दल के सयुक्त मतदान से हार 
गयी । कञ्लरकेटिव पादी के मन्त्रि-मण्डल ने पठत्याग किया । लेबर पार्यी के नेता 
को राजा ने निमन्त्रण व्या और रैमजे मकढोनाल्‍ड ने मन्न्रि मण्डल का निर्माण 
किया । एक व तक लेबर मन्त्रि-मण्डल चछा । इसके पास साधारण सभा का 
सधटित बल नही था $ ल्बिरठ पाय ने आय-व्ययक विधेयक तथा अन्य 
महत्वपूण प्रस्तावों या विधेयकों का समथन किया । परन्तु इस तरह मजदूर दल 
केवल ल्बिरल पार्ट के समथन पर ही काय कर सकता था। अपनी निर्वाचन 
प्रतिह्ञओं को पूरा करना उसके ढिये कठिन था। इस तरह १९२४ के शिशिर 
में छ्निरछों ने अपना समर्थन समाप्त कर दिया । इस पर मजदूर द5 के प्रधान- 
मन्त्री रैमजे मेकडोनाल्‍ड ने नये निर्वाचन के किये परामश दिया। इस चुनाव 
के फलस्वरूप कञ्जरवेयिव पार्य का बहुमत दोनों दलों ( लिबरक और मजदूर ) 
के ऊपर हो गया । अब पुराने ठग के अनुसार मन्त्रि-मण्डल का निर्माण अपने 
सघटित बहुमत के आधार पर बन गया । परन्तु १९२९ में पुनः नया निर्वाचन 
हुआ और किसी एक दर का पूरा बहुमत नहीं हुआ । मजदूर दल में अन्य 
दलों की अपेद्या अधिक सदस्य थे | अत. मजदूर दुछक को शासन की 
बागडोर मिली । 


परन्तु १९३१ में मजदूर दर मे ही फूल हो गयी ओर एक नयी सरकार 
बनी । रैमजे मेकडोनाल्‍्ड भजदूर दल के नेता ही नहीं थे 

राष्ट्रीय धरकार बल्कि उसके सस्थापकों में से ये । पर आ्िक प्रश्न पर 
१९४४ उनसे और मजदूर दछ के अधिकाश छोगों से मतभेद हो 
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गया । मजदूर दछ के थोड़े से छोगो को तथा थोडे लिबरलों को लेकर कल्लर- 
वेय्बि बहुमत के साथ रैमजे मेकडोनालल्‍ड ने राष्ट्रीय सरकार स्थापित किया | 
मजदूर दुछ का बहुमत आयथर इन्डरसन के नेतृत्व से विरोधी दल बन गया । 
प्रथम राष्ट्रीय मन्त्रि-मण्डल एक अस्थायी शासन था जो आथिक सघटन 
की रक्षा के लिये भावश्यक समझा गया था | पालमेण्ट का विधघटन कर दिया 
गया और नया चुनाव हुआ। राष्ट्रीय सरकार को काफी बहुमत मिल गया 
और राष्ट्रीय सरकार का पु]ननिर्माण हुआ। १९३२ में कितने ही लिबरकू दल वाले 
राष्ट्रीय मन्त्रि-मण्डल तथा सरकारी दछ से प्रथक हो गये और विरोधी पक्ष की 
तरफ चले गये । १९३५ में रैमजे मेकडोनाल्‍ड ने स्वास्थ्य खराब होने के कारण 
इत्तिफा दे दिया। कज्लरवेटिव पाये के नेता बाल्‍्डविन प्रधान "मन्त्री हुए। 
१९१५ मे पुनः निर्वाचन हुआ और कजञ्जरवेटिव पाटी का बहुमत बना रहा । 
युद्ध काल में कोई निर्वाचन नही हुआ। १९४५ में नया निर्बाचन हुआ जिसमे 
मजदूर दुछ की विजय हुईं। १९४० के फरवरी निर्वाचन में भी बजदूर दल का 
बहुमत किसी तरइ बना रहा। इसके बहुत से सदस्य हार गये। कञ्जरवेटिव 
पाटी के सदस्यों की सख्या बहुत बढ़ गयो। 
गत पचास ब्षों मे द्रिव्श विधान में एक महत्वपूर्ण विकास हुआ हे। 
वह दे केबिनेट का पालमेंण्ट पर प्रभुत्व। इसके 
पारंमेण्ट पर केबिनेंड विकास का कारण पाटियों की शक्ति और सघन का 
का पसुत्व विकास है। १९वीं सदी के प्रथम अडशताब्दी में 
पाल्मेण्ट के सदस्य अधिकतर स्वतन्त्र एजेण्ट के रूप 
में थे | पाटियों का केन्द्रीय सघटन नही था। सदस्य अपनी इच्छा ओर प्रेरणा 
से खड़े होते ये। अपने मिन्नों की सहायता से निर्वाचन का कार्य करते थे । 
उनकी विजय में उनके मित्रों का ही अधिक श्रेय होता था। यों तो स्थानीय 
कमेटियाँ होती थीं। छोय अपने पेसे खच करके चुनाव छड़ते थे। इसलिए, वे 
अपने को किसी पार्ट के प्रति उसके सभो प्रस्तावों ओर कार्यों में समर्थन के 
लिये प्रतिशवद्ध नहीं समझते थे। अतः स्वतन्त्र मतदान का काफी प्रचार था 
और सरकार को सभा के सदस्यों की बातों को सुनना और उसके अनुसार 
काय करना पढ़ता था | उस समय के लिये यह कहा जा सकता था कि सभा 
कुब्रिनेट को नियन्त्रित करती थी । पर धीरे २ परिस्थिति में परिबतंन आने 
छया | कई ऐसे कारण आये जिससे सिद्धान्त बिलकुल बदल-सा गया | 
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स्लेडस्टोन और डिज़रेली अपने समय के बड़े प्रभावशाली नेता थे | उनका 
जनता पर काफी प्रमाव था। वे केवल पार्टी नेता नहीं थे बल्कि राष्ट्रीय 
नेता के रूप में हो गये थे | इन छोगों के कारण पार्टियों को बल मिला। 
जनता पार्टियों की अपेक्षा इनके ऊपर अधिक भ्रद्धा रखने लगी । पार्टियों को 
बोट देने का मतलब ग्लैडस्टोन और डिजरेली को वोट देना हो गया । लिबरल 
पाटी के समर्थन करने का अथ स्लैडस्टोन को समर्थन करना था | कञ्जरवेटिव 
पार्यी के समथन का मतलब डिजरेली का समर्थन था। जनता ने व्यक्तिगत 
उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के ऊपर वोट नहीं दिया बल्कि उन उम्मीदवारों 
की प्रतिज्ञा पर विश्वास करके कि ये उनके नेताओं का समर्थन करेंगे । इससे कुछ 
हृद तक ही नहीं बल्कि पर्याप्त रूप में सदस्यों की रवतनन्‍्त्रता समाप्त हो गई। 


मतदाताओं की सख्या बढ जाने से साधारण निर्वाचनों का खच भी बढ़ 
गया । बहुत से सदस्व स्वयं दतना खर्चा बर्दास्त नहीं कर सकते थे | अतः 
केन्द्रीय संघटन ने उनके निर्वाचन खच मे हाथ बेंटाया | इस तरह उनकी 
स्वतन्त्रता समाप्त हुईं | वे अधिक से अधिक पार्टी के सचालकों के प्रति अनुगहीत 
और उनकी आज्ञाओं तथा आदेशों को मानने के लिये बाव्य हो गये | सदस्यों 
के ऊपर पार्टी के पूर्ण नियन्त्रण का अथ कैबिनेट का प्रभुत्व कहा जाता है। 
कैबिनेट के सदस्य पाटी के प्रमुख सचालक तथा नेता होते हैं। वे पार्टी की 
मुख्य सचालिका समिति को नियन्त्रित करते है। पार्य के नेताओं का विरोध 
करना, पार्टी का ही विरोध समझा जाता है। नेताओं का समथन न करना 
पार्ट से पृथक होना ही समझा जायेगा | यदि कोई बहुत ही प्रमुख व्यक्तित्व का 
का व्यक्ति हो तथा छोकप्रिय हो तो शायद पार्ट में कुछ फूट पैदा हो सकती है । 
फिर भी पुरानी पाटियों के जिनके पीछे परम्परा, भावनाएँ तथा देश की सेवा 
की छाप छगी हो, उसके एकाघ या दो प्रमुख व्यक्तियो के हट जाने पर भी 
पार्टी के बहुमत सदस्य अपने नेताओं के साथ पार्टी की साख को सम्भाल 
सकते हैं। साधारण व्यक्तियों के लिये तो पाटी से निष्कासन राजनीतिक मृत्यु 
का ही रूप घारण करता है। पुन. साधारण निर्वाचन के बढ़े हुए खबच्चे ने 
साधारण सदस्यों को और भी चिन्तित बना दिया है क्‍योंकि वे जानते हैं कि 
पालमेण्ट के विसजन का अर्थ नया चुनाव और अ-साधारण खर्च । कैबिनेट के 
पास पालमेण्ट को विसर्जित करऊे नये चुनाव कराने का अधिकार एक ऐसा 
साधन है जिससे पन्त्रिगण अपनी पार्टी के सदस्यों को सदैव डरा और घमका 
सकते है। कैबिनेट के जायज और कमी कमी नाजायज कार्यों के समन करने 
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के लिये सदस्य बाध्य किये जाते हैं। इस काय में कैबिनेट के सदस्यों की 
पारस्परिक एकता भी सहयोग देती है। एक मन्त्री के ऊपर भी छोटी से छोटी 
बात के लिये आक्रमण का अथ सारे मन्त्रि मण्डल के ऊपर आक्रमण है। 
मन्त्रि-मण्डल की एकता और उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के कारण एक छोटी 
सी बात पर सारा मन्त्रि-मण्डल सघटित रूप से उत्तरदायी हो जाता है। 
मन्त्रि-मण्डल के सदस्य अपने सहयोगियों का विरोध करके मन्त्रि-मण्डल के 
भग नहीं कर सकते | मंन्त्र-मण्डछ के समथक सदस्य भी अपने नेताओं का 
विरोध इसलिये नहीं करते कि उनके विरोध का अथ विपक्षी दल को पदासीन 
कराने का प्रयत्ञ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप मे समझा जायगा | इसका फल यह 
हुआ कि व्यक्तिगत रूप में सदस्यों की सारी प्रेरणा और उम्रग समाप्त नहीं तो 
बेकार सिद्ध हो रहौ है | केबिनेट का नियन्त्रण पार्टी के सदस्थों के ऊपर इतना 
कड़ा है कि एक छोटी सी बात भी पारी के प्रति विश्वास का प्रश्न बन जाती है 
और पार्टी के सदस्य सरकारी कार्यों और प्रम्तावों का संधर्थन करते रहते हैं। 


कैबिनेट के प्रभुत्व ने पालमेण्ट की मर्यादा और शक्ति को पर्याप्त रुप पे 
कम्त कर दिया है | पालमेण्ट की बैठकों का कोई महत्व नहीं रह्य | दुछ ऐसा 
माद्म होता है कि पालमेण्ट तो सर्वशक्तिमान कैबिनेट को स्थायी बनाने के 
लिये या अप्रमावकारी रूप में उसके कार्यों पर आछोचना करने के लिये है। 
राजनीतिक समत्याओं के ऊपर विचार-विनिमय पाल्सेगण्ट मन से उठकर 
ज्वेटफार्म और प्रेस के पास आ गया है। पालमेण्ट तो केवल परामर्शदात सभा 
हो गयी है जिसके द्वारा शक्तिशाली सरकार देश के नब्ज को पश्चानती है। 
ब्रिटिश कैबिनेट पालमेण्टरी नियन्त्रण से अधिक स्वतन्त्र है। इतनी स्वतन्जता 
अमेरिकी राष्ट्रपति को भी नहीं है । फ्रान्स के मन्त्रिमण्डल को ब्रिटिश कैबिनेट 
के मुकाबले में तनिक भी स्वतन्त्रता नहीं है | 


कैबिनेट कानून बनाने का कार्यक्रम उपस्थित करता है । सरकारी व्यय 
तथा नये करों के छगाने या करों के घटाने और बढाने के उपक्रम को भी 
निश्चित करता है। इस प्रकार जिस कानून को पास होने देना नहीं चाहते या 
पाल॑मेण्ट के समक्ष विचाराथ भी उपस्थित होने देना नहीं चाइते तो इस दक्ष 
को परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि उनके विरोध की वस्तु सभा में आती नहीं 
और आती मी है तो समा के पास समय नहीं रहता कि सभा उसको सुन 
सके । “सभा केवल अपने स्वामियो की हा मे हॉ मिलाती है |” इगलैण्ड 
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कैबिनेट प्रणाली प९, 


में सरकार तो शासकीय अधिनायकत्व के रूप में हो गयी है। उनके ऊपर 
केवल एकही अंकुश है जिससे वे डरते हैं वह है जनमत का प्रबल रोष या 
विरोध | इसके अतिरिक्त उनके ऊपर कोई नियन्त्रण नहीं है | 


दुनिया के अन्य देशों में तथा समाजवादी दृष्टिकोण और वैजानिक विकास 
के कारण राज्यों के काय अधिक हो गये हैं। काय क्षेत्र की इृद्धि के साथ साथ 
अधिकारों की भी इंद्धि हुई है । अत* शासह मण्डल या«केन्द्रीय शासन परिषद्‌ 
की शक्ति में अत्यधिक इद्धि हुई हे। सभ्यता की पेचीदगी तथा समाज की 
आवश्यकताओं ने भी राज्य के केन्द्रीय शासन परिषद्‌ को शक्तिशाली बना दिया 
है | काय इतने विशेष ढग के तरीकों और प्रणालियों से सम्बन्धित हैं कि 
उसके हिये पालंमेण्ट के सदस्यों को वह विशेष ज्ञान प्राप्त नही हे । अर्थात्‌ 
मन्त्रिगण अपने अपने विभागों के विशेषज्ञों के द्वारा योजनाओं को तैयार करा- 
कर विधेयक के रूप में पालमेण्ट में पुरस्थापित करते हैं। साधारण सदस्य समझ 
सकने में असमम हैं| सैनहैं| विधेयकों के ऊपर विचार की आवश्यकता होती हटे। 
पर पालमेण्ट के अधिक सदस्य ऐसे ही होते है जो इन विषयों से पूर्ण अन- 
भिन्न हैं ओर नयी वस्तुओं के जानने में उतनी दिलचस्पी नहीं दिखलाते | उनकी 
सदक्ष्यता मन्त्रियों की कृपा से स्थायी बनी रहे, यही उनकी इच्छा होती है। इस 
प्रकार पालमेण्ट केवल मन्त्रियों द्वारा पुरस्थापित बिषेयकों की स्वीकृति प्रदान 
करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर पाती । समय की कमी, पार्टी नियमों 
की कठोरता, विशेष ज्ञानो की त्रुटि तथा सदस्यों की पार्टो के ऊपर 
निर्भरता ने पालेमेण्ट को केब्रछ एक सरकारी नीति के रजिस्ट्र सन 
गृह के रूप मे परिणत कर दिया है । 
पालंमेण्य की शक्ति के हास होने के कई कारण हैं | जनता अब अठारइवीं 
और उचन्नीसवीं सदी की जनता नहीं हे | जनता का एक 
घक्रिय जनमत बहुत बडा भाग जागत है और देग की विभिन्न समध्याओं 
का विकास में दिलचस्पी लेता है। इजारो समाचारपत्र नित्य प्रकाशित 
होते हैं। छोटे छोठे दुकानदारों, मोटर ड्राइवरों तथा मिछ के 
मजदूर भी अखबारों को पढते हैं। भिन्न भिन्न ढग के क्लब, ट्रेड-यूनियन तथा 
सेघ बने हुए हैं । इन क्लत्रों, ट्रेट यूनियनों भर सधों में राजनीतिक, सामाजिक 
और आर्थिक समस्याओं पर विचार-विनिमय हुआ करता है। सरकारी नीति की 
आलोचनाएँ होती हैं | रेडियो, भखबार, ज्षेट्फाम, पत्र और पत्रिकाओं का प्रचार, 
ब्राडकास्टिंग इत्यादि वस्तुओं से सस्कार के लिए राष्ट्रीय नादी को हर समय 
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पहचानने की जरूरत पढ़ती रहती है । पार्टी की कड़ी शिष्टता से सदस्य पाल- 
भेण्ट के अन्दर सरकार के पक्ष या विपक्ष में बोलने के लिये स्वतन्त्र नहीं हैं । 
मन्त्रि मण्डल जनमत का अधिक ध्यान रखती है| सप्रय समय पर पालमेणट में 
किसी नये कार्यक्रम या सिद्धान्त निर्धारित करने के पहले समाचारपत्र के 
सम्पादकों अथवा उनके एजेण्टों को दी वक्तव्य मिल जाता हैं । 


इस तरह निर्वाचकू अपने देश की सरकार पर नियन्त्रण रखता है। यदि 
कोई मन्त्री कुछ ऐसा काय करता दे जो जनमत के विरुद्ध है तो उस पर 
अखबारों में क्ब्रों में, सघों मे, सभाओं तथा अन्य स्थानों में उसका विरोध 
होने छगता है । अतः मन्जिगण जाग्रत जनता का ध्यान अधिक रखते हैं इस 
कारण पालंमेण्ड में अब स्वतन्त्र रूप से इतना क।य नहीं होता जितना पहले 
होता था | 


आज तो पालमेण्ट में दिये गये एक भाषण का अतना प्रर्चार होता है कि 
दूसरे ही दिन इजारों और छाखों की सख्या में प[लमेण्ट के पास पक्ष या विपक्ष में 
पत्र या तार आने छगते हें। सभाय और क्लत्र प्रस्ताव पास करके पक्ष या विपक्ष 
में अपना मत प्रकट करते हैं। तो इसमें सन्देह ही कया है कि पालेमेण्ट के 
सदस्यों की पुरानी स्वतन्त्रता समाप्त हो गयी हे। अब पालमेण्ट मे भी बक, 
शेरिडन और फाक्स के समय के भाषण नहीं सुनाई पड़ते | क्‍योंकि पालमेण्ट 
के अन्द्र भाषण देकर लोगों को पक्ष या विपक्ष में करना नहीं होता। किसी 
बिछ के पुरस्थापित होने के पहले पार्टी की बैठक में बिछ के ऊपर विचार, ह्रो 
जाता है । वहीं यदि परिवतन की जरूरत होती है तो परिवतन भी हो जाता है । 
पार्टी की बैठक में निश्चित हों जाता है कि बिछ के प्रस्तुत होने के बाद कौन 
सद॒त्य उस पर बोलेगा ओर किन बातों पर अधिक जोर देगा। इस तरह पार्टी 
के अत्यधिक सदस्य उतनी दिकचस्पी नही लेते और केवछू हाँ? और “नहीं? के 
द्वारा अपना कतन्य पालन कर लेते हैं। पाल॑मेण्ट में अनुपस्थित रहने वालो 
की सख्या अब अधिक रहती है। कमी १ तो बिलों के पात्त करने के लिये 
सदस्यों को बुलाना पब्ता है। पालमेण्ट ने अपना बहुत कुछ अधिकार कैबिनेट 
को दे दिया है। इस तरह केविनेट की तानाशाही बढ गयी है | जब तक 
कैबिनेट किसी बात के डिये सहमत नहीं हो तो तब तक पार्मेण्ट के छोग एक 
ववराम! भी नहीं हटा सकते | मन्त्रि मण्डल को बिछों के प्रस्वुत करने के अधिकार, 
समा की काबबिधि में मन्न्रियों के उपयुक्त नियमों की उपत्यिति तथा पू.लमेण्ट 
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की भज्ञ करा देने के अधिकार के कारण, मन्त्रि-मण्डल निश्चित करता है कि 
सभा में क्या होगा और सभा उसे अवश्य स्वीकार करती है । 


ब्रिटिश केबिनेट पालेसेण्टरी नियन्त्रण से अधिक मुक्त हे। सयुक्त- 
राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति और फ्रान्स का मन्त्रि-मण्डलू ये दोनों उतने स्वतस्त् 


क्‍। २ किक 


नहीं हैं जितने ब्रिटिश मन्त्रि-मण्डलू के छोग हैं। 


का 


सिविर-सरविस 


बीसबी सदी में शासकीय क्षेत्रो की इृद्धि प्राय, सभी देशों में हुई है । इस 

कारण विभागों, ब्यूरो, नये नये शासकीय पद्‌, कमिसन 

शासकीय क्षेत्रों और बोडों की भी बहुत वृद्धि हुईं है| तीस या चाढीस बंध 

की वृद्धि पहडँ हतने विभाग नहीं थे और न इतने शासकीय 
क्षेत्र ही थे। 


विभागों में प्राय. दो तरह के विभाग होते ईं। एक तरह के वे विभाग है 
जिनके अध्यक्ष केबिनेट के मन्‍त्री होते हैं | दूसरे वे विमाग हैं जिनके अध्यक्ष 
वे मन्‍त्री हैं जो कैबिनेट के सदस्य नहीं है | पेन्शन के मन्त्री, पोर्ट-मास्टर-जेनरल, 
जन कार्यों ( पबलिक वक्‍स ) के प्रथम कमिश्नर, नौसेना के सिविल छाड, 
ऐटौन-जेनरह और चच कमिइनर ऐसे ही मन्त्री हैं जो कैबिनेट के मन्त्र 
नहीं हैं। परन्तु इन छोगों के पास जैसा इनके नामों से ही मालूम हो जाता है 
अपना अपना विमाग है। इनके अतिरिक्त अन्य विभाग हैं--जैसे व्यापार, 
यातायात, खान, सामुद्रिक व्यापार, कृषि, श्रम, शिक्षा और जन-स्वास्थ्य जो 
विभागीय सचियों ( सेक्रेटरियों ) के द्वारा परिचालित होता हे । 


छोटे और बडे मन्त्रियों के अतिरिक्त भी अन्य शासकीय मण्डल हैं, जिनका 
निर्माण परिस्यिति के अनुसार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये 
हुआ है। इन विभागों और एजेन्सियो को इतनी अधिकता हो गयी है कि 
कितने ऐसे विभाग हैं जिनका कारय दूसरे विभाग के द्वारा भी हो सकता है । 
कुछ के पास अधिक कार्य है तो कुछ के पास बहुत कम कार्य है। इस तरह 
इजलैण्ड में भी शासन के पुनगंठन की आवश्यकता है | पर यह काय सचमुच 
बढ़ा कठिन है | क्योंकि प्रत्येक मन्त्रित्व, ब्यूरो, बोड, आफिस या पब्लिक 


हे 


कारपोरेसन में छोगो का स्थिर स्वाथ हो जाता है | जो छोग इनसें प्रवेश कर 
जाते है तो उनके मित्र या सम्बन्धी किसी तरह का परिवतन पसन्द नहीं 
क्रते---यदि उस परिवर्तन का अर्थ अधिकार की कमी, कुछ छोगों की छुँट्नी 
अथवा ऊुछ व्यक्तियों का अपदस्थ होना होता है। शासकीय एजेन्सियों को 
छोड़कर बहुत सी सलाह कारिणी समितियाँ भी बनी हुई है। इन्हें अपना स्वतः 
अंधिकार नहीं होता फिर भी इनका काफ़ी प्रमात्र शासन के कतिपय विभागों 
पर रहता है। साम्राज्य रक्षा समिति, सिविछ अन्वेषण समिति अथवा आर्थिक 
सलाह कारिणी समिति--ऐसी समितियाँ हैं जिनका काम अपने विषयों पर कैबिनेट 
को सलाह देना है। अनेक तरह की समितियों है जो भिन्न मिश्र बिभागों को 
परामश देती हैं जैसे यातायात विभाग या जन स्वास्थ्य विभायू इत्यादि | ये 
समितियाँ बहुत ह्दी उपयोगी काय करती हैं| इनके द्वारा विभागीय नीति का 
संचालन अथवा जनमत से सम्पर्क बना रहता है । 


राज्य के काय क्षेत्र की इद्धि के साथ नये नये विभागो की बद्धि हुई है । 
राज्य के कमचारियों में भी अत्यधिक बृद्धि हुईं है। कर्मचारियों को अधिक अधि- 
कार दिये गये हैं। अब विशेष गुण और योग्यता वाले कर्मचारियों की आवश्यकता 
है । इस तरह राज्य के कमचारियों की नियुक्ति के छिये विशेष नियम बनाये 
गये हैं| इज्नलैण्ड को गव था कि उसकी सरकार कानून द्वास परिचाहित है । 
पर अब यह बात अप्रिद्ध हो चुकी है। इज्नलैण्ड में भी मनुष्यों के द्वारा ही परि- 
चाहित सरकार की प्रथा अधिकाधिक चल पड़ी है। अर्थात्‌ राजकीय आदेशों 
द्वारा सरकार परिचाछित हो रही है, कानून या विधान के द्वारा नहीं। यह 
परिस्थिति इस कारण आवश्यक हो गयी है कि इस थुय में कोई भी पाल मेण्ट शास- 
कीय विभागों के लिये जिनकी माँग उत्तरो्तर बढती जा रही हैं, नये नये नियम 
या उपनियम सदैव नहीं बना सकती | पालंमेण्ट के पास न इतना समय है और 
न इतनी जानकारी है। नये कायो के हिये विशेषज्ञान ( टेकनिकल नाहेज ) 
की आवश्यकता है। नये व्यवस्थापक ठेकनिकल ज्ञान नहीं रखते | अतः इग- 
लैंग्ड में भी यूरोप के अन्य देशों को तरह कानून का साधारण स्वरूप पाले- 
मेण्ठ के द्वारा पास होता है और विध्तृत रूप में नियमादि शासकीय अधिकारियों 
के द्वाया पूर्ण किया जाता है । 


इन नियमों के बनाने में स-कोसिड आदेश या विभागीय व्यवस्थाओं के 
हिये भी एक सीमा होती दे | अर्थात्‌ पाल्नमेण्ट द्वारा निर्धारित नियमों के अन्दर 
ही उपनिद्वमों के बनाने की गुजाइश होती है | फिर भी इन सीमाओों के 


पे 
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अन्दर भी उपनियम इस ढंग के बना दिये जाते हैं कि कभी कभी पालंमेण्ट के 
द्वारा बनाये नियमों के ठीक विपरीत उसका प्रमाव होता है। अब कमी कभी 
यह भी सुनने मे आता है कि पालमेण्ट जिन अधिकारों को राजा से प्राप्त करने 
के लिये सदियों से लड़ती रही, वही अधिकार पुनः क्राउन? को दिये जा रहे हैं। 
पर क्राउनः को अधिकार देने का अथ राजा को व्यक्तिगत रूप मे अधिकार 
नही देना है | बल्कि ये अधिकार राजा के मन्त्रियो के द्वारा प्रयोग में छाये 
जाते हैं। पालमेण्ट अपने अधिकारों को पुन वापस भो ले सकती है। अग्रेजी 
न्यायालय पालमेण्ट के कानूनो को अवैध घोषित नहीं कर सकते पर सकोसिल 
आदेश या विभागीय उपनियमों को अवैध घोषित कर सकते हैं। 


इसी प्रकार इंड्रलेण्ड मे शासकीय न्यायप्रणाढी का भी अब विकास 
हो रहा है। यों तो इस देश में यह प्रथा नहीं थी। कितनी ही शासकीय 
एजेन्सिया अपने विभाग या अपने विषय से सम्बन्ध रखने वाले प्रदनों के ऊपर 
शिकायत या अमियोग सुनती हैं और अपना निणय देती हैं तथा उसके अनु 
सार दण्ड देती हैं। कुछ विषयों पर तो अपील भी नही हो सकती । 


आधुनिक सरकारों में शासकीय न्याय एक विशेष स्थान प्रात कर रहा है| 
साधारण न्यायारूय इन कार्यों की नहीं कर सकते | क्योंकि इन प्रइनों पर विशेष 
ज्ञान की आवश्यकता होती है जो विद्वान न्यायाधीश नहीं जानते । न्यायाधीश 
कानूनों से परिचित होते हैं| लेकिन किसी टेकनिकल विभाग की विशेषताओं की 
जानकारी उन्हे कैसे हो सकती हे। जूरी तो और भी नहीं समझ श्षकते | 
इञ्निनियरिंग या एकाउण्ट ( छेख ) की विभिन्न समस्याएँ होती है । शासकीय 
अधिकारी इसके विशेषज्ञ होते हैं। इन प्रइनों या समस्याओं की सख्या इतनी 
बढती जा रही है कि साधारण न्यायालयों की सख्या या न्यायाधीशों कौ दस 
गुनी सख्या बढानी होगी । 


राज्य के सारे काये विभागों में बेटे रहते हैं। काय के नाम से विभाग का 
नाम रहता है । जैसे शिक्षा सम्बन्धी काये जिस विभाग के अन्तगत होगा बह 
शिक्षाविभाग है। इसी तरह कृषि सम्बन्धी काय कृषिविभाग के अन्तर्गत होता 
है। हर विभाग का एक अध्यक्ष होता हे। वह अध्यक्ष राजनीतिक प्रधान 
होता है। 
उस राजनीतिक प्रधान को मन्त्री कइते हैं। वाल्यर बेजड्वॉट के शब्दों में 
न | श ये का ५ 
सनन्‍्त्री का काय अपने विभाग का कार्य करना नहीं ह बल्कि काय 
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कराना है” नये चुनाव ऊे बाद एक मन्‍्त्री की नियुक्ति किसी विभाग में होती 
है। जैसे कोई भी व्यक्ति प्रधानमन्त्री की इच्छा के अनुसार ब्रिटिश उपनिवेश 
दिमाग का मन्त्री होता है। वह इस विभाग का मनन्‍्त्री इसलिये नही चुना जाता 
कि वह उपनिवेशों के विषय मे जान रखता है। बल्कि वह इसलिये चुना 
जाता है कि वह पार्ट का पुराना कायकर्ता है, सभा के वाद-विवाद में अच्छी 
तरह बोल सकता है, या कैबिनेट में किसी काउण्टी का प्रतिनिधित्व आवश्यक 
है अथवा ऐसे ही किसी ओर कारण से चुना जाता है। मनन्‍्त्री को पालमेण्ट 
अधिवेशनों में माग लेना पड़ता है, केबिनेट की बैठकों में उपस्थित रहना होता 
है, अन्य सार्वजनिक कायो में राजनीतिक दल के प्रभुत्व को स्थायी रखने के 
लिये सम्मिलित होना पढ़ता है या हन्दन के सामाजिक जीब्न के क्षेत्रों में 
अपनी उपस्थिति रखनी पड़ती है। इस तरह उसे अधिक से अधिक एक या 
दो घण्टा प्रतिदिन अपने विभाग के कार्यों को देखने के लिये अवसर प्राप्त होता 
है। इतने अल्प समय में इतने बडे साम्राज्य के कार्य को- कैसे पूर्ण कर 
सकता है १ अर्थात्‌ उसके विभाग के स्थायी राजकमंचारी, नौंकरशाही तथा 
सिविल-सरबिस के लोगों कें द्वारा काये होता है | 


भन्‍्त्री का काय स्वय हौ कार्य को करना नहीं है बल्कि उसे कराना है। 
सभी बड़े शासकों का कतव्य है कि वह कार्य करावे | 

मन्त्री के काय॑ इज्जलेण्ड में मन्‍त्री अपने विभाग के कार्यों को उपयुक्त 
रूप में कराने के लिये उत्तरदायी हैं मोर इसके लिये बह 

कामन्स सभा के द्वारा जब चाहे उच्तर देने के लिये बुछाया जा सकता है। 
परन्तु विभाग के काय के लिये विशेष जानकारी की आवश्यकता पड़ती है और 
मन्त्री किसी भी अर्थ में उस विषय का विशेषज्ञ नहीं है। उसके पास वह 
योग्यता नहीं है | जिस विभाग का वह अध्यक्ष है, उस विभाग की विशेष 
जानकारी में उसे कुछ भी मालुम नहीं है। प्रोफेसर मुनरो ने लिखा है कि 
ब्रिटिश युद्ध बिमाग का प्रधान कभी दाशनिक या कभी पत्रकार भी रहा है। 
नौसेना का प्रधान कभी सोदागर या कभी बैरिस्टर रह है और व्यापार बोर्ड का 
प्रधान कमी प्रोफेसर रहा है । यह माना जा सकता है कि शायद राजस्व विभाग 
का प्रधान कोई अयथशाज्ञ का विशेषज्ञ रहेगा पर वहाँ भी यह देखा गया है कि 
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'चान्प्लर आफ दि एक्सचेकर! कभी वकीर कभी राजनीतिज या कभी पत्रकार 
रहा है। सर सिडनी लो ने लिखा है कि राजस्व विभाग में एक छोटे कक के 
पद के लिये अड्भगणित की परीक्षा मे पास होना आवश्यक है पर “चान्सलछर आफ 
दि एक्सचेकर” ऐसा व्यक्ति हो सकता है, जिसकी आधी उम्र समाप्त शो चुकी 
है और भिसने अड्डगणित के अड्डों को मी झुछा दिया है और जब वह 
राजस्व विभाग का मन्त्री होकर आय-व्ययक अनुमान पन्ठ को देखता है तो 
पन्ढ़ाने लगता है। 


पर इसका यह अथ नहीं होता कि ब्रिटिश कैबिनेट का मन्री अल्पश्ञ होगा 
है। सफलीभूत मत्री तो एक प्रकार से असाधारण शक्ति वाह्म पुरुष होता है। 
यदि वह परिश्रमी और साधनसम्पन्न न हो तो वह किस तरदद अग्नेजी 
राजनीति में एक पद से दूसरे पद पर पहुँचेगा। उसकी उन्नति हो ही नहीं 
सकती । उसे सावजनिक काथा का बान होता है। उसे सोचने की समभने की 
और पूण रूप से विचार प्रकट करने की शक्ति होती दहै। उसे प्रति दिन 
पाल मेण्ट भबन में विविध प्रश्नों पर उत्तर देने की आवश्यकता पड़ती है। थोडे 
ही समय में उसे नियय करने की आवश्यकता पड़ जाती है। किसी बात के 
सममभने की तीब्र शक्ति होनी चाहिये | अनमेल चीजो से उपयुक्त अथवा तथ्य 
की बातों को निकालना होगा | उसे अपने विभाग की साधारण नीति निश्चित 
करनी होगी जिससे उसके अन्तगत काय करने वाले कमंचारी अपने विशेष ज्ञान 
की सहायता से नीति को कायरूप में परिणत कर सकें । छोटी छोटी बातों तथा 
दिन प्रति दिन के शासन में उसे अपने अधीनस्थ क्मचारियों की बातें पाननी 
होंगी और केवल अपना हस्ताक्षर करके काय को आगे बढाना होगा | उसके 
पास ऐसे कायो के लिये न समय होता है और न शक्ति होतो है | 


किसी विभाग के पुराने कमंचारियों को अपने विभाग का पूरा अनुमव 
प्रात्त रहता है। अपने जीवन के अच्छे समय को 

अधीनस्थ कम चारियों के उस विभाग की सेवा में व्यतीत करने से उस 
ऊपर निर्भरता. विभाग को समस्याओं तथा काय-प्रणाछी से पूरी 
जानकारी हो जाती है । उनका मस्तिष्क विभाग 

की समस्याओं के लिये अधिक तीत्र होता है । उनके सामने कितने मन्त्री आये 
ओर गये रहते हैं। मन्त्रियों की बुद्धमत्ता ओर अल्पशता से वे परिचित रहते 
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हैं। मन्‍त्री जिस तरफ भ्ुके, उन के पास हर प्रकार के तके, सुझाव, नजीर तथा 
नवीनताएँ प्रस्तुत रहती हैं । जब किसी विमाग का सेक्रेटरी मन्‍्त्री के समक्ष कोई 
प्राव्प रखता है तो ऐसे समय में मन्‍्त्री के लिये केवल एक ही मांग का 
अवलम्बन रह जाता है। वह है अपने सेक्रेटरी के ऊपर विश्वात्र करके हस्ताक्षर 
कर देना। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे सभी कागजों को पढने और 
समझने के लिये तैयार होना होगा । इसका मतलब होगा कि मन्त्री केवल अपने 
विभांग के छोटे से बड़े सभी प्रन्‍नों तक ही सीमित रह जाय । उसका जो सम्ब- 
न्ध जुनवा से हे ओर उसका जो राजनीतिक स्वरूप है वह समात हो जाग । 


राजनीति शास्त्र का यह एक स्वीकृत सिद्धान्त है कि विशेषज्ञों का काय 

एक साधारण जन के द्वारा नियत्रित या पयवेक्षित होना 

क्या विशेषज्ञों का चाहिये | जब विशेषज्ञों का काय किसी विशेषज्ञ के द्वारा 

प्रधान होना. निरीक्षण किया जायगा तो यह निश्चय है कि आपस में 

उपयुक्त हे? अनैक्य अवश्य होगा | “विशेषज्ञों का यह खभाव है 
कि उनमें मतेक्य नहीं होता |” 


उनका झुकाव मी नयी चीज़ों की तरफ उपयुक्त नहीं होता। अपने दक्ढ 
को छोड़कर कुछ नये ढह्ल के अपनाने में उन्हें तकलीफ भी होती है। वे अपने 
पुरानेपन को छोड़ना नहीं चाइते। जिन आदतों या प्रणालियों से कार्य करने 
की विधि है, उसमें तनिक भी परिवतन के पक्षपाती नहीं होते । ग्लैडस्टोन ने 
एक चार कहा या कि मुझे यह याद नहीं हे कि कोई भी ऐसा शासकीय सुधार 
नहीं था जब कभी कोई नया सुझाव उनके सामने रखा गया और जिसे सिबिल- 
सरविस के विशेषज्ञों ने विरोध नहीं किया हो | शिक्षामन्त्री को अध्यापक होना 
चाहिये | झषिमन्त्री को कृषक होना चाहिये। यह विचार बिछकुछ गलत है | 
इसका अथ है कि मन्त्री को कौन-सा कार्य करना है इसकी जानकारी ही नहीं 
है । उसका काय किसानों के ह्वित को नहीं देखना है बल्कि बड़े पैमाने पर उसे 
सारी जनता के हित को देखना है। राजस्व मन्त्री इगलैण्ड के बेकवालों का 
प्रतिनिधित्व नही करता बल्कि वह इृगलेण्ड की सारा जनता के हित का ही 
दृष्टिकोण रखता है | किसी विभाग के अध्यक्ष का यह प्रधानगुण होना चाहिये 
कि वह सारी जनता के ट्वित की बात सोचे और उसे पूरा करने के लिये कटि- 
बद्ध रहे । उसका काय किसी वगविशेष के स्वाथ या हित से नहीं है | 
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अग्रंज इसी सिद्धान्त में विश्वास करते हैं। प्रत्येक विभाग का अन्यक्ष मन्‍्त्री 
होता है और उसका सबसे बड़ा अधीनस्थ कमचारी 

इगलेण्ड में राननीतिक भी राजनीतिक व्यक्ति होता दै। वे अप्रने पदों पर 
प्रधान का पिद्दान्व तभी तक रह सकते हैं जब तक उनकी पार्टी का 


बहुमत कामन्स सभा में है। जब केबिनेट बाइर हो 
जाता है तो वे भी बाहर हो जाते हैं। अर्थात्‌ एक कैबिनेट के पदत्याग के 
बाद, उसके सभी मन्त्री और राजनीतिक नियुक्तियाँ मी समात्त हो जाती हैं । 
प्रधानमन्त्री के साथ वे सभी आफिस से बाहर हो जाते है। अमेरिका में भी 
राष्ट्रपति के साथ उनके केब्रिनेट के सभी सेक्रेटरी और राजनीतिक नियुक्तिवाले 
व्यक्ति अपदस्ध दो जाते हैं । 


अन्य अधीनस्थ कमचारी स्थायी सिविरू सरविस के अक्न हैं। वे गैर- 
राजनीतिक हैं। इस कारण केबिनेट के पदत्याग के 
भराजनीतिक-अधीनस्थे बाद उनका पदत्याग नहीं होता | यदि कामन्‍्स सभा 
क्रमंचारो को किसी विभाग के किसी कमचारी के विरुद्ध कुछ 
अमियोग या आरोप हो तो उस् विभाग के मन्त्र 
का ही ध्यान आकर्षित किया जाता है और उसे ही उत्तरदायी ठहराया जाता 
है। उसी तरह यदि किसी विभाग के कार्यों की प्रगसा होगी तो वह भी उस 
विभाग के मन्त्री को ही मिलेगी। जहाँ तक उत्तरदायित्व का प्रश्न है वह मन्त्री 
का है | इगलैण्ड की शासन प्रणाली में 'राजनीतिक' तथा (स्थायी? कमचारियों 
में सेद समभझना चाहिये। राजनीतिक कमचारी के द्वारा शासन में छोकतान्त्रिक 
भावना का समावेश होता है और स्थायी कमचारी के दाश नोऋरशाही। 
दोनों की आवश्यकता है--एक के द्वारा शासन को जनप्रिय बनाया जाता है 
और दूसरे के द्वारा शासन को कायकुशलूता मिलती है। सुशासन की कप्तौटी 
इन दोनों गुणों को सफछता पूवक सम्मिश्रण में है | 


इज़लेण्ड के शासकीय विभागों के राजनीतिक कर्मचारियों के विभिन्न नाम 
है. मन्‍त्री, अण्डरसेक्रेटरी, पाल्मेण्टरीसेक्रेरी, फाश्नैनसियर सेक्रेय्री 
सिविल छाडस , जूनियर छा्डंस , ओर अन्य नाम भी हैं । “चासछर आफ दि 
एकक्‍्सचेकर” के अन्तगत कितने ही जूनियर छाड, पालमेण्ट्री सेक्रेटरी, पेट्रोनेज 
सेक्रेटरी, और एक राजस्व सेक्रेय्सी होते हैं। परराष्ट्र विभाग के सेक्रेटरी 
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आफ स्टेट को एक पाल्मेण्टरी अण्डर सेक्रेट्यी होता है और एक स्थाथी अण्डर 
सेक्रेटरी भी रहता है जिसक पद राजनीतिक नहीं होता | ये सभी मन्त्रि मण्डल 
के सदस्य होते है पर कैबिनेट के सदस्य या मन्त्री नहीं होते | ये सभी राजनीतिक 
अफसर होते हैं और ये पालमेण्ट के सदस्य होते हैं। ये सभी कैबिनेट के 
आदस्थ होने के बाद समाम हो जाते हैं | 


राजनीतिक कर्मचारियों की सख्या बहुत थोड़ी होती है। अधिक संख्या 
« स्थायी सिविल सरबविस के सदस्यों की होती है। उन्हें 
स्थायी कमंत्ररी नौकरणशाही भी कह्टा जाता है। इसका अग्रेजी शब्द 
“्यूरोक्रेसी! है ये कर्मचारी राजनीतिक नहीं होते और 
न पाल मैण्ट के सदस्य होते हैं। इनका चुनाव होता है, नियुक्ति होती है और 
अपनी शासकीय योग्यता फे कारण ही एक पद से दूसरे बढ़े पद पर 
पहुँच जाते हैं| ये राजनीतिक काया में भाग नहीं लेते | सावजनिक शासन 
ही उनका जीवन काय होता है | कैबिनेट ओर पालमेण्ट आती और जाती है 
पर ये अपने पद पर स्थायी रूप से बने रहते हैं| इनकी सख्या कई लाख है | 
विभागों के स्थायी सचिव से लेकर छोटे छोटे टाइप करने वाले क्लक तक 
इसमें सम्मिल्ति है | इनमे पुरुष और ह्ल्रियाँ दोनों हैं और कर वसूल करना 
लेखा रखना, रिपोट तैयार करना, रेकाड सुरक्षित रखना, कानूनों के कार्यान्वत 
करना, सावजनिक सस्थाओं को चलाना तथा सिद्धान्तों को काय रूप में छाना 
इत्यारि ये उनके काय हैं | शासत्र रूपी शरीर के लिये ये ही रीढ हृड्डेयों तथा 
विभिन्न नसों के रूप में इसे स्वरूप प्रदान करते हैं । यही ग्रेट ब्रिदेन की सिविल 
सरविस है | इसमें प्रवेश परीक्षा के द्वारा होता है और येष्यता के आधार पर 
इन्हें पद वृद्ध मिनी है तथा राजनीति से विरत रहना उप्की सरवेस के 
हिये स्थायित्व प्रदान करने का कारण है| 
ब्रिटेन में सित्रिस सरबिस का पग्रारम्म विचित्र ढय से हुआ। ईंट इण्डिया 
कम्पनी का शासन मास्तवर्ष में स्थापित हुभा। यह कम्पनी 
सिविछ सरविध्त व्यवसाय के साथ २ शासन का काय भार भी सेमभालने 
लगी | इसमें बहुत से छोगों की आवश्यकता हुई। प्रारम्म में 
जो छोग ईह्ट इण्डिया कम्पनी की नौकरी में आये, उन छोगों ने काफी धन 
कमाया | इगलैण्ड में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की नोकरी के हिये होडसी छग गई 
थी। हजारों आवेदनपत्र कम्पनी के डाररेक्टरें के पास आते थे । उनके ऊपर 
दबाव भी पड़ते थे । अतः कुछ ऐसे छोग भी छुम डिये जाते थे कि जो बड़े ही 
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अयोग्य होते ये | अन्त में कम्पनी के डाइरेक्टरो ने देलीबरो में एक ट्रेनिज्ञ स्कूल 
खोला जिसमे कुछ दिलों की ट्रेनिज्ञ पाने के बाद ही छोग भारतवर्ष मे सरविस के 
योग्य समझे जाते थे। यहाँ मी ट्रेनिज् में जाने वालों की भरमार होने छगी | 
इस तरह ट्रेनि्न का स्टैण्डड ऊँचा कर दिया गया और कितने छोग अयोग्यता 
के कारण छॉट दिये जाने छगे | यह प्रयोग बढ़ा ही सफछ रहा । इगलेण्ड के 
अच्छे नवयुवक भारतवष में नीकरी की आशा से भरती होज्ने लगे | इ्गलैण्ड में 
स्वय योग्य कार्यकर्ताओं की कमी मालूम हुईं। जनमत की आलोचना के कारण 
पाल मेण्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया | हेलीवरी स्कूछ तोड़ दिया गया | एक निश्चित 
उम्र तक के लोगों को खुडी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने का नियम कर दिया 
गया । यह कार्य १८४३ में हुआ | मेकाले ने इस बोजना को ब्रिटिश केबिनेट के 
सामने रखा था । स्वतन्त्र प्रतियोगिता परीक्षा से नाजायज दबाव की प्रथा समाप्त 
हो गयी और ब्रिविश शासन में देश के सभी विभागों के छिये प्रतियोगिता परोक्षा 
की स्थापना हुई । प्रथम सिविछ् सरविस स-कोसिछ आदेश १८४४ में हुआ | 
प्रारम्भ में कितनी ही कठिनाइयाँ और छुटियों भी यीं। पर धीरे घीरे अनुभव 
और प्रयोग के बाई नियमों में परिवतन हुआ और आधुनिक सिविछ सरविस 
परीक्षा की प्रणाली स्थायी रूप से बन गयी । 


कततमान समय में ग्रेट त्रठेन के पचलछिक आफिसों ( सावजनिक पदों ) में 
संभी स्थायी पदाधिकारी सिवि्ठ सरविस के नियमों के अनुसार रखे जाते हैं | 
थोड़े पदाधिकारी जिनके काय बहुत ह्वी विशेष ज्ञान रखने वालों से सम्बन्ध रखता 
है या गोपनीय से रहते हैं जैसे स्थायी अण्डर सेकेटरी, असिसटेग्ड सेकेटरी तथा 
ब्यूरो इत्यादि के प्रधान इत्यादि ये परीक्षा के द्वारा नहीं रखे जाते | 


अन्य पदों के लिये परीक्षा का प्रबन्ध सिविछ सरबविस कमिसन के द्वारा 
होता दे । कमिशन में तीन व्यक्ति होते हैं जिनकी नियुक्ति क्राउन? के द्वारा 
होती है । ट्रेजरी ( कोष ) विभाग की स्वीकृति से इसके सारे काय होते हैं| 
कमिसन का प्रधान कार्य उस्मीदबारों की परीक्षा लेना तथा फल घोषित करना 
है। किस का क्यो स्थान या पद का वर्गोकरण द्ोगा, वेतन क्या होगा, उन्नति 
कैसे होगी और विनय भौर शीछ का परिधान कैसे होगा इन विषयों से कमिसन 
का कोई मतलब नहीं है | सम्पूण सिविछ सरविस में प्रवेश विभागों की दृष्टि से नहीं 
बल्कि सभी का एक ही ढग होता है और केवंछ शेड और श्रेणी का विभाजन 
किया जाता है । प्रत्येक ग्रेंड ओर श्रेणी के लिये पृथक परीक्षा होती है । कोई 
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उम्मीदवार परराष्ट विभाग या किसी अन्य विभाग से क्ृकशिप के हछिये 
आवेदन पत्र नहीं देता। वह सावारण परीक्षा में बैठता है जो उच्चवग के 
क्लकक्ों के लिये निश्चित हे | यदि वह परीक्षा मे प्रथम या द्वितीय स्थान पाता है 
तो उसे सवप्रथम अवप्तर सरविस्न के छिये प्राप्त होगा। ग्रेट ब्रिटेन में सिविल 
सरविस परीक्षा क्रिसो विशेष विभाग से स्रम्बन्धित नहीं होती जिसमें उम्मीदवार 
प्रवेश करना चाहता है । परीक्षा का स्वरूप बिलकुल सैद्धान्तिक और शिक्षण- 
व्यवस्था के आधार पर है। विश्वविद्यालयों में पठाये जाने वाले विषय ही रखे 
जाते हैं जैसे--भाषायें, इतिहास, गणित शाज्र, प्रकृति विज्ञान, दर्शन शात्न, 
अथशाल्र, राजनीतिक शात्र॒ तथा अन्य विषय | विषयों की सख्या बहुत 
होती हे । उम्मीदवारों को अपनी इच्छा के अनुसार निर्षारित-विषयों में से 
कुछ विषयों को चुन लेना पड़ता है | 


परीक्षा का स्तर बहुत ऊँचा है । अच्छे पदों के लिये प्रतियोगिता में काफी 
भीड़ होती है। कुछ पदों के छिये तो सचमुच विश्वविद्यालयों के प्रतिमाशील 
स्नातक ही जो परीक्धा में प्रथम स्थान पाते हैं आ सकते है | मध्यम या निम्न 
मस्तिष्क वालों के लिये कोई गुजाइश बहुत अच्छे पदों पर नहीं हेती। यह 
परीक्षा बहुत ही कड़ी होती है । 


निम्न गेड वालों की परीक्षा बहुत कठोर नहीं होती। विभिन्न ग्रेड की 
घरविस के लिये उम्र भी निश्चित रहती है। विश्वविद्यालयों के स्नातकों के लिये 
चौबीस वर्ष निश्चित उम्र है। अतः ग्रेट ब्रिटेन में सरकारी नौकरी में मध्यम उम्र 
वाले व्यक्तियों के लिये कोई गुजाइश नहीं रहती | यदि सरकारी नौकरी में 
प्रवेश करना हो तो उसके लिये निश्चित उम्र के मीतर ही प्रयक्षशील शेना होगा | 


ग्रेट ब्रिठेन में एक बार सिविछ सरविस में प्रवेश पा जाने के बाद वह 
पदाधिकारी स्थायी हो जाता है । वह साधारणतः अपने सच्चरित के आधार पर 
रह सकता दे । अवकाश ग्रहण की उम्र साठ है | किसी मंत्री मण्डल के आने 
और जाने से कोई पदाधिकारी इतया नहीं जाता। वह स्वयं किसी प्रकार की 
राजनीति में माग नहीं छेता। वह किसी को थोट दें सकता है पर किसी 
निर्वाचन समिति का सदस्य नहीं हो सकता और सक्रिय रूप से किसी पार्टी की 
वरफ से काम नहीं कर सकता । पब्लिक सेवक राष्ट्रीय संघ के सदस्य हो 
सकते हैं और उन्हें अपनी मार्गा की दिकतो और कठिनाइयों को पैश करने के 
छिये उपयुक्त माग और नियम भी निश्चित हैं । 
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ब्रिटिश सिविल सरविस में परदोन्नति-सरविस काल, सरविस रेकाड तथा 
व्यक्ति की साधारण योग्यता पर होती है। निम्न ग्रेड में योग्यता की जाँच के 
लिये विभागीय पदोन्नति परीक्षा मी होती है । बडे विभागों में पदोन्नति विभागीय 
बोड के द्वारा होता है जो योग्य व्यक्तियों को यूची तैयार करता है। विभागीय 
अध्यक्ष अपनी सिफारिश भी उप्त पर देते हैं। परन्तु इन सिफारिशों के आधार 
पर पदोन्नति देने के पहले सिविछ सरविस कमौशन के द्वारा उसका अनुमोदन 
तथा एक्सचेकर विभाग को स्वीकृति आवश्यक है। 


पदाधिकारियो के स्थायित्व की परम्परा इतनी गहरी और सुददढ़ है कि 
कोई मन्त्रिमण्दुछ उन्हें हटाने की बात नही सोच सकता । यों तो कोई वैधानिक 
नियन्त्रण नहीं है जो मन्त्रियों को पदाधिकारियों को पदच्युत करने से रोक सके | 
कोई न्यायालय भी परूच्युत पदाधिकारी को पुनः स्थापित नहीं कर घकता | पर 
ऐसी घटना हो, दी नहीं सकती। प्रथमत* क्रिसी मन्त्रिमण्डल के लिये यह 
अप्तम्भव है कि सरकारी पदाधिकारियों को निकालकर अपने मन के लायक या 
अपने समयेकों को सरकारी पदों पर आसीन करा सके। विशेषज्ञों के मिलने में 
ही कठिनाई होती है। एक २ विशेषज्ञ किसी विभाग में जीवन पयन्त काय 
करके उस महत्वपूर्ण स्थान तक पहुँचा है। उस विमाग की गतिविधि उसे ही 
मालूम दे। मन्त्रिमण्डल क्या जानता है? यदि सच पूछा जाय तो विभागों 
का सद्चालन तो स्थायी सचिवों तथा उनके सहायकों के द्वारा ही होता है। 
मन्त्रिमण्डल बनता और टूब्ता है। मन्त्री लोग आते और जाते हैं। उनकी 
जानकारी भी कुछ नहीं होती । फिर स्थायी पदाधिकारी न रहें तो विभाग चलेंगे 
ही कैसे ? मन्त्री आवे या जॉय | शासन का चक्र चछता रहेगा। राज्य की 
मशीन में क्रमबद्धता बनी रहती है। अतः पदाधिकारियों के हटाने की बात हो 
ही कैसे सकती है ? पुनः मन्त्रिमण्डल आता है और अपने कारय-काल के बाद्‌ 
चला जाता दे। तो उनके साथ राज्य की सारी मशीन भी ठप हो जायेगी, 
यदि यह प्रथा हो कि हर मन्त्रीमण्डल के साथ एक नया दल प्रदाधिकारियों का 
होगा तो शासन की शद्ूछा द्वट जायेगी या यों समझना चाहिये कि शासन ही 
समाप्त हो जायेगा यदि मन्त्रियों के साथ गैर-राजनीतिक पदाधिकारी भी बद्छ 
जायें | टेकनिकल विभागों की वृद्धि के साथ स्थायो पदाधिकारियों के परिवतंन 
की बात उठ नहीं सकती । 


एक आडोचक ने कहा दे कि पालमेण्ट मन्त्रियों के द्ाथ की कठपुतली 
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है ओर मन्त्रिगण स्थायी पदाधिकारियों के 
क्या मन्त्रिगण अपने अची- हाथ की कठपुतछी है। तीनों का यह सम्बन्ध 
नसथ कर्मचारियों से बहुत ही गलत अथ में कहां गया है। ब्रिटिश 
नियन्त्रित होते हैं. प्रणाढी की विशेषता यह है कि ब्रिटिश सरकार मे 
साधारणजन को नेतृत्व प्राप्त है और विशेषज्ञों को 
भक्ति जैसा प्रोफेसर मुनरो ने रिखा है जब तक ब्रिटेन की सरकार का सद्चालन 
मनुष्यों के द्वारा होगा तब तक ऐसी ही परिस्थिति होगी। परराष्ट्र विभाग, 
ग्रह विभाग, औपनिवेशिक विभाग, ट्रेजरी विभाग तथा अन्य टेकनिकलछ शान 
से सम्बन्ध रखने वाले विभागों मे विस्तारपूण जानकारी की आवश्यकता होती 
है। सविस्तार विवरणों की प्राप्ति के ढछिये अधीनस्थ कमचारियों के* ऊपर निर्भर 
करना ही होगा और इन कार्यों म॒ उनके ऊपर विश्वास भी करना पड़ेगा । 
परन्तु इन्हीं विस्तारपूण विवरणों के तैयार करने की विधि, समय, ठग और 
साधन प्रथाओं या परस्पराओं का निर्माण करते हैं और ये परम्रायं साधारण 
नीति या सिद्धान्त के रूप मे परिणत हो जाती हैं। अर्थात्‌ स्थायी पदाधिकारी 
राज्य के सद्यालन में कोई अधिकार प्राप्त नहीं करते परन्तु वास्तविकता मे उनका 
महत्वपूर्ण काय और हिस्सा रहता है। 
प्रमुख विभाग.“ मन्‍्ची साधारणतः कोई विभाग अपने छिये नहीं 
रखता | वह सभी के ऊपर एक बड़ा सुपरवाइजर है। 
प्रधान मत्त्री के बाद कैंबनेट का महत्वपूर्ण व्यक्ति चान्सलर आफ दि एक्स- 
चेकर होता है। ब्रिटिश ट्रेजरी का प्रधान चान्सर्र आफ दि 
र/जस्क विभाग एक्सचेकर होता है। इसका नियन्त्रण एक नाममात्र के पाँच 
व्यक्तियों के बोड के द्वारा होता है । पर इसकी कभी बैठक 
नहीं होती । इसका सारा काय चान्सढछर के इरा होता है । राज्य के सारे करों 
की वसूछी तथा पालंमेण्ट द्वारा स्वीकृत राज्य के व्यय के छिये वही उत्तरदायी है 
बेंक आफ इज्चेलेण्ड से सरकार का खम्कध तथा करेन्सी से सम्बन्धित कार्य 
न्सहनर के द्वाएु दी सम्पादित होता है। बह वार्षिक आय-व्ययक अनुमान पत्र 
भी तैयार करता है। 
ढाड चान्सलर और चान्सलर आर दि एक्सचेकर में मेद है। छाड्ड 
चान्सलर लछाड सभा का अध्यक्ष होता है। ब्रिव्शि न्याय- 
का चान्सकरविभांग का वह सर्वोच्च अधिकारी है। छाड सभा जब 
न्यायाब्य के रूप में बैठती है तो छाड चान्सकर ही उसका 
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अध्यक्ष होता है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति छाई चान्सडर की 
सिफा रेश पर राज्याषिपति के द्वारा होतो है | छाड चान्सलर र्श्य निम्न भदाततों 
के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है । 


इसका प्रधान परराष्ट्र मन्‍त्री होता है। उसके नीचे एक जूनियर मन्त्री होता 
है | इस विभाग का स्थायी सचिव होता है जो बहुत ही थोग्य 
परराष्ट्र विभ'ग॒ ओर कूटनीति विशारद माना जाता है। उसके कितने ही 
योग्य सहायक सचिव होते हैं जो परराष्ट्र विभाग के विभिन्न 
समस्याओं ओर प्रश्नों के विशेषज्ञ होते हैं । 


इप विभाग का अय्यक्ष युद्ध मन्त्री होता है। युद्ध मन्‍्त्री कोई माशरू और 
जेनरलू नही होता। युद्ध विभाग राज्य की स्थर सेना के 
युद्ध विभाग ऊपर निरीक्षण और नियन्त्रग रखता है।यह बहुत ही 


महत्वपूण और एक बड़ा विभाग है। इसमें बहुत से स्थायी 
सचिव होते हैं । 


१९१७ से यह एक प्रयके विभग है। इसका एक प्रथक मनत्री 

भी होता है | जब से आकाशीय युद्ध का विकास 

विमान विभाग हुआ तत्र है से यह यह बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग 
हो गया है। 


नोवेना विभाग नौसेना विमाग का नियन्त्रण और निरीक्षण एक नौसेना 
बोड के द्वारा होता है। 


ग्रह विभाग का प्रधान गहमन्त्री होता है। इसका सम्बन्ध देश के 

भीतरी शासन से है | राज्याधिपति के लिये आवेदन स्वीकार 

गृह विभाग करना, राज्य के अन्दर शान्ति ओर सुब्यवस्था स्थापित करना, 

फैक्टरी कानूनों को कार्यान्वित करना, शहरों या बरोज में 

ग्युनिसिपल पुलिस का निरीनण, लन्दन मेट्रोपालिटन पुलिस का प्रत्यक्ष नियन्त्रण, 

विदेशियों को नागरिकता देना, बन्दीगहों की व्यवस्था इत्यादि है। ग्रह विमाग 

ही मतदाताओ के रजिस्टर को तैयार कराता है और पालंमेण्यरी निर्वाचन के 

प्रबन्ध के लिये भी उत्तरदायी है। शहमन्त्री राज्याधिपति को क्षमा प्रदान के 

लिये परामर्श देता है। शिक्षा, व्यापार, डोमिनियन विभाग, उपनिवेश तथा 
अन्य विभाग भी हैं । 
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ऊपरोक्त समी विभागों का सचालन स्थायी कमचारियों के द्वारा होता है | 
प्रत्येक विभाग में स्थायी सचिव वथा उसके सहायक ही सरकारी नीति को काय 
रूप में परिणत करते हैं | विभाग की एक एक बात से वे परिचित रहते हैं । 


अााााबकाओ 


लाड सभा 


ब्रिटिश पार्लमेण्ट में दो सभाएँ हैं--छाड सभा और कामन्स खभा। छाड़ 
सभा द्वितीय शह या सदन है । परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से यह प्रथम है क्योंकि 
दुनियाँ की सबसे पुरानी व्यवस्थापक सभा है। केवल क्रामवेछ के समय को 
छोड़कर यह सभा सदैव रही है| इसका क्रमबद्ध इतिहास कम से कम एक हजार 
वषों का है। 


ढाड़े सभा की उत्पति ऐंग्लो-सैक्सन जाति की जातीय सभा “विद्यन जेमीट” 
से है। नारमन समय में बियन का नाम बदल गया और वह 'मैगनम्‌ 
कनसिलिगम! या 'ग्रेण्ठ काउन्सिल” कहछाने छगी | तृतीय हेनरी के समय में 
फण्ड काउन्सिल” के स्थान पर “पालंमेण्ट” का नाम आया | एडवर्ड प्रथम ने 
पहले आदश पालमेण्ट बुढाया। पालमेण्ट में पाँच तरह के छोय आते थे-- 
(१ ) बैरनसे या छार्ड छोग (२) बिशाप और ऐजट छोग ( अर्थात्‌ घा्मिक 
छाड ) (३ ) शायर के नाइटें (४ ) पैरिश और चैपदरों के ह्ल्जी और 
प्रतिनिधि ( ५ ) नगरों के प्रतिनिधि | बरजेस कृर्जी ( पादरो ) छोग | राष्ट्रीय 
अस्ेम्बली में अन्य लोगों के साथ स्थान अहण करने के बजाय अछग ही चर्च की 
अस्रेम्बली ( कनवोकेसन ) में राजा के लिये टैक्स इत्यादि प|स करने छगे | बड़े 
बिशाप छोग बढ़े लाड़ों के साथ बेंठने छगे | कुछ दिनों तक नाइट छोग बड़े 
छार्डों के साथही बैठते ये पर बाद में वे बरजेस छोगों के साथ मिल गये। 
इस तरह पालंमेण्ट दो मांगों में बैंठ गयी । लाड और बिशाप छोगों का एक 
समूह और नाइट और बरजेंस छोयों को दूसरा समूह हो गया। यही आगे 
चुलकर छा समा और कामन्स समा के रूप में परिवर्तित हो गया | 
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लाइसभा ब्रिटिश राजनीतिक और न्याय प्रणाली का एक आवश्यक 
अक्ष हे। सभा का निर्माण केसे होता है इसके जानने के पहले पियरेज शब्द 
का अथ जान लेना चाहिये। प्रारम्भ में (पियरः का अथ समान स्वर के छोगों 
से था। परन्तु अब तो ब्रिटिश पियरेज में बहुत ही पृथक पृथक स्वर के “पियर 
छोग हैं | कुछ छोगों का ख्यार है कि राजवश के राजकुमारों का पियरेज में 
प्रथम स्थान है। परन्तु ऐसी बात नहीं है | राजकुमार छोग पियरेज के सदस्य 
नहीं है| ब्रिविशनरेश का प्रथम पुत्र जन्म से कानवाल काँ ड्यूक होता है और 
प्रिस्स आफ वेल्स का पद उसे दिया जाता ददै। राजा का द्वितीय पुत्र डयूक 
आफ याक होता है। अन्य छोटे छड़कों को भी ड्यक् की पदवी दी जाती है। 
अतः ड्यूक की*देसियत से ही ब्रिटिश पियरेज के सदस्य होते हैं, राजवश के 
सदस्य होने के नाते नहीं | राजवंश के (पियर” होने से सभी पियरों में इनका 
स्थान ऊँचा द्ोता हे | ब्रिटिश पियरेज में पॉच तरह के क्रमानुसार छार्ड होते 
ई-..-ब्यूक, मार्धकिस, अल, वाइका उण्ट और बैरन | १३३७ में सब प्रथम ड्यूक 
पद का निर्माण हुआ जब ब्लैक प्रिन्स ( एडवट तृतीय का प्रथम पुत्र ) ब्यूक 
आफ कानवाल बनाये गये | ड्यूक की पदवो बहुत कम दी जाती है और सारे देश 
में तीस से अधिक डथयूक शायद ही हों। राजवश को छोड़कर ड्यूक सबसे 
बड़ा पद है जो अन्य लोगों को दिया जा सकता है | इसके बाद मारक्विस लोगों 
का स्थान है | जिनकी सख्या करीत्र सचाइस है। तीसरा स्थान अल लोगों का 
है जिनकी सख्या करीब करीब एक सौ सेतीस अइतीस के छूगमग है। चौथा 
वाइकाउण्ट और पाँचवा बैरनों का है | वाइकाउण्टों की संख्या सत्तर के करीब 
और बैरनों की सखया करीब साढे चार सौ के होगी। इनमें स्काट्लेण्ड और 
आयरिश पियरों की सख्या नहीं हैं | 


पियरेज का प्रत्येक पद वशक्रमागत है। कानून छाड और चच छाड के 
लोग वश क्रमागत नियममें नहीं आते । किसी पियर का प्रथम 

पियरेज बद् पुन्र पिता के मरने के बाद पियर होता है । पिता की मत्यु के 
क्रमागत हे. पहले बह साधारणजन (कामनर) रहता है । छोटे छड़के ओर 
लडकियाँ सभी साधाएण नागरिक कोडि मे आते हैं यद्यपि 

कितने ही लोग केवल 'कटसी टाइटछ” अहण कहते हैं। जैसे छाड जान रसेल, छाड्ड 
इग सेसिल इत्यादि छा कौ पदवी रहते हुए. भी कामन्स सभा के सदस्य रहे हैं। 
इप्का अर्थ यह है कि ब्यूक, मारक्षिस, या अल के बढ़े छड़के अपने पिता की 
छोटी पदवियों को अपने नाम के आगे पिता के जीवन काह़ में लगा सकते हैं। 
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प्रत्येक बड़े पद के पियरों को अन्य छोटी छोटी पंदबिया होती है। इससे यह मालूम 
होता है कि परिवार ने छोटे पदवियों से बढ़े पदवियों को क्रमश' प्राप्त किया है। 
बैरन के बाद बाइकाउरट हुए. | उसके बाद अल हुए.। इस तरह एक के बादांदूसरी 
पदवियों की तरफ लोग अग्नसर होते हैं। ड्यूक आफ डेवन शायर, मारक्किस आफ 
हटिज्ञग्न, अल आफ वलिज्ञग्न ओर बैरन कैवेनडिश हैं। उनके बढ़े पुत्र छाड 
इटिज्वटन की “कटसी टाइटल” का प्रयोग कर सकते हैं। परन्तु अपने पिता के 
जीवन काल में वह पियरेज के सदस्य नहीं होंगे और न उन्हें छाडसभा में 
बैठने का अधिकार रहेगा | पियरों के छोटे लड़कों को आनरेबुल”ः और ब्यूक 
और मारक्षिस के लड़कों को 'छाड? की पदवी अपने नामों के सामने छगामे का 
अधिकार है। पुत्रियों को लेडी? शब्द के प्रयोग का अधिकार है | जितने लोग 
पियरेज की कोटि में आते हैं वे सब वशक्रमांगत हैं । 


प्रत्येक पियरेज के लिये एक ही पियर होता है । एक , व्यक्ति को छोड़ 
कर जिसको पदवी मिलती है बाकी परिवार के सभी छोग साधारण नागरिकों 
में मिल जाते हैँ। इस तरह छाड छोगों के जितने छडके और लड्कियाँ होती 
हैं, वे सब साधारण नागरिक बनते जाते हैं । इज्जलैण्ड में पियरेज थोड़े लोगों 
के लिये सोमित वस्तु नहीं है । साधारण नागरिक लाड हो सकता है और 
छाडों के छडके साधारण नागरिक बनते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी 
सुलभ परिवर्तनशीछता है | कोई भी ब्रिटिश नागरिक अपनी योग्यता के 
आधार पर लाड हो सकता है। इस हृद तक पियरेज एक लछोकतान्त्रिक सस्या 
है। यह एक जाति नहीं है। जिसमें छोंगों का प्रवेश नहीं हो सकता | इसमें 
प्रवेश और निष्कासन दोनों है । 


छाड सभा के सदस्य--सभी लाड सभा के सदस्य नहीं हैं केवल 
निश्चित वर्ग के लाड ही छा्डसभा के सदस्य हैं | कुछ ऐसे भी लाड हैं 
जो वश्क्रमागत नही है पर छाड्समभा में बैठते हैं। 

इज्जलेण्ड और स्काव्लेण्ड के यूनियन के पहले इज्चलैण्ड का कोई लाडड 
जो किसी भी कोटि का था छाड समाका सदस्य था | १७०७ के नियम के 
अनुसार इच्चलिश छाड छोगों के लिये छाडे सभा में बैठने का अधिकार 
रह गया | 

स्काठिश छाड अपने में से सोलह प्रतिनिधि चुनते हैं और वे ही सोलह 
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निर्वाचित छाड छाडसभा मे बैठते हैं। प्रत्येक पालमेण्ट ऊे काय-काछ तक 
के लिये स्काटलेण्ड के छाड जिनकी सख्या करीब पचास के लगभग है अपने 
प्रतिनिधियों को चुनते हैं। अब नये स्काटिश छाड नहीं बनाये जाते । बल्कि 
स्काटिश छाडडों को ग्रेट ब्रिटेन का पियरेज प्रदान किया जाता है| इसी तरह 
इज्ञलिश पियरेज में कोई नया छार्ड नहीं होता। सभी ग्रेट ब्रिटेन के पियर 
होते हैं। एक समय आयेगा जब स्काटिश पियर समाप्त हो जायेंगे । 


इसी तरह जब आपयरलैण्ड का यूनियन ( १८०० $० ) ग्रेठ ब्रिटेन के 
साथ हुआ तो आयरजैण्ड में भी बहुत छाड थे। सभी छाडों को छाडसभा 
में बैठने का अधिकार देना म्रुश्किक था। इसलि्यि यूनियन कानून के द्वारा 
आयरलैण्ड के छाडो को अपने में से अह्ाइस प्रतिनिधियों को चुनने का 
अधिकार दिया गया जिन्हें ला्ंसमा में अपने जीवन काल तक सदस्यता प्राप्त 
थी | अर्थात्‌ एक बार अछाइस प्रतिनिधियों के चुन जाने के बाद तभी दूसरा 
चुनाव होगा जब उन अद्वाइस में से कोई मर जाय । आयरलैण्ड के लार्डा के 
प्रतिनिधि अपने जीवनकार तक छाडंसभा के सदस्य रहते हैं। यूनियन 
विधान के अनुसार आयरिश छाडों की सख्या सो तक निश्चित कर दी गयी । 
१९२२ में आयरलैण्ड एक स्वतन्त्र राज्य हो गया पर लाडसभा में आयरिंश 
लाडों के प्रतिनिधित्व के विषय में कोई परिवतन नहीं हुआ | फिर भी १९२२ के 
बाद आयरलैण्ड के प्रतिनिधि छाडसभा में अब नहीं आते और उनका स्थान 
रिक्त है। केबल उत्तरी आयरलैण्ड के प्रतिनिधि छाड सभा में आते हैं | 


इस समय छार्ड सभा के सदस्यों कौ सख्या सात सो पचास है। इसमें 
करीब छ, सौ ग्रेट ब्रिटेन के छाड या पियर हैं। सोलह स्काटलैण्ड के प्रतिनिधि 
हैं| इतने ही के करीब उत्तरी आयषरलैण्ड के है। छाडसभा में केवल वश- 
क्रमागत ही छाड्ड नहीं हैं । छबोस 'स्पिस्घुयछ छाड? हैं जिनमें कैण्टरबरो 
और या के आचबिशाप, तथा अन्य चौंबीस बिशाप भी हैं। इन बिद्यापों में 
छन्दन, डरहम और, विश्चेस्टर के बिशाप अवश्य रहते हैं | एक्रीस बिशापों का 
निर्वाचन उनकी “सिनियारियी! तथा नियुक्ति के अनुसार होता है। जब कोई 
बिशाप अपने पद से अवकाश अहण करता हे तो उसकी छाड्डसभा की सदस्यता 
भी समाप्त हो जाती है | 


कानून के अनुसार सात लाड-आफ-अपील जीप्रनकारू तक के हिये 
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नियुक्त किये जाते हैं और उन्हे छाड्सभा मे बैठने का 
छोछाडे अधिकार है। ये छाड स-आफ-अपील श्रेट ब्रिटेन अथवा 
( कानूची छा ) डोमिनियन, उपनिवेशोंके प्रमुख कानूनवेत्ता होते हैं। 
इन्हे बाषिक तनख्वाह भी मिलती है | छार्डप्रभा के अन्य 
सदस्यों को तनख्वाह नईं मिछ्ती | छाडेसभा केवरू कानून बनाने वाली सभा 
ही नहीं है बल्कि इज्जलेण्ड, स्काट्लैण्ड, वेल्स और उत्तरी आयरलैण्ड के न्याया- 
लयों के लिये सब से बड़ी न्यायालय है। इसे कोट आफ-अपीछ कहते हैं। घूकि 
छाडसभा के अधिकतर सदस्य कानूनविशेषज्ञ नहीं होते, इसलिये यह आवश्यक 
हो जाता है कि अपील सुनने के छिये कुछ कानून-विशेषश् रखे जाय | अत, 
छार्डसभा का न्याय कार्य इन्हीं कानूनी छाडों के द्वारा देखा जाता है। सात 
छाड आफ-अपीछ के अतिरिक्त छाड चान्सलूर, पुराने छार्ड चान्सलर और ऐसे 
लाड जो किसी न्याय के पद पर हों या रहे हों सम्मिलित किये जाते हैं। ये 
कानूनी छाड कोई कमेटी नहीं बनाते । इनका अधिवेशन ( सेसन ) वैध रूप से 
पूरे छा सभा का अधिवेशन माना जाता है| सिद्धान्त की दृष्टि से कोई भी 
पालग्रेण्य का छार्ड अपीर सुनने में भाग ले सकता है। परन्तु कोई लार्ड 
ऐसा नहीं करता । 


कऋाउन? के द्वारा किसी कोटि का छाड बनाया जा सकता है। सख्या 
ओर समय की कोई स्रीमा नहीं है। किसी भी समय 

छाडड केसे बनाये. क्राउन किसी व्यक्ति को पियरेज प्रदान कर सकता है । 
जाते हैं? क्राउन नये छाडे प्रधानमन्त्री के परामर्श से बनाता है। 
कैबिनेट के सदस्य प्रधानमन्त्री के बिचार के लिये नाम 

प्र्युत कर सकते हैं मोर करते भी हैं । कैबिनेट के बाहर वाले मन्त्री भी 
प्रधान मन्त्री को नाम देसकते हैं | कमी २ ब्रिटिश नरेश ने अवकाश अहण करने 
वाले प्रधानमन्त्रियों को नये प्रधानमन्त्री से बिना सलाह लिये हुए छाड बनाया 
है । प्रतिवर्ष थोड़े से लाड बनाये जाते हैं | कुछ पियरेज ऐसे लाडों के मर जाने 
से समाप्त हो जाते हैं जब कोई पुत्र उत्तराधिकारी नहीं रहता। पियरेज की 
पदवी को अज्ञीकार करने के छिये पुत्र का रहना कोई आवश्यक नहीं है। 
पुत्रों या पोत्रों की अनुपस्थिति में पदवी भाइयों या चचेरे भाइयों को ग्राप्त हो 
जांतो है। कुछ ऐसे भी उदाइरण हैं जब पियरेज पुत्रियों कों प्रात्त हुआ है 
और योड़ी सी महिलायें अपने अधिकार से पियरेज की कोटि में आ 


गयी हैं। परन्तु उनमें किसी की अब तक छाड्डसभा में बैठने का अधिकार 
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स्वयं को छाई सभा प्राप्त नहीं हुआ । दो बार ऐसे बिल प्रस्तावित हुए. जिससे 
में बेठने का अधि- जियो को लाडसमभा में बैठने का अधिकार प्राप्त हो 
कार नहीं पर दोनों बार लाडंसभा ने थोड़े ही बोटों से बिल को 
अस्वीकृत कर दिया। पिता के मरने के बाद पियरेज प्राप्त 
करने का अधिकार राजा के द्वारा दिये खरिते के अनुसार नियन्त्रित होता है। 
खरिते मे नियम दिये रहते हैं । राजा को भी अधिकार है कि वह उत्तराधिकार 
सम्बन्धी नियम बना दे। यों तो पियरेज का उत्तराषिकार कानून के द्वारा 
निश्चित होता है। पियरेज का त्वागपत्र नहीं हो सकता और न इसे छोड़ा जा 
सकता है। उत्तराधिकारी को पदबी स्वीकार करनी होगी। उसके व्यक्तियत 
विचारों से कोई मतलब नहीं होता । यदि कोई उचराधिकारी एकीस बष से कम 
उम्र का हो तो वह छाडसमभा में बैठ नहीं सकता जब तक कानून की दृष्टि से 
वह वयस्कता न प्राप्त कर के। पियरेज किसी तरह दूसरे को नहीं दिया जा 
सकता। अर्थात्‌ न बेचा जा सकता है और न यह दान में दूसरे को दिया जा 
सकता है। यदि कोई पियरेज नये रूप में क्राउन की तरफ से मिल रहा है तो वह 
स्वीकार नहीं मी किया जञां सकता हैं। पर उत्तराधिकार से प्राप्त पियरेज 
अस्वीकार नहीं हो सकता । 
पियरेज का प्रदान अधिकतर प्रथा पर निभर करता है। बहुत कुछ 
कैबिनेट के ऊपर भी निभर करता है। इसमें प्रधानमन्त्री 
कैसे छोगों को का अन्तिम नि्य होता है | प्रायः प्रथा के अनुसार 
वियरेश् दिया. अवकाश ग्रहण करने वाले प्रधानमन्त्री तथा कामन्स सभा के 
जाता है. स्पीकर को पियरेंज दिया जाता हैं | जिन मन्त्रियों ने काफी 
दिनों तक कार्य किया हो तथा महत्वपूर्ण सेवाएँ की हों तो 
उन्हें पियरेज से विभूषित किया जाता है। विल्यिम पिंट दि एल्डर, अल आफ, 
चैथम, डिजरेली, अल आफ बेकनूसफिल्ड तथा बाहफोर अर बारफोर बनाये 
गये । अन्य ज्षेत्रों में महत्वपूर्ण काये करने वालों को भी पियरेज दिया जाता है । 
सैनिक सेवा के क्षेत्र में डयूक आफ मालबरों, ड्यूक आफ वेलिंगटन, 
अले नेल्सन, अल किचनर इत्यादि । साहित्य, कल और विज्ञान के क्षेत्र में 
महान पुरुषों को पियरेज प्रदान किया गया हे जैसे-छाड ठेनिसन, बैरन केलबीन 
बैरन लिसटर, वाइकाउप्ट ब्राइस तथा छाड पैसफिल्ड इत्यादि | घन-कुबेरों को 
भी पियरेज दिया गया है जब उन छोगों ने अपने घन में से सावजनिक 
संस्थाओं को दान स्वरूप दिया है । 
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नया पियरेज प्रायः राजा के जन्मद्बिस या नये वष के दिन दिया जाता 
है| योग्य पुरुषों को ही यह मान दिया जाता है और कैबिनेट के इस काये 
की जनमत अधिकतर स्वीकार ह्टी करता है। कभी कभी एकाघ व्यक्तियों का 
नाम समाचारपत्रों की यीका ट्पपिणी में आ जाता है। कुछ समय पहले यह 
कहा जाता था कि मजदूर सरकार के आने पर पियरेज समाप्त हो जायगा | 
परन्तु यह यरूत निकला | मजदूर दल ने भी अपने समय में काफी छोगों को 
पियरेज प्रदान किया है । 


कभी कभी कुछ छोगों के प्रस्तावित नाम पर जनता में विरोध हुआ । 
यहाँ तक कि एक बार एक नाम पर छाडसभा में भी विरोध हुआ , इस पर 
जिस व्यक्ति का नाम प्रस्तावित था उसीने सरकार से अनुरोध किया कि उसके 
नाम में ख़रिता न निकाल जाय | १९२२ में एक रायहू कमिसन की स्थापना 
हुईं कि वह इस विषय की छानबीन करे । कमिशन की जाँच पड़ताल में कुछ 
अवैध प्रयोग की बातें नहीं निकछी । १९२५ में पालेमेण्ट ने यद्ट निश्चय किया 
कि पियरेज देने के लिये किप्ती से किसी प्रकार का दान मॉगना और लेना 
नियम तथा शिष्ठता विरुद्ध हे। कमिसन की सिफारिश के अनुसार प्रिवी 
कौंन्सिल के तीन सदस्यों की एक कमेटी निर्माण की जाती है जिसका यह काये 
होता है कि वह पियरेज के लिये प्रस्तावित नामों के विषय मे छानबीन करे | 
पार्टी को उक्त व्यक्ति या व्यक्तियों ने कितना चन्दा दिया है विशेष कर यह 
देखा जाता है | कमेटी का रिपोट यदि पक्त में न हो तो भी प्रधानमन्त्री का 
अधिकार है कि वह प्रस्तावित नाम की सिफारिश राजा के यहाँ मेज दे | 
राजा के पास कमेटी की रिपोट भी भेज दी जाती है | कमेटी के सदस्य मन्त्रियों 
में से नहीं होते । 


कुछ संरच्षणों के साथ पियरेज प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अपने नाम के 
साथ स्थान या उपाधि छोड़ने की स्वतन्त्रता रहती है। जैसे कोई व्यक्ति जिस 
स्थान का होता है. या जिस स्थान की कुछ सेवा की हो या जिस्न स्थान से बहुत 
दिनों तक कामन्‍स सभा का सदस्य ही रहा हो तो उसे उसे स्थान को अपने 
पियरेंज के साथ प्रयोग करने का अधिकार है। अर्थात्‌ एडबर्ड अष्टम को गद्दी 
त्याग्रने के बाद ब्यूक आफ विण्डसर बनाया गया । राजवश का बहुत प्राचीन 
खलमहल विण्डसर में है। कितने लोग किसी स्थान के नाम के बजाय अपने 
प्रसिएं की उपाधि को ही रखते हैं। फिल्ड मांशर देग ने अपने पारिवारिक 
ठफनि को नहीं छोड़ा---अतः वे अल हेग कहछाये । इतता अवश्य ध्यान में 
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रखना होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति उध्च स्थान के नाम से वही उपाधि 
न रखता हो | 
नया पियरेज अस्वीकार भी किया जा सकता है। पर वश्चानुगत पियरेज 
अत्वीकार नहीं किया जा सकता। स्लेस्टोन ने कई बार पियरेज अस्वीकार 
किया । यहाँ तक कि सावजनिक जीवन से अवकाश लेने पर भी पियरेज़ 
स्वीकार नहीं किया | 
लाड सभा के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। पर साथ ही कुछ 
अयोग्यताएँ भी साथ छगी हुई हैं। भाषण को स्वतन्त्रता 
छाडों के. तथा कैद न होने की स्वतन्त्रता लाड सभा के सदस्यों को 
विशेषाधिकार प्राप्त हे। अर्थात्‌ जब तक छाड सभा का अधिवेशन हो 
रहा है उस समय इनकी गिरफ्तारी नहीं हों सकती 
_हास्वतन्त्रता पत्र! ( १५१५७ ) से ही विधान का नियम था कि एक छाड पर 
लाड़ ही के द्वाराँ अभियोग लगाया जा सकता था | अत, छाड लोग साधारण 
न्यायालय के अधिकार-च्षेत्र से बाइर थे । इस तरह जब किसी छाड पर कोई 
गम्भीर अमियोग होता था तो उसकी सुनवाई लाडसमा में ही होती थी। परन्तु 
अब यह विशेषाधिकार समाप्त हो गया । छाडों को सजा के यहों सत्कार 
मिलने का अधिकार है। 


छार्ड सभा के सदस्यों को पालंमेंण्ड के निर्वाचन में वोट देने का अधिकार 
नहीं है । न वे कामन्‍्स सभा की सदस्यता के लिये खड़े ही हो सकते हैं। परन्ठु 
आयरलैण्ड के उन छाडों पर ये प्रतिबन्ध नहीं थे जो छार्डसभा के सदस्य नहीं 
थे। पियरेज की पदवी ग्रहण करने वाले व्यक्ति के लिये ही यह भअयोग्यता है | 
उसके सारे परिवार के लिये यह प्रतिरोध नहीं है। बल्कि उत्तराषिकारी भी 
अपने पिता के जीवनकाल में कामन्स स्रभा के लिये खड़ा हो सकता है और 
बोट दे सकता है | परन्तु पिता के मरने के बाद ज्यों ही वह पियरेज प्राप्त कर 
लेता है त्यों ही उसे कामन्‍स सभा की सदस्यता छोड़ देनी होगी | बड़े बड़े छाडोंः 

के पुत्र कामन्‍्स सभा के प्रमुख सदस्य रहे हैं और उसके नेता भी रहे हैं । 
वेस्ट मिनस्टर में छाड समा का अपना एक प्रथक सदन है | समास्थक् 
एक बहुत ही सुन्दर और रम्य स्थान है | दुनियाँ 
छारड्ड समा की के प्रमुख और भय व्यवस्थापिका भवनों में यह 
कार्य-विधि एक है | इसकी एक अपनी राजकौय गम्भीसा 

और शान है | 
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छाड सभा का अधिवेशन कामन्स सभा के अधिवेशन के साथ ही प्रारम्भ 
होता है| जब कामन्‍्स सभा का अधिवेशन समाप्त होता है तभी इसका भी 
अधिवेशन समा होता है। परन्तु प्रत्येक समा अपनी अछूग २ बैठक स्थगित 
कर सकती है। 
लाड चान्सलर छाड सभा का अध्यक्ष होता है । इसकी नियुक्ति राज। के 
द्वारा प्रधानमन्त्री की सिफारिश पर होती है। 
छाड सभा का अध्यक्ष 'ऊनके आवरण वाले? कोच पर बैठता है उसे 
अध्यक्ष प्रस्तावों को सभा के सामने वोट के हिये रखने का 
अधिकार है | परन्तु उसे कोई व्यवस्था देने का 
अधिकार नहीं है । वह बोढने वाले छाड्ों को भी इंगित नहीं कर सकता | 
जब दो व्यक्ति एक साथ ही खडे हो जार्थें तो समा हो निश्चय करेगी कि कौन 
आगे बोल सकेगा । अध्यक्ष के अधिकार मे यह कमी बहुत दिन से चढी आा 
रही है। अर्थात्‌ जब लाड चान्सढूर नहीं होता था बल्कि वह ( अध्यक्ष ) राजा 
के राजप्रासाद का केवछ राजसेवक था। अब भी कोई कानूनी आवश्यकता 
नहीं है कि वह छाड समा का सदस्य हो, यद्यपि वह छाडे-समा का सदस्य तो 
रहता ही है। छाड ही स्वय व्यवस्था देते हैं । अध्यक्ष को कार्टिंग ( निर्ण॑या- 
त्मक ) वोट का अधिकार नहीं है | छार्ड अध्यक्ष को सम्बोधित नहीं करते, बल्कि 
लाडों को ही सम्बोधित करते हैं। यदि छार्ड चान्सछर छार्ड है तो वह भी 
बहस में हिस्सा ले सकता है । उम्रकी अनुपत्थिति में 'क्राउनः के द्वारा नियुक्त 
डिपुये-स्पीकर अध्यक्ष का पद ग्रहण करेगा | ह 
सभा कमिटियों का एक छाडचेयरमैन 
सभा के भ्रन्‍्य पदाधिकारी चुनती है; जो सम्पूर्ण सभा की कमेटी 
में चेयरमेन होता है। 
एक पालमेण्ट का क्कक होता है जिसे 'क़रक-आफ दि हाउस” कहते हैं । 
बह सभा के रेकार्डों तथा काग्रजों को प्रस्तुत करता है | बिलों को पढ़ता है । 
जेन्टडमैन अशर आफ दि ब्लैक रॉड-.एक पदाधिकारी जो समा की 
तरफ से महत्वपूर्ण अवश्चरों पर सन्देशवाहक का काय॑ करता है। एक तीसरा 
अधिकारी 'स्जेण्ट-ऐट-आनस” होता है। 
इन तीनों अधिकारियों की नियुक्ति ऋाउन! के द्वारा होती है | 
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छाडसभा बरावर मंगलवार, बुघवार और गुरुवार को बैठती है | बैठकें 
सोमवार को भी प्राय, होती हैं । शुक्रवार को शायद ही 
बैठक कभी इसकी बेठक होती है। एक या दो घण्टे से अधिक 
इसकी बैठक नहीं होती । उपस्थिति बहुत कम होती 
है। प्रायः सात सो पचास सदस्यों मे तीत या चालीस से अधिक उपस्थित 
नहीं रहते । जब कमी किसी मह्लपूण विषय पर विचार करना होता है तो 
उत्त समय काफ़ी उपस्थिति हो जाती है । सभा के दो* तिहाई तो झावद ही 
वष भर में दस से अधिक वैठकों मे सम्मिलित होते होंगे । कार्य-निर्वाइक सख्या 
तो तीन ही है । परन्तु किसी बिल के पास करने के लिये कम से कम्र तीस 
सदस्यों का होना आवश्यक है । अधिवेशन ऊे अन्तिम दिनों में जब कामन्स 
समा से बहुत अधिक बिले विचारार्थ आते हैं तो बैठके देर तक होती हैं और 
अधिक उपस्थिति भी रहती है। यों तो सभा की कायबाही में जीवन नहीं भादूस 
पढ़ता पर कभी «२ किसी प्रस्ताव या बिल पर पूण विवाद होता हैं जिसका विचार- 
स्तर काफी ऊँचा रहता हैं | बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं। आय व्ययक 
अनुमान पत्र विवाद या विचार के लिये नहीं रहता । विभिन्न कमेटियों की 
सिफारिश प्रायः या थोडे बहुत परिवतन के साथ स्वीकार कर छी 
जाती हैं । 
प्त्मा के नियम बहुत ही उदार हैं। कोई भी छाड किसी प्रस्ताव को उपस्थित 
कर सकता दे। इस के लिये सभा की स्वीकृति नहीं चाहिये | किसी 
विवाद के नियम महत्वपूर्ण विषय पर कोई कागज सभा के सामने उपस्थित 
करने का प्रस्ताव हो सकता है । इस तरह उवसाधारण का ध्यान 
किसी प्रश्न की तरफ आकर्षित किया जाता दे जब कामन्स सभा में कार्याधिक्य के 
कारण छम्बी बइस नहीं हो सकती। महत्वपूर्ण प्रस्तावों या बिलो पर छाडसभा में 
अच्छी बहत होती है क्योंकि इसमें अच्छे २ अनुभवी वक्ता होते हैं। अपनी 
जानकारी और अनुभव के कारण वहाँ के भाषण उपयुक्त और ठीक होते हं। 
छाड सभा के भाषण समाचार पत्रों के हिये या किसी निर्वाचन क्षेत्र की दृष्टि से 
नहीं होते । ठाड किसी दूसरे का प्रतिनिधित्व नहीं करता । वह केबल अपना ही 
प्रतिनिधित्व करता है। राजनीतिक दृष्टि से छाड सभा अधिकतर प्रकपकौय 
है। अनुदार दक वाले अत्यधिक सख्या मे हैं। यदि पाटी के आधार पर बोट 
लिया जाय तो प्रायः हर समय अनुदारदर की ही जीत होगी। पर वोट अधिकतर 
नहीं होता । 
के. व 
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लार्ड सभा के दो विशेष अधिकार है जो कामन सभा को प्राप्त नहीं हैं | 
यह सभा दौवानी और फौजदारी मुकदमों की अपील 
राड पध्भा के विशे- के लिये सर्वोच्च न्यायालय है | पर इसका न्याय-कार्य 
पाधिकार बहुत थोडे छोगों के द्वारा किया जाता है। सात 
कानूनी छाडों की नियुक्ति विशेषतः इसी कार्य के 

लिये शेती है । 


यह सभा कामन्स सभा के द्वारा आरोपित अमियोग ( इमपिचमेण्ट ) भी 
सुनती है। यह लार्ड सभा का बहुत ही पुराना राजकीय अधिकार है। “विटान 
जेमो”” के सम्रय से ही कह कार्य इनके हाथ में चला आ रहा है। उत्तरदायी 
सरकार के विकास के पहले यह एक प्रभावशाली तरीका था जिसके द्वारा राजा को 
परामश देने वाले जनता की माँगों के प्रति उत्तरदायी बनाये जा सकते थे | 
अभियोग आरोप करके ही पार्लमेण्ट ने 'क्राउन? के कार्यो को धीरे २ नियन्त्रित 
किया । कई सदियों तक इस अधिकार का पूरा प्रयोग हुआ। परन्तु अब यह 
भधिकार एक तरह से मृतप्राय है । उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल के समय में अब 
इसकी आवश्यकता ही नहीं पढ़ती । किसी भी ब्रिटिश पदाधिकारी को पदयुक्त 
करने के लिये कामन्स सभा का एक थ्स्ताव पर्याप्त है। ऐसा नहीं हो सकता कि 
कामन्स सभा के बोट के बाद कोई मन्त्रिमण्डल निन्दित कर्मचारी को रखने का 
साहस करेगा। यदि किसी पदाधिकारीको अपदस्थ करनेके अतिरिक्त दण्ड दिल्ाना 
आवश्यक है तो साधारण न्यायारूय इसके हछिये खुला है और दोष सिद्ध हो 
ज़ाने पर न्यायाह््य के द्वारा वह दण्डित हो जायेगा। 


राजस्व बिल को छोड़ कर कोई सावजनिक बिल छाऊ्ड सभा में आरम्भ हो 

सकता है। राजस्व बिछ कामन्स स्रमा में ही प्रथम 

छोड़ सभा का कानून प्रारम्म होगा | प्रथा के अचुसार शायद ही कोई सावे- 

बन'ने का अधिकार जनिक बिल सरदार सभा में प्रारम्भ होता है । कोई 

प्राइवेट बिछ किसी के द्वारा प्रस्तावित हो सकता है | 

इसका मतरूब बह है कि किसी अधिवेशन की प्रारम्भिक बैठकों मे छाड्ड 

सभा के पास बहुत कम काम रहता है | फिर जब कामन्स सभा में कुछ दिन 

कीय हो लेता है तब छार्ड सभा के पास बिलों का आना आरम्म हो जाता हे 
ओर अन्त में तो उसके पाप्त बिछों की अधिकता हो जाती है | 


#& सिशवालाबओो 
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श्टह२ के सुधारों के द्वारा नये व्यावसायिक नयरों को प्रतिनिधित्व मिला 
ओर साथ ही साथ पुराने दिहाती नगरों ( मेनोरियल नगर ) 
छाड सभा के का प्रतिनिधित्व समांत दो गया | क्योकि ये नगर सूने और 
अधिकारों में बीरान हो गये ये | इस कारण छाड सभा के महत्व और 
कमी केसे हुई. अधिकारों पर काफी प्रभाव पड़ा | कानून के द्वारा अधिकारों 
की कमी तो नहीं हुईं पर कामन्स सभा में नये छोग़ों के 
आ जाने से उसका स्वहूप बदल गया और छाड सभा से" सघर्ष की नौबत हो 
गयी। यों तो णह युद्ध तथा रक्तद्दीन क्रान्ति ( १६४८ ) के बाद से छाड सभा 
अपने अधिकारों की कमी महसूस करने छगी थी। १८१२ के पहले दोनों 
सभाओं मे एक प्रकार से साम्य और मेल रहता था क्योंकि कामन्स सभा में भी 
सामन्तशाही का बोलबाला था। कामन्स समा में भी छार्डा के छड्के या सम्बन्धी 
बहुत थे और उन्हीं को नेतृत्व प्रा्त था। सुधार के बाद भी काफी दिनों तक 
इनका प्रभुत्व कामन्‍्स सभा मे रहा पर अब उनके अधिकारों में कमी भा गयी । 
नये चुनाव के बाद नये लोगों ने समा का पुराना सन्तुलून समाप्त कर दिया | 
अब दोनो समाओं को एक ही तरह के लछोग नियन्न्रित नहों कर सकते थे | इस 
सुधार से यह साफ हो गया कि एक वशाबुगत तथा अगप्रतिनिधिमूछक सस्था 
कितनी भी प्रमावशाली हो एक प्रतिनिधि सस्थाके समक्ष ठहर नहीं सकेगी | छाडे 
सभा के लिये यह पर्याप्त रूप मे प्रकट हो गया कि कामन्स सभा से किसी 
महत्व के विषय में मतमेद रखते हुए, भी, राष्ट्र की प्रतिनिधि सभा को इच्छा के 
सामने क्ुकना पड़ेगा । 


इसका यह अथ नहीं था कि छाडंसभा कामन्स सभा की सभी बातों को 
स्वीकार कर ले। जिन विषग्रों पर कामन्स समा में स्वय पूरी दिलचस्पी न हो 
या जो बहुत ही महत्वपूर्ण न हों उन पर लाड सभा अपना मत रख 
ख्रक्रती दे । 


१८८६० में कागज पर “जकात कर बिल” छाडसमा ने अत्वीकार कर दिया | 
१८७१ में सैनिक विभाग मे कमिशन बिक्री को उठा देने के ब्रिल को भी अस्बी- 
कार कर दिया | १८८० में भी एक बिछ को ढाड सभा ने अस्वीकार कर दिया 
जिसका सम्बन्ध अधिकारवच्युंत आयरिंश काइ्तकारों को मुआवजा देने से था। 
इन सभी विषयों पर कामन्स सभा की अन्तिम राय ही कायम रही । छाडों ने 
यह समझ हिया कि महत्वपूर्ण बिषयों पर उनका निर्शय केषछ अस्थायों है। 


११६ इंग्डेण्ड 


उन्हें अपनी बातों पर अड़ने से काम नही चलेगा । यदि जनमत कामन्स सभा 
का साथ देती है तो उन्हें कुकना पड़ेगा | 


रू[ड सभा प्रधानतः सम्पत्ति और जमीन्दार वर्ग का प्रतिनिषित्व करती है। 

इसलिये स्वभावतः वह अनुदार मनोदृत्ति कौ है। 

लाड सभा प्रधानतः अर्थात्‌ बतमान सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति 

अनुदार है. _ में परिवतन के वे पक्षपाती नहीं हैं | अतः छाड समा 

के सदस्य अपनी सामाजिक परिस्थिति और झुकाव 

के कारण उसी दलछ का साथ देते है जो दछ चर्च और रईस बर्ग से चिपका 

रहता है | १८३२ के सुधारों के बाद पचास वर्षों तक बहुत अधिक उदार दल 

का ही मन्त्रिमण्डल या | इन छोगों ने छाडों की सख्या भी खूब वेढायी। फिर 

भो छार्ड सभा का स्वरूप अनुदार द्वी रहा। क्योंकि परित्यिति के कारण 
लिबरल लाड भी तथा उनके उत्तराधिकारी कञ्रवेटिव हो जाते थे। 


संभा का अत्यधिक भाग कञ्लरवेय्वि है। जल्दबाजी में पास किये हुए 
कानूनों के लिये यह शक! का काम करता है। रोकने का काय तभी तक होता 
है जब तक राष्ट्र उक्त प्रश्न पर अपना मत प्रकट न कर दे। लाड समा कल्नर- 
वेय्ब पार्टी का साथ अधिक देती है। समय २ पर यह “्रेक' का काम करती 
है परन्तु काय को स्थग्रित करने के हिये नहीं बल्कि उसकी गति को मन्द करने 
के लिये | इसमें सन्देह नहीं कि छाड सभा कल्लरवेटिव पार्टी के हाथ में एक 
य॑न्त्र बन गई है | अर्थात्‌ उनके ही इशारे पर छाडेसमा अधिकतर काय करती 
है। यों तो छोटी २ चीजों पर कञ्जरवेटिव पार्यी के कार्यों मे मी समा अपना 
मत रखती है पर बड़े २ महत्वपूण कार्यों में अनुदार दल का पूण साथ देती है । 
१८९२ से लेकर १८९४ तक तथा १९०६ में दोनों बार उदार दछ के हाथ मे 
शासन था और छाड समा ने अपने अनुदार मनोइतिं के कारण नहीं बल्कि 
अंनुदार दल की सहायता के हिये ही उदारदलीय शासन के कार्य में अबज्ञा 
डालने की कोशिश की । 


प्रोफेसर छास्‍्की ने लिखा है कि यदि किसी छोकतान्निक राज्य में द्वितीय 
सभा की आवश्यकता हो तो छ|ड सभा जब कब्नरवेटिव सरकार हो तो सबसे 
अब्छी द्वितीय सभा होगी। उस समय इसके बहस का स्वर बहुत ही ऊँचा 
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रहता है । कोई ऐसी बात नहीं होती जिसे जनता में कोई आन्दोलन उठ खड़ा 
हो। पर जब कोई प्रगतिशील सरकार शासनारूढ हो तो बड़ी बातें उठ खड़ी 
होती हैं। उस समय तो छाड सभा “प्म्पत्ति का सामान्य यढ” के रूप मे प्रकट 
होती है। कल्नरवेटिव पार्टी के ढिये यह संरक्षित शक्ति के रूप में रहती है 
जिसका प्रयोग विजयी प्रगतिशील दल के प्रभाव को रोकने में किया जाता है । 


१९११ तक छाड्ड सभा को किसी भी बिल के अस्वीकार करने का अधिकार 
था। परन्तु बहुत दिनों तक अधिकार के प्रयोग नहीं 
दोनों समा्ों का करने से राजस्व बिछ पर सशोधन का अधिकार भी घृत- 
घगरवन्ध प्राय था। कितने ही विघानवेत्ताओं की राय में अपने 
अधिकार के नहीं प्रयोग करने से राजस्व बिल के अस्वीकार 
करने का अधिकार ही सभा ने खत्म कर दिया था। दूसरे बिलों के लिये १९११ 
के पहले तक कोई प्रइन नहीं उठा था। अर्थात्‌ कामन्स सभा कें द्वारा प्रेषित 
अ-राजस्व बिलोँ में सशोधन करने या अस्वीकार करने का अधिकार था। 
अस्वीकार के अधिकार का कई बार प्रयोग हुआ था| १८३२ का महान सुधार 
बिल ही छाडसमा ने पहले अत्वीकार कर दिया। बांद में जब राजा ने प्रधान- 
मन्त्री के परामश से सभा से बहुमत करने के लिये पर्या्र सख्या में छोड 
बनाने की धमकी दी तो लाडसमा ने श्य३२ का सुधार बिल स्वीकार किया। 
श्यू९३ में द्वितीव आयरिश होम रूछठ बिल भी अस्वीकार करे दिया। ऐसे 
अवसरों पर कामनन्‍्स सभा के पास सिवाय इसके कि सजा को अत्यधिक सख्या 
में छाड बना देने के लिये राजी किया जाय और कोई दूसरा चारा नहीं या | 
साधारणत, जब छाड्ड सभा कामनन्‍्स सभा द्वारा स्वीकृत किसी बिल को अस्वोकृत 
कर देती है तो कामन्‍्स सभा में थोद्य बहुत रोष और विरोध प्रदशन होता है । 
यदि अस्वीकृत बिल सरकारी बिछू हो और सरकार के द्वारा आवश्यक और 
महत्वपूर्ण समझा जाता हो तब प्रधानमम्त्री के कहने पर राजा कामन्स सभा 
को भग कर देता है। पुन, नया निर्वाचन अस्वीकृत बिल के आधघ्ार पर होत। 
है। नयें चुनाव के फल्त्वरूप यदि वही पार्टी पुनः बहुमत में आ जाय तो 
छाड सभा अत्वीकृत बिल को स्वीकार कर लेती है। 


१९०९ में कामन्‍्स सभा और छाडे सभा में एक प्रशन पर ज़िच जड़ा हों 
गया। इस सम्बन्ध में आपस में इतना गहरा मतभेद हो गया कि एक नये 
कानून की आवश्यकता हुईं । उस समय लिबरल मन्त्रि-मण्डक का शास्तनन था। 
छायड जाज चान्सलर आफ दि एक्सचेंकर थे | 
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उस वर्ष के आय-व्ययक अनुमान,पत्र भे कुछ नये करों का उल्लेख था 
विशेषकर भूमि सम्बन्धी | ये कर बडे जमीदारों पर अधिक भार स्वरूप थे 
इसलिये छा सभा ने उसे अत्वीकार कर दिया | कामन्स सभा ने इस पर 
अपना रोष और विरोध एक प्रस्ताव पास करके प्रक८ किया कि छाड सभा 
का यह कार्य विषान विरोधी था और छाड सभा ने कामनन्‍्स सभा के 
विशेषाधिकार पर आक्रमण किया है। इस पर भी छाड छोयों ने कान नहीं 
दिया | प्रधानमन्त्री ने जनता के नाम अपील की | १९१० में नया निर्वाचन 
हुआ | निर्बाचन में छाड सभा के अधिकार को सीमित करने का प्रइन उठाया 
गया और अत्यधिक जोर भी दिया गया । लिबरल पार्टी की जीत हुईं | कामन्स 
सभा ने पुनः राजस्व बिर को पास कर छा सभा में स्वीकृति छे ढिये भेजा | 
लछाड सभा ने जनता के निर्यय को स्वीकार किया और राजस्व बिल पर अपनौ 
सम्मति दे दी । परन्तु लिबरछ पाटी इस बात पर ठुली हुई थी कि दोनों सभाओं 
का आपसी सम्बन्ध कानून के द्वारा निश्चय कर दिया जाय ताकि छा्डसभा की 
अदइख्ा नीति से निर्वाचन करने की आवश्यकता न हो । 
इस तरह छाड सभा के अधिकारों को नियन्त्रित करने 
पालुमेण्ट विधान १९१३ के लिए लिबरल मन्त्रिमण्डल ने कामनन्‍्स सभा में बिल 
उपस्थित किया । 
इस बिल में चार मुख्य बातें थीं; 


(१ ) आय्िक बिल जब कामन्स सभा से पास हो जाय तो बह एक महीमे 
बांद छाडे स्रभा के अस्वीकृत कर देने पर भी कानून बन जाय | 

(२) उक्त बिछ में आर्थिक बिक को परिमाषा दी हुईं थी और यदि 
धआथिक बिछ” की परिभाषा में कोई मतभेद हो कि कोई बिछ “आर्थिक बिल! में 
आता है या नहीं तो कामन्स समा के स्पीकर ( अध्यक्ष ) की व्यवस्था अन्तिम 
निशय के रूप में मान्य होगी । 

4 रे ) कोई अन्य सावजनिक ब्लि कामन्स सभा के द्वारा तीन ऊगातार 
अधिवेशनों में पास हो जाय तथा बिल के प्रथम वाचन और तृतीय बाचन में 
दो वर्ष का समय व्यतीत हो जाय तो छाडों के अस्वीकार करने पर भी राजा के 
इईस्ताक्षर से वह बिल कानून बंन जायगाो। 


(४ ) पाल मेण्ट का कायकाल अधिक से अधिक सात वष के बजाय पॉयच 
ब्रष कर दिया गया। परन्तु पालमेण्ट अपना जीवनकाझ किसी सक्ृथ्काल में 


'छाड सभा ११९ 


बढ सकती है। जिस पालमेण्ट ने १९११ का कानून बनाया उसी ने प्रथम 
महायुद्ध कार में अपना समय ओर आठ वर्ष बढ दिया । 

पालमेण्ट बिल जिसमें छाडसभा के अधिकारों को नियन्त्रित करने कौ 
व्यवस्था की गयी थी कामन्स सभा के द्वारा स्वीकृत होकर छाड सभा में भेजी 
ग़यी । छाडसभा ने बिल को अस्वीकार तो नहीं किया पर एक दूसरी योजना 
के साथ प्रस्ताव पास करके कामन्‍्स सभा के विचाराथ भेजा। मन्त्रिमण्डल ने 
इस पर छाडसभा को सूचना दी कि यदि लाडपभा बिल को स्वीकार नहीं 
करेगी तो पुन* नया निर्वाचन होगा | पुन' निर्वाचन हुआ । लिबरल पार्टी और 
उनके सहायक लेबर और आयरिश नेशनलिस्टों की बिजय हुईं। लाइसभा ने 
फिर भी विरोध किया। इस पर नये लछाडा के बनाने की वमकी दी गयी। 
बहुत से लाडों ने अपने को बैठक से अनुपस्थित कर दिया। इस तरह १९११ 
का पालमेण्ट बिल बहत थोड़े बहुमत से पास हुआ | 

प्रोफेसर लातकी ने छिखा हैं कि पालमेण्ट विधान १९११ के द्वारा लाइ- 
सभा के अधिकारों के नियन्त्रित हो जाने के बाद भी, इसकी शक्ति प्रभावकारी 
है । यह ठीक है कि अब लाडसमा किसी आर्थिक बिढ को अस्वीकार नहीं 
करेंगी । परन्तु अन्य बिलों को छाडसभा अस्वीकार कर सकती है तथा सशोधन 
कर सकती है | ऐसी बिलें तभी कानून का रूप पा सकती हैं जब सरकार दो वष 
में पृथक पृथक अधिवेशनों में तीन बार कामन्स समा में बिल प्रस्तुत करे और 
उसे पास करावे यदि अन्त तक छाडसभा अपने विरोध पर डटी रहे | इतना कहा 
जा सकता है कि इस पालमेण्ट विधान ने निश्चय रूप से छाड्सभा का 
गौण स्थान कर दिया । आर्थिक बिलों के ऊपर इसका कोई अधिकार नहीं रहा 
और अन्य बिलों के सम्बन्ध में यदि सरकार का बहुमत कामन्स सभा में बना 
रहा तो अधिक से अधिक इसे पुनविचार के लिये रोकने तथा विल्म्ब॑ करने 
का अधिकार है। परन्तु सामाजिक कारणों से ये अधिकार बहुत अधिक हैं 
यत्ञपि देखने में ऐसा प्रतीत नहीं होता । छाड छोग अस्वीकार करने का अशि- 
कार समान रूप से प्रयोग नहीं करते । कल्लरवेटिव सरकार के शासनारूढ होते 
पर यह अधिकार प्रयोग में नहीं छाया जाता । इस अधिकार का प्रयोग लिबर्‌ल 
या लेबर शासन के समय में ही होता है | पुन ये लोग समाजवादी 
सरकार के कानूनों को उसके शासन के पहले दो वषो में तो अस्वीकार करके 
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दो वर्ष के ल्थि टाल ही सकते है। शासन के अन्तिम दो वर्ष के कानूनों को- 
अस्वीकार करके अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर सकते हैं। इसका एकमातन्त 
कारण प्रगतिभीरू दलो के प्रति अविश्वास और विरोध भाव है | इस तरह उनके 
निणयो का प्रभाव साधारण निर्वाचन पर भी आ सकता है | कामन्स सभा के 
सनय, गक्ति और घन का अपव्यय ही होगा यदि छाड सभा प्रगतिशील दलों के महत्व- 
पूर्ण बिलों को दलगत दृष्टि से तौढ़ने का यत्न करें | समाजवादी या उदारबादी 
शासनों के अन्तिम दर के प्रयासों को विछग्ब कराने का अथ तो अनिश्चित काह 
तक प्रगतिशील कायो को स्थगित करने के अतिरिक्त ओर क्या हो सकता है। 
प्रोफेसर छास्की के शब्दों में विलम्ब करने का अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है जब 
कोई सरकार जिसके प्रति छाठसभा की विरोधीभाव है, सकटकालीन अधिकार 
चाहती है | ऐसी अवस्था में राजा क॑ द्वारा पर्याप्त सख्या सें प्रगतिशील व्यक्तियों 
को ला बनाने के लिये सिफारिश करके छाड्सभा पर प्रमाव डाढा जा सकता 
है | पर राजा ने यदि लाई बनाने से अस्वीकार किया तो सरकार के पास 
पदत्याग या कामन्स सभा के भग कराने के सिवाय और कोई दूसरा मार्ग नही 
रह जायगा। ये बातें केबल एक अनुत्तरदायी सभा के कारण है क्योकि यह 
सभा केवल कन्नरवेटिव पार्टी के हित की दृष्टि से ही काय करने की बात सोचती 
है। यह कहा जाता है कि विलम्ब कराने का अधिकार उचित और उपयुक्त हे 
क्योंकि बडे बड़े परिवतन शीघ्रता में नहीं करने चाहिये जब्र तक यह न मालूम हो 
जाय कि देश ने परिबतनों को स्वीकार किया है या इसके लिये तैयार है | छाड़े- 
सभा आश्वासन देती है कि मतदाताओं की निश्चित इच्छा अवद्य ही कानून का 
स्वरूप धारण करेगी । परन्तु यह आश्वासन छाडसभा की तरफ से उसी समय 
मिलता है जब कञ्नरवेटिव पार्टी शासनारूढ नहीं है। जब कलञ्जरवेटिव पार्यी की 
सरकार रहती है तब किसो तरह का महत्वपूर्ण परिवर्तन बिना विलम्ब के हो 
जाता है । पिछुछे सी वर्षों के कानूनों के इतिहास से यह कहा जा सकता है कि 
इज्जजैण्ड में कोई भी कानून के द्वारा महत्वपूर्ण परिवतन जल्दीबाजी में नहीं 
हुआ है | छार्डसभा का काय जल्दीबाजी को रोकने की दृष्टि से उपयुक्त है पर 
यह तक॑ तो दो कारणों तै असगत-सा प्रतीत होता है। नियन्त्रण या अबरोध 
देवल एक ही राजनीतिक पक्ष के लिये प्रयोग किया जाता है । दूसरा कारण 
यह है कि छार्डसभा कामन्स सभा के विपक्षी दछ ( अर्थात्‌ कल्नखेटिव पायी ) 
को राष्ट्र द्वारा निर्वाचित वेध सरकार को अपने निर्वाचन को प्रतिज्ञाओं को पूरा 
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करने में सहायता देता है। छाटसभा का अवरोध काय “मैनडेट”' सिद्धान्त से 
प्रतिपादित नहीं है। १९११ के पालमेण्ट कानून की आवश्यकता साधारण 
निर्वाचन से सिद्ध हो गई थी परन्तु छार्डों ने टसे बड़ी दिकत& के साथ नये छाटों 
के बनाने की धमकी पर ही स्वीकार किया | 


गत पचास वर्षो में कई अवसरों पर लछाइंसभा के सुवार की बात उठी | 

उप्तकी शक्ति कम करने और उसकी निर्माण-पणाली 

छा सभा के सुधार को परिवर्तन करने की बातें थी | जब कभी छाड सभा 

के किये प्रस्ताव किसी महत्वपूर्ण बिल को अस्वीकार करती है तभी 

«.. इसके विरोध में आवाजें उठती हैं। मुख्य योजनाएँ 

जो छाड सभा के सुधार के विषय में आयीं, उनमें सत्रसे पहले लैन्सडाउन 
योजना थीः--- 


इस योजना के अनुसार छाई सभा की सख्या ३३० होती | इसमें कुछ 

छाड और कुछ साधारणजन होते | सभी छाडों के द्वारा सौ 

लैन्स डाउन. छा्डों के चुने जाने का क्रम रखा गया था। 'क्राउनः को सौ 

योजना. सदस्यों के मनोनीत करने का अधिकार था। मनोनीत सदस्य 

छार्डा में से या साधारणजन से हो सकते थे। प्रादेशिक 

आधार पर एक सी बीस ( १२० ) सदस्य कामन्स सभा के द्वारा चुने जाते | 

सभी विशॉपों के द्वारा पाँच प्रतिनिधि निर्वाचित ऊिये जाते। परन्तु यह योजना 
स्वीकृत नहीं हुईं । 


इसके बाद एक पालमेण्टरी कमेटो की नियुक्ति हईं। इसका कार्य विविध 
योजनाओं के आधार पर उपयुक्त योजना तैयार करके पालंमेण्ट की स्वीकृति 
के लिये प्रस्तुत करना था। कमेटी में तीस सदस्य थे। दोनों सभाओं से समान 
सख्या में सदस्य लिये ग्रये थे । कमेटी के अध्यक्ष लाड ब्राईस थे । 

इस कमेटी ने १९१८ में एक रूम्बी रिपोट कुछ निश्चित 

शी र सिफारिशों के साथ प्रस्तुत की | इसकी सिफारिश थी कि- 

(१ ) द्वितीय सभा के सदस्यों की सख्या घटा दी जाय | 

(२ ) सभा के सदस्यों मे एक तिहाई छाडो के द्वारा चुने जायें। 


( नकलनकनपपशटाकत अकवलला७« 





१-* मैनटेट' सिद्धान्त “किसी कार्यक्रम के आधार पर लिर्वांचित दक्क को उस कार्यक्रम 
के पूरा करने का अधिकार” | 
१६ 
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(३ ) प्रादेशिक समूहों के आधार पर कामनन्‍्स सभा के सदस्यों द्वारा दा 
तिहाई सदस्यो का निर्वाचन हो । 


(४ ) इस तरुह से निर्वाचित द्वितीय सभा और कामन्स सभा में किसी 
विषय पर मतभेद हो तो दोनों सभाओं के तीस तीस सदस्यों की सम्मिलित 
का-फरेन्स के द्वारा मतभेद निवारण हो | 


इस रिपोट का बहुत गहरा विरोध हुआ । विशेषकर उस प्रस्ताव पर 
जिस में एक सम्मिलित कान्फ्रेन्स के द्वारा दोनों समाओं के मतभेद को दूर 
करने के लिए कहा गया था। 


इन सिफारिशों के ऊपर सरकार ने कोई व्यान नहीं दिया | तत्कालीन 

मन्त्रि मस्डल ने अपनी एक कमेटी नियुक्ति की | कमेयी 

१९२३ के प्रस्ताव के परामश से मन्त्रि-मण्डल ने १९२२ में पाँच प्रस्ताव 

छाडसमा के पास विचारार्थ भेजा। छाडो ने इस 

पर कोई ध्यान नहीं दिया । जनता ने भी उन प्रस्तावों पर कोई उत्साह नहीं 

दिखछाया । छाडसमा के अधिकारों को बढाने के पक्ष में बहुत कम छोग 

थे। १९२१२ में जब छावयड जाज की सयुक्त सरकार अपदस्थ हो गयी तो 

उसीफै साथ पाँचों प्रस्ताव मी समाप्त हो गये । 

सक्तित में वे पाँचों प्रस्ताव निम्नलिखित थे--- 


(१ ) लाडसभा के निर्माण में राजवंश के छाडों, चर्च छाडों और कानूनी 
लाडो के अतिरिक्त (अ ) निर्वाचित सदस्यों जिनका चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
रूप में बाहर के छोगो के द्वारा होगा । ( ब ) अपने बग के द्वारा निर्वाचित 
बशानुगत छाडो की एक निश्चित सख्या ( स ) क्राउन के द्वारा मनोनीत 
सदस्य होंगे । कानून के द्वारा सब की सख्या निश्चित रहेगी | 

( २ ) राजवश के छाडों और कानूनी छार्डों के अतिरिक्त नये नियम के 
अनुसार निर्मित लाडसमा के अन्य सदस्यों को कानून के द्वारा निश्चित कार्य- 
काल तक ही रहना होगा परन्तु उनका पुन* निर्वाचन हो सकेगा | 

(३) नव निर्मित छाडसभा की सख्या करीब करीब १६० के 
लगभग होगी । 

(४ ) छाड समा राजस्व बिल को न तो अस्वीकार और न सश्ोषित 
कर सकेगी । कोई बिल राजस्व बिल है, या नहीं है, या अशतः राजस्व बिल 

है, या अशत. राजस्व बिछ नहीं हे--इसका निर्णय दोनों सभाओं की एक 
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स॑युक्त स्थायी समिति के द्वारा होगा और वह निशय अन्तिम समझा जायगा | 
वह सयुक्त स्थायी समिति प्रत्येक नयी पालमेण्ट के प्रास्म्म में नियुक्त होगी। 
इसमें प्रत्येक सभा के सात सदस्य होंगे। कामन्स समा के प्रमुत् ( स्पीकर ) 
इस समिति के अध्यक्ष होंगे । 


(५ ) इन प्रस्तावों के आधार पर निर्मित छाडेसभा का नया अधिकार- 
नियम लाडसभा की स्वीकृति के बिना परिवर्तित नही हो सकता | 


समय समय पर कामन्स सभा में छाड सभा के पुनर्गठन पर विचार हुआ 
है | परन्तु विचार विमश से आपस के मतमेद का ही पता चला है। पुनः 
सगठन पर एक॑ विचार नहीं हो सक्ा। इस तरह छार्डसमा का काया कल्प 
नहीं हो सका । छोंगों को सान्तवना इसी से मिलती रही है कि जितनी योजनाएँ 
आयीं किसी से परिस्थिति में परिवतन की आशा नहीं दिखलायी पड़ी। 
जैसा जान ब्रह्िट ने एक बार कहा था कि वशानुगत छाड्सभा एक 
स्वतन्त्र तथा जनतन्त्र देश मे सदा नही रहेगा । प्रोफेतर मुनरों ने लिखा 
है कि यह भी सत्य है कि जत्र तक उसके स्थान पर कौन सा नया स्वरूप होगा 
उस पर सहमति नहीं हो जाती तब तक तो वह पुराना रूप चलता रहेगा। 
“अंग्रेज जिस अनिष्ट को जानते है उसे सहते रहेंगे पर जिसे नहीं जानते 
उसकी तरफ नही दौड जाते ।” 


इगलेण्डमें अमेरिकी सिनेट की तरह द्वितीय सभा का सग्ठन नहीं हो 
सकता क्योंकि यह देश सघात्मक नही हे। तृतीय जनतन्त्र का फ्रान्सिसी सिनेट 
ग्रेटब्रिटेन में व्यवहाय हो सकता है पर अग्रेज उसे अनुकरण करने योग्य नहीं 
मानते | 

प्रोफेसर छास्की ने लिखा है कि वामपन्‍्थी या तो द्वितीय ब्रभा चाहते नहीं 
और चाइते भी हैं तो कुछ नॉरवेजियन ठद्ल की जो बहुत ह्वी सकीर्ण अय॑ में 
केवल संशोधन ( पुनविचार ) करने का काम करे । दक्षिण पन्‍्थी ऐसी दक्क की 
द्वितीय सभा चाहते हैं जो सचमुच वामपन्थियों की सरकार बनने पर उनके 
प्रस्तावों पर विलूम्ब ( रोकने ) करने के आवश्यक अधिकार का प्रयोग कर सके | 


अनलनललझाकल- 
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छाड सल्तिबरी ने १९३२ में छाठ सभा के सुधार के लिये प्रस्ताव उपस्थित 
किया था। उन्होंने प्रस्ताव उपस्थित करते समय 
छाडे सकिधबरी का सच्चाई के साथ अपना उद्देश्य घोषित कर दिया। 
१९३६२ का उन्हें ख्याढ था कि अवश्य ही एक दिन आयेगा जब 
प्रस्ताव समाजवादी सरकार हो जायेगो। समाजवाद को वह 
विध्वसकारी मानते थे। इसलिये वह ऐसी द्वितीय 
सभा चाहते थे जो सबाजवाद का आना जहाँ तऊ हो सके रोकने में समर्थ हो । 
उनके प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुए। सभी पाटियों में इस बात पर सहमति है कि 
छाडसभा की निर्माण विधि और अधिकारों के सुधार के लिये एक सामान्य 
सहर्मात का होना आवश्यक है | छाड सल्सिबरी के अनुसार नव ,निर्मित द्वितीय 
सभा में करीत्र तीन सो सदस्य होंगे। इसके आधे सदस्य बारह वर्ष के लिये 
बशानुगत छाड्डो के द्वारा चुने जायेगे। बाकी आधे सदस्य उतने ही समय के 
लिये सरकार द्वारा मनोनीत होगे । अथात्‌ ढेढ सौ सदस्य पुराने वशगत छाड्डों 
के प्रतिनिधि होंगे और डेढ सौं सरकार के मनोनीत प्रतिनिधि होंगे। रिक्त 
स्थान की पूर्ति इन्हीं नियमों के आघार पर होती रहेगी। सभा के वर्तमान 
अधिकार जैसे के तैसे रहेंगे। परन्तु राचस्व बिल की परिभाषा और उसका निर्णय 
दोनों समाओं की एक सयुक्त समिति के द्वारा होगा। समिति के अध्यक्ष 
कामन्स सभा के स्पीकर रहेंगे । वशानुगत छा निर्वाचकों को सख्या सड्डुठ- 
कह में बहुत अधिक न हो जाय इसके लिये कानून के द्वारा 'क्राउन? को छाडड 
बनाने का अधिकार एक व में केवछ बारह तक सीमित कर दिया जायगा। 
लाड सब्सिबरी के प्रस्ताव पर प्रोफेसर छास्की ने छिखा है कि इसके अनु- 
सार अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा कञ्रवेटिव पार्टी को स्थायी रूप 
छास्‍की के से अधिकारारूढ करना है। कञ्ञरवेटिव पक्तु से आने वाले किसी 
विचार गस्ताव का यही लद्वव हो सकता है। योग्य व्यक्तियों की मनो- 
नीत प्िनेट भी प्रधानत. कल्लरवेथ्वि ही होगी। मिश्रित दितीय 
सभा जिसमें कुछ निर्वाचित और कुडु मनोनीत हों वह भी सनन्‍्तोषजनक नहीं 
होगी। उसमें मी स्थायी रूप से कल्नरवेटिव पार्ट का बहुमत रहेगा। मजदूर 
दल इस सिद्धान्त को मी अस्वीकार कर देगा । 


प्रादेशिक या पेशा के आधार पर निर्वाचित द्वितीय सभा मे भी कठिनाई 
हे | प्रादेशिक आधार पर निर्वाचन के डिये निर्वाचन क्षेत्र निश्चय करने में 
तथा निर्वाचन की तिथि ( तारीख ) में कक्ष: उठ खड़ी होंगी। मताधिकार के 
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विषय में भी गड़बड़ी हो सकती हे | वयस्क मताधिकार, अधिकार और राजस्व 
सम्बन्धी विशेष अइचने आयेगी । जहाँ कहीं दो निर्वाचित समाय्रे हैं वहों अवश्य 
ही एक के पास अधिक अधिकार और प्रभाव हो जाता है। जेसे अमेरिका में 
सिनेट, ओर फ्रान्स में चैम्बर आफ डिपुटिज हैं । सघ्र राज्य को छोड़ कर 
निर्वाचित द्वितीय सभा का कोई अथ नहीं है जब तक पहली समा के निर्वाचन 
क्षेत्र और निर्वाचन तिथि में भेद न हो। काब और धन्धों के आधार पर प्रति- 
निधित्व मे भी अड़चने हो सकती हैं । पू जो और श्रम का फिस अनुपात में प्रति- 
निधित्व होगा | कितने वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा | किस तरह और कहा सीमा 
निर्धारित होगी। द्ल्रियों के प्रतिनिधित्व में दिकत होंगी। फिर डाक्टरों को पर- 
राष्ट्र सम्बन्धों प्लर वोट देने का अधिकार क्यो ओर कैसे होगा । एक डाक्टर 
अपने विषय का विशेषश हे न कि इजिनियरिग का या कृषि का। धन्धों के 
आधार पर निर्वाचित सभा का अधिकार और काय क्‍या होगा | 


पुनः कझ्लरवैटिव पाटी की योजना मजदूर दल के द्वारा मान्य नहीं होगी । 
मजदूर दल की योजना कल्नरवेटिव पायी के द्वार। स्वीकृत नहीं होगी। 


मजदूर दल के उद्देश्य के अनुसार तो मजदूर दछ केवल एक ही व्यवस्था- 
पक सभा के पक्ष में है । अभी तक अधिक छोग एक ही व्यवस्थापक समा के 
पक्ष मे हैं। एक प्रसिद्ध छेखक ने दो सभाओ के विषय में अपनी राय देते 
हुए. लिखा है कि यदि द्वितोय सभा पहली सभा के विचारों से सहमत हो 
जाती है तो वह व्यथ और बेकार है। यदि वह प्रथम सभा के विचारों 
से सहमत नहीं होती तो वह खतरनाक है । 


युद्धोत्तकाल की पालमेण्ट का अनुभव भी यही बतछाता है। द्वितीय सभा 
प्रगतिशील सरकारों के लिये प्रतिगामिता का स्वरूप बन जाती है। या जिस 
समय सामाजिक व्यवहारों और प्रयोगों में आवश्यक ओर शीघ्र परिवर्तन चाहिये 
उस समय वह गति को रोकने का प्रयत्न करती है। मजदूर दछ इस तक से 
भी प्रभावित नहीं द कि प्रावः बहुत से आथुनिक राज्यों ने द्वितोथ सदन 
कायम रखा है । इसकी स्थापना राजनीतिक अनुभवों की स्वयस्िद्धि मान 
ली जाय। 

प्रोफेसर छास्की का ख्याल है कि मजदूर दलछ एक छोटे से सदन की बात 
सोच सकता है जिसका काय पु]नर्विचार या सशोधन होगा । परन्तु इस छोटी- 
सी परामशदात्री सभा को कामन्स सभा के द्वारा स्वीक्त बिछ को रोकने या 
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बिछम्ब करने का अधिकार नहीं रहेगा । इस नयी छोटी सभा में अधिक से 
अधिक सो सदस्य होंगे | इसका निर्वादन नयी कामन्स सभा के द्वारा होगा | 
प्रत्येक राजनीतिक दड कामन्स सभा में अपनी सख्या के अनुसार अपनी अपनी 
लिस्ट तैयार करेगा। उन्हीं छिस्टों के आधार पर चुनाव हो जायेगा | इस तरह 
की सभा कामनन्‍्स सभा का लघु स्वरूप होगी | कामन्स सभा के भग हो जाने के 
बाद द्वितीय सभा के सदस्यों का पुननिर्वाचन होगा । इस तरह जिस दल का 
बहुमत कामन्स सभा "से होगा उसका बहुमत द्वितीय सभा में भी रहेगा | ऐसी 
सभा के द्वारा बिलों के समाप्त करने ओर बिल्म्ब करने का भय भी नहीं 
रहेगा | छाडसमा के द्वारा किये जाने वाले सारे काय उसके द्वारा हो सकेगे | 
पुराने देशसेवकों और अवकाशप्राप्त राजनीतिजशों के छिये आसानी से स्थान 
दिया जा सकता है जो अब चुनाव की गमी ओर दौोड़धूप को बर्दाइत न 
क्र सकते हों | 


“इसका काये परामश देना, प्रोत्साहित करना और खावधान करना 
होगा ।? यह सभा सरकार के आवश्यक और महत्वपूर्े कायो में अबरोध 
नहीं कर सकेगी । 


कुछ लोगों का ख्याल है कि एक द्वितीय सभा का होना इसलिये आवश्यक 
है कि वह प्रथमस्तमा के कार्यों पर आवश्यक रोक छगा सफे। यह सभा जलद- 
बाजी में पास किये हुए तथा अपूर्यूरूप से बिचारित बिलों को कानून होने से 
रोक सके | इसलिये दोनों सभाओं के लिये एकही समय और एकही जिले से 
नहीं चुना जाना चाहिये | दोनों के चुनाव में इतना पायक्य भी नहीं होना 
चाहिये कि दोनों सभा विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करें और इस तरह कार्य 
में अवरोध उतपन्न हो जाय । 

ब्राइस कमेटी ने द्वितीय समा को समाप्त कर देना बुद्धिमानी नहीं मानां ! 
उनका ख्याछ था कि चार ऐसे आवश्यक काय हैं जिसे द्वितीय सभा ही कर 
सकने में समय होगी | 


(१) कामन्स सभा से आयी हुई बिछों को परीक्षा और पुनर्विचार करना 
आवश्यक हे क्योंकि कामनन्‍स सभा कितनी बिलछों को जल्दबाजी में तथा बहस 
को सीमित करके पास करने लगी है | 
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(२ ) जिन प्रश्नो पर कोई विचार भेद नहीं है वेसी चीजों पर विंल 
प्रारम्भ करके और विचार करके कामन्स सभा के पास स्वीकृति के लिए. सेजना। 


(३ ) किसी बिल को कानून के रुप में उतना ही विरूस्त करना जितना 
राष्ट्र की इच्छा व्यक्त होने के लिये आवश्यक है। अधिक विलस्ब करने में देश की 
प्रगति में बाधा होती है। बिल्म्व करने का अधिकार स्रभी बिलों के लिये 
आवश्यक नहीं है । 


(४ ) बडे और मह्वपूण विषयों पर पू्ण और स्वतन्त्ररूप से विचार 
और बहस होने की आवश्यकता है--जैसे परराष्ट्र सम्बन्धी विषयों पर पूर्ण 
विचार होना चाहिये। कामन्स सभा को पूरा समय नहीं मिलता । पार्टी की 
शिष्टता तथा कौमन्स सभा के अधिकाश सदस्यों की अनमिश्ता भी रइती है। 


अग्रेजों का कहना है कि छाट सभा किसी का प्रतिनिधित्व नहीं भरती 
और कामन्स सभा सभी का प्रतिनिधित्व करती है| यदि लाट सभा का सुधार 
हो जाय और साथ ही उसे कुछ प्रतिनिधित्व का आधार प्राप्त हो जाय तो 
परिस्थिति बदल जायगी | ऐसी अवस्था में छाड सभा कुछ छोगों का प्रतिनिधित्व 
करने लगेगी | वह कानून बनाने में समान अधिकार चाहने छंगेगी और 
कामन्स सभा की भ्रेष्ठता समाप्त हो जायेगी | यह केवछ नियन्त्र० और सनन्‍्ठुलून 
का एक अड्भ रह जायेंगी। इसलिए कामन्स सभा के छोग इस तरह का 
सुघार नहीं चाहते | ये अपना एक ग्रतिद्वन्दी खड़ा करना नहीं चाहते । 


प्रोफेसर घुनरो ने लिखा दे कि छाड सभा की शक्ति उसको कमजोरी 
से है यद्यपि यह एक विचित्र विरोधी भाव है। कमजोर होने से ही इसे 
शक्ति प्राप्त है । इस समय वह अधिक से अधिक किसी बिल को बिलम्ब कर 
सकती है। राष्ट्रीय समा की इच्छाओं को दबा नहीं सकती । इसके विष वाले 
दन्‍त निकल गये हूँ और अब यह लोकतन्त्र के लिये खतरनाक नही है । यही 
कारण है कि इसके सुधार की बहुत जल्दी नही है। 

प्रोफेसर मुनरो' के ख्याछ से छार्ड सभा एक द्वितीय सभा का काय अच्छी 
तरह से कर रही है| यह गैर-वित्त बिवेयक पर पूण रूप से विचार करती हे 
और उस पर अपने सुझाव मी देती है। किन्हीं अवसरो पर यह पर्याप्त समय 
की माँग करती है कि कोई बिल देश के लिये कानून बनने के पहले जनता के 
विचारार्थ रखा जाय | विचार करते समय उदार और गरम्मीर रूप से विचार 
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प्रदशन करता है तथा चित्त के आवेग भौर गर्मी को शान्त होने का अवसर 
देता है | छार्ड समा अपने क्षेत्र के बाहर जाने की कोशिश नही करती और 
वैसे कानूनों के अवरोध करने की कोशिश नही करती जिसे देश स्वीकार करने के 
पत्ष में है। इसने अपनी शक्ति का हास बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर 
लिया है | अब इसके सदस्य इसलिये क्रोधित नहीं होते या चिढते नहीं कि 
देश की बड़ी बडी समस्याओं पर साधारण सभा मे ही निश्चय हो जाता है | 


सम्प्रति छाडंसभा को समाप्त करने या सुधार करने का आन्दोलन ठीला हो 
गया है | परन्तु प्रोफेसर लास्की ने छिखा है कि यदि छाडसभा जैसी है वैसी 
दी छोड़ दी जाय तो अभी या थोडे दिनों के बाद समाजबादी सरकार से इसका 
सघष होगा । क्योंकि छाडसभा के निर्माण से यह स्पष्ट है कि यौह सभा स्थिर 
वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। जहाँ तक निजी सम्पत्ति का प्रश्न है वहाँ एक 
दिन समाजवादी सरकार से सघष होगा। 


अत, लछाड्सभा का सुधार होना आवश्यक है। पर प्रोफेसर लास्की का 
ख्याल है कि इसका घुधार होना सरल नहीं है। यदि अनुदार दल के तत्वा- 
ब॒धान में इसका सुधार हुआ तो उसे समाजवादी दछ स्वीकार नहीं करेगा। 
उसो तरह यदि मजदूर दल की परकार के हरा इसका सुधार हो तो अनुदार 
दल के लिये वह उपयुक्त नहीं होंगा और न वे स्वीकार करेंगे। यही लछाडसभा 
के सुधार में पंचीदगी है । छाडसभा के सुधार मे राज्य के आर्थिक आधार की 
बात छिपी हुई है| छाड्सभा की मित्ति ही समाज के पुराने आर्थिक ढॉचे पर 
खड़ा है | दोनों सभाओं में जब जब सघष हुए हैं प्रायः आर्थिक विषयों पर 
हुए हैं। छाडसमा जनता की अन्तिम इच्छा जान लेने पर किसी भी प्रयति- 
शौक विधेयक को अवरोध नहीं करती | पर इस भ्रथ में छा्डसभा निष्पक्ष 
नहीं है । जनता की इच्छा का प्रश्न केवल वामपन्थी सरकार के आने पर ही 
उठता है। अर्थात्‌ छाडसभा का 'विये अनुदार दछ के हिये नहीं बल्कि मजदूर 
दछ के लिये ही हे | इसलिये यह कहा जा सकता है कि छार्डसभा हर समय 
अनुंदार दल के लिये ढाढ है और वह केवल एकपन्नीय है। इस प्रकार 
मजदूर दल के शासन में साधारण सभा का भग होना संविधान को तोढ़ना है । 
मजदूर दल जनता के द्वारा निर्वाचित होकर पुन जनता के पास जाने से नही 
डरता । पर ग्रइन यह है कि आखिर मजदूर सरकार की जीत जनता के वोटों के 
द्वारा होती है । उनके कार्यक्रम और सिद्धान्त से जनता तथा सभी छोम परि- 
चित होते हैं। फिर जब वैधानिक द्ग से निर्वाचन में विजय प्राप्त करके 
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शासनारूढ़ होते हैं तो उनके कार्य में एक अप्रतिनिधि समा जो जनता के एक 
हिस्से का भी प्रतिनिधित्व नहीं करती क्यों कर उनके काय में बाधा डालेगी 
ज़ब वे ( मजदूर दछ ) जानते हैं कि छाडसमा का “विटे” केवछ उन्हीं के लिये 
है| १९३६ में बाल्डविन सरकार ने जनता से बिना स्वीकृति ( मैनडेट ) प्रात 
किये हुए, पुनः शञ्नीकरण का कायक्रम परिचालित किया | 

लास्की ने लिखा है कि यदि छाड्समा के आधारभूत सिद्धान्त विभिन्न दलों 
में भसमान रूप से कार्यान्वित होंगे तो कोई संविधान सफलता पूर्वक नहीं 
चल सकता । रैमजे स्योर के झ्याढ से छाडसभा केवल पुनः विचार करने तथा 
विलम्प करने वाली सध्या के रूप में ही रह गयी है । पर विरुम्व करने का 
अधिकार तो बहुत घढ्ा अधिकार है जिसे छाडसभा जनता की इच्छा के 
विरुद्ध प्रयोग करती है या करेगी । उसके विलम्ब करने का यह अधिकार 
“एक छोकतान्त्रिक राज्य में काछगणना की दृष्टि से भारी भ्ूछ या 
श्रम है। यों ता प्रत्यक्ष रूप में छा सभा का प्रतिरोवात्मक अधिकार समाप्त 
हो गया पर वास्तविक रूप में वह बत्तमान है। अप्रत्यक्ष रूप में वह वित्त सम्बन्धी 
विषेयकों पर भी है क्योंकि सामाजिक पुनर्निर्माण के सभी विषेयक्र आमदनी 
के पुनर्वितरण के विधेयक होते हैं । 


कुछ लोगों का ख्याल है कि इस जिच को दूर करने के लिये एक छोकतान्त्रिक 
पद्धति भी है जिससे साधारण सभा के भड्ज होने की नोबत नहीं आयेगी | वह 
है जनमत सग्रह ( रेफरेण्डम ) | 

प्रझन जनमत सम्रह का नहीं है। जनता की स्वीकृति लेना तो लोकतान्त्रिक 
है। पर इसका प्रयोग छाड सभा ऊे ऊपर दी रहेगा जब 
रेफरेण्म वह जब चाहे किसी सरकारो बिल को रेफरेण्डम के 
लिये बाध्य कर सकती है। अत. प्रश्न है दक्षिण- 

पत्णीप और बाम पत्ञीय दलों के बीच पक्पात का । 


जटिल राष्ट्रीय प्रश्न जनता की बोट से किस प्रकार निश्चित होंगे विचार करने 
की बात है | साधारण जनता बहुत सूक्ष्म और पेचीली वस्तुओं के समझने और 
उसमें दिलचस्पी लेने में असमथ होती है। रेफरेण्डम में वे किसी तरफ बिना 
बिचारे जा सकते हैं | किसी पार्टी को वोट देने तथा किछ्ठी बिछू पर साधारण 
जनता विचार करके अपने निशय दे--इसमें भेद है । एक मोटे तरीके पर 
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लौगों से पूछने पर कि आप खानों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हैं या नहीं और 
किसी बिल की विभिन्न धाराओं के समझने में बडी कठिनाई होती है | 


रेफरेण्डम के समय वोट देने में हजारों की सख्या में ऐसे छोग भी हो 
सकते हें कि जो रेफरेण्डम के विषय में कोई दिलचस्पी न रखते हो पर सरकार 
की किसी शिक्षा सम्बन्धी या स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति के कारण सरकार का विरोध 
करते हैं। रेफरेण्डक में सरकार के विरुद्ध वोट देने का कारण जनमत संग्रह के 
विषय की पत्षुता या विपक्षता नही बल्कि किसी और ही कारण से हो सकता है| 
विषयों का पाथक्य बड़ा कठिन होगा। किसी को बोठ देने से रोका भी नहीं 
जा सकता है। विरोधी सरकार को अपदस्थ करने के लिये रेफरेण्डम के विषय 
के बाहर की बातों का भी प्रचार कर सकते हैं। स्विट्जरलैप्ड और अमेरिका 
में रेफरेण्डस का फछ बहुत कल्याणकर या प्रगतिशील नहीं माना जाता। 
प्रत्यक्ष सरकार और स्वशासित सरकार एकही वस्तु नहीं है। पार्टियों जनता को 
चुनाव के लिये तैयार करती हैं। उसका सिद्धान्त और मनोविज्ञान प्रथक है। 
पार्टियों के कार्यकर्ता अपने विचार तथा कायक्रम की मोटी बातें जनता में 
प्रचारित करते हैं | छोग अपने ठक्ल से उसे समझ लेते है और उस पर वोट देते 
हैं। पर इस युग की आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण की पेंचीछी बातों को 
बिलों की विभिन्न धाराओं में जब पाल मेण्ट के काफी सदस्य ही नहीं समझ पाते 
तो जनता क्‍या समझ सकती है । 


इस प्रकार रेफरेण्डम ( जनमत गणना ) से भी बह काय नहीं हो सकता | 

छाड सभा के सुधार की समस्या बडी विचित्र है । कामन्स सभा और 
छाड समा के सम्बन्ध को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करना ब्रिटिश राजनीतिक के 
ढिये आवब्यक हो गया है | 


, पह का प्रधान पायियों की सहमति से सरकतताधूवक हो सकेगा । क्योंकि 
छाड सभा के सुघार का अथ स्थिर स्वाथ वाले बर्ग के अधिकार को समाप्त 
करना है । राजनीतिक लछोकतन्त्र और आर्थिक समान्नता के युग में 

्श करे 
छाड सभा जसी है, इसके लिये कोई स्थान नही है । 


के (2/< के 
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कामसत्स सप्रा 


ब्रिटेन को मताधिकार प्रात्ष करने में करीन २ सो वर्ष छगे । सर्वताधारण 
को बोट देने का पहला कानून १८३२ में पाश्ष हुआ । इसके बाद क्रमशः यह 
अधिकार अधिकाधिक छोगों को प्रात्त होता गया । १८६७-१८८४, १९१८ 
और १९२८ के सुधार नियमों ने पूण रूप से मताधिकार स्थापित किया। 
जनता को मत देने का अधिकार ही छोकतन्त्र का क्रमिक विकास है । 

ग्रेटब्रिटेन की केन्द्रीय सरकार में कामन्‍्स सभा ही एक ऐशस्सी सस्या है 
जिसमें प्रत्यज्ञ रूप से जनता द्वारा निर्बाचित प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व 
तथा अधिकार प्राप्त है। अन्य सस्थाओं के सदस्य या तो वंशानुगत ह या 
नियुक्ति के द्वारा स्थापित है । कामन्स सभा की सदस्यता की दृष्टि से सारा 
देश पाल मेण्टरी जिलों या निर्वाचन चक्रों में विभाजित है | प्रायः सभी निर्वा- 
चन क्षेत्रों से एक व्यक्ति ही चुना जाता है। थोड़े से ऐसे भी निर्वाचन क्षेत्र 
हैं जहाँ से दो सदस्य चुने जाते हैं । 


इस समय कामन्स सभा के सदस्यों की सख्या ६१५ हें, जिसमें इज्धलेए्ड 
से ४९२, स्काट्लेण्ड से ७४; वेल्स से ३६ और उत्तरी आयरलैण्ड से १३ सदस्व 
चुने जाते हैं । प्रत्येक सदस्य करीब २ पचहसर इजार मतदाताओं का प्रति- 
निधित्व करता है । 


निर्वाचन ज्षेत्रों के पुनगठन था पुनर्विमाजन के छिये कोई कानूनी समय 
निश्चित नहीं है। १९१८ के बाद थोड़ा बहुत पुनगठन १९४० के निर्वाचन के 
पहले हुआ था | 


१९१८ के निर्वाचन ज्षेत्रों के पुनगठन के लिये एक पुनर्विभाजन 
आयोग नियुक्त हुआ भा। उस आयोग में ऐसे दी व्यक्ति रखे गये ये जिनके 
चरित्र और सच्चाई पर कामन्‍्स सभा को पूरा विश्वास था। कामन्स समा 
के सभी दलों द्ारा स्वीकृवसिद्धात्त के आधार पर कमीशन ने ज्षेत्रों के 
विभाजन के लिये योजना तैयार की थी। कमीशन ने स्थायी जॉच भो किया 
था और जितनी सिफारिश आई थीं उन्हे एक बिल में यथायोग्य समावेश 
करके पालमेण्ट की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत ४ 'या। बिल थोड़े परिवतेनों 
के साथ स्वीकृत हुआ | 
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लोग ऐसा समझ सकते हैं कि निर्वाचन त्षेत्रों के परिसीमन मे एकपक्षता 
होती होगी पर इद्जलैण्ड एक ऐसा देश है जहाँ राजनीतिक परम्परा इतनी 
सुहृढ हैं कि ऐसी चीजें नहीं होती | सवसाधारण का राजनीतिक चेतना का स्तर 
इतना ऊँचा है कि छोग ऐसी वस्तु बर्दाइत नही कर सकते | अत* कोई राजनीतिक 
दुछ अपने दक की विजय की दृष्टि से निर्वाचन न्षेत्रों का परित्ीमन नहीं कराता | 
अग्रेज जाति मे सावंजनिक भाव पूर्णरूप से विकसित है। सभी निर्वाचन ज्षेत्र 
जहाँ तक व्यावहारिक*है, वहाँ तक ऐतिहासिक सीमा के अनुसार प्रायः निश्चित 
होता है कोई एक नगर, या दो मिले हुएया निकट के नगर, या किसी बड़े शहर का 
एक भाग, या शहरों ओर नगरों के निकाल लेने के बाद किसी काउप्टी के बचे 
हुए हिस्सों का निर्वाचन-्षेत्र बना है। दो काउण्टी के हिस्सों क्रो लेकर या दो 
शइरों के कुछ भागों को लेकर एक निर्वाचन-त्तेत्र बनाया जाता हो जैसी बात 
नहीं है | किसी बड़े शहर या काउप्टी के हिसों को लेकर एक से अधिक निर्बाचन 
क्षेत्र बनते हैं तो उन्हे उस स्थान के नाम से पुकारते हैं| अमेरिका की तरह 
उनका नाम सख्या में नहीं पढ़ता । जैसे कोई पालमेण्ट का ध्तदस्थ लिबरपुर 
का पश्चिमी डर्बी क्षेत्र का प्रतिनिधित् करेगा था लकाशायर का डारबिन 
क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा | 


नंगरों और काउप्टी में ही कामन्‍्स सभा के सदत्यो का सारा प्रतिनिधित्व 
नहीं समात्त हो जाता । १९१८ के नियम के अनुसार अद्यरह प्रतिनिधि ब्रिटिश 
विश्वविद्यालयों के द्वारा चुने जाते हैं| आयरिश स्व॒तन्त्र राज्य के हट जाने से 
विश्वविद्यालय के सदस्यों की सख्या घट गई है | अब केवल बारह सदस्य हो 
ब्रिटिश विश्वविद्यालयों से चुने जाते हैं 


१९४९ के पालंमेण्ट के नियम से विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व 
समास हो गया । 


नियम के अनुसार कामन्स सभा का चुनाव पाँच वर्ष में एक बार अवश्य 
होना चाहिये । परन्तु पालंमेण्ट यदि चाहे तो अपना कार्य- 

कामत्स सभा का काह बढा सकती है। पालमेण्ट को यह अधिकार प्राप्त है कि 
कार्य-काऊ. बह विधान को परिवर्तन करके कार्य-काल को घढ़ा दे | 
प्रथम और द्वितीय महाबुद्धों के समय कार्य-काहू बढ 

दिया गया था | यों तो पालेमेण्ट कभी भग्र हो सकती है। राजा प्रधानमन्त्री 
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की इच्छा के अनुसार पालमेण्ट को भग करने की धोषणा करता है। प्रधानमन्त्री 
कभी विपक्षी दल की माँग और विरोध के कारण कामन्स सभा को भग करने 
की सलाह देता है । कभी वह जनमत की प्रवृति को देख कर भी चुनाव 
कराता है | साधारण अवस्था में काय-काल पूरा हो जाने पर ही सभा भय 
होती है | प्रायः कामन्‍्स सभा के सदस्य अपना पूरा समय समाप्त करना 
चाहते हैं | वे यह नहीं चाहते कि अवधि समाप्त होने के पहले ही कामन्स सभा 
भग कर दी जाय और नया चुनाव हो। नये चुनाव में” खच पड़ता है और 
हारने की मी आशका रहती है। परन्तु प्रधानमन्त्री ही कैबिनेट की सलाह से 
यह निश्चय करता है कि उपप्रुक्त समय आ गया है और पाल मेण्ट भग शे 
जानी चाहिये | पालमेण्ट के भग करने की बात निश्चय कर लेने पर भी इसे 
गुप्त रखा जाता है जब तक अपनी पार्टी का निर्वाचन-प्रचार योजना तैयार 
न हो जाय | कभी कभी तो अपने विरोधियों को एकाएक निर्वाचन की घोषणा 
क्रके आश्रय चकित कर देते है | पर विपक्षी दक सावधान रहता है और अब 
तो शायद दी उन्हें सहसा निर्वाचन की बात सुननी पढ़ती है। परन्तु निर्वाचन को 
तिथि निश्चित करने का अधिकार मन्त्रिमण्डल को है, अत, इसका कुछ फायदा 
उन्हें रहता ही है। 


कोई नहीं बतछा सकता कि पालम्रेण्ण कब भग होगी। परन्तु जब कोई 
पालमेण्ट दो या तीन बष तक चल जाती है तब उसके बाद कुछ राजनीतिक 
सरगर्मी होने छूगती है । समाचार पत्र अटकलबाजियाँ छगाने छगते हैं । 
आये दिन समाचार निकलने लगते हैं कि पालेमेण्ट अब भमग होगी और नया 
चुनाव होगा | समाचार पत्र वाले लिखने लगते हैं कि बविश्वस्त सूत्र से पता 
चला दे कि अमुक मास में पालमेण्ट का चुनाव दोगा। भिन्न मिन्न प्रकार की 
अफवाहों के बाद एक दिन सरकार की घोषणा से वातावरण निश्चित हो जाता है 
कि अमुक दिन पालमेण्ट भंग होगी और नया चुनाव अम्ुक तिथि को होगा | 
इस घोषणा ओर उम्मीदवारों के नाम घोषित करने की तिथि में थोड़ा ही 
अन्तर होता है । समय दो या तीन सप्ताह से अधिक नहीं होता । राजनीतिक 
पाटियाँ अपना नाम तेयार रखती हैं और समय आने पर उम्मीदवार अपना 
अपना नाम निश्चित क्षेत्रों से घोषित करते हैं। 


निश्चित तिथि के दिन किसी निर्वाचन-स्ेत्र से उम्मीदवार होने वाले 
व्यक्ति को एक नामजदगी का पर्चा कम से कम दस मतदाताओं 
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इस्पीदवारों का के हस्ताक्षर से रिटर्निंग अफसर के पास देना होता है। हर 

मनोनीत एक निर्वाचन-त्षेत्र का रिटर्निंग अफसर भलूग अलग नियुक्त 

होना होता है। प्रायः शहर या नगर में मेयर और काउप्टी में 

शेरिफ रिटनिंग अफसर पदेन होते हैं । यदि कोई निर्वाचन 

क्षेत्र ऐसा हो जिसमें दो शहर पड़ते हों तो कौन-सा मेयर रिटर्चिंग अफसर का 
काय करेगा इसकी घोषणा गरह-सेक्रेट्री के छाया होती है । 


उम्मीदवार मनोनीत होने की निदिचित तिथि के दिन रिटर्सिंग अफसर 
टाउनहाल, अदाहुत गृह या और कोई सुविधाजनक स्थान में बैठता है | उम्मी- 
दवार या उसके एजेण्ट नामजदगी का पर्चा रिटर्निंग अफसर को दे देते है। 
इसके छिये केवढ एक घण्य का समय रहता है । इसके बाद नामजदगी बन्द हो 
जाती है। उस पर्चे पर केवल दस व्यक्तियों के हस्ताज्षर की जरूरत होती है । 
पर छोग कभी कभी सैकड़ों दस्तखत करा देते हैं। प्रत्येक उम्मीदवार को अपने 
पर्चे के साथ एक सौ पचास पाउण्ड स्टलिंग भी जमा करना पढ़ता है। इसके 
जमा करने का मतछूब यह होता है कि कोई भी व्यक्ति खिलवाड़ की दृष्टि से 
नहीं खढ्ा होगा । यदि निर्वाचन के दिन निर्वाचकों की संख्या का डे हिस्सा 
किसी उम्मीदबार को नहीं मिलता तो बह अपना जमा खो देगा ओर वह 
रकम सरकारी कोष में चछा जायेगा। दवरे हुए उम्मीदवार की रकम तभी 
छोटायी जाती है जब उसे निर्वाचकों को कुछ सख्या का टे मत मिल्य हो । 
कुछ रकमें तो प्रायः सभी चुनावों में जब्त हो जाती है | तीन से अधिक उम्मीद- 
वार बहुत कम्र होते हैं। मजदूर दछ के विकास के पहले तो दो ही दल ये 
ओर प्राय. सभी निर्वाचन ज्षेत्रों से दो उम्मीदवार खड़े होते थे | बहुत से क्षेत्रों 
से पहले एक ही उस्मीदवार खड्य होता था । एक से अधिक पर्चा नहीं रहने 
पर उस उस्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है | कोई भी ब्रिटिश 
नागरिक जो निर्वाचन-रजिल्टर में मतदाता के रूप में अकित है बह जहा से 
चाहे उम्मीदवार हो सकता हैं। जिस निर्वाचन-क्षेत्र से खड् होना चाहे, उसी 
स्थान में रहना आवश्यक नहीं है | स्त्रिया भी खड़ी हो सकती हैं। सभी जगह 
छोग अपने ज्षेत्र के ही किसी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं। 
परन्त ऐसे भी छोग होते हैं जो अपने स्थान को छोड़ कर दूसरे निर्वाचन-क्षेत्र 
से खड़े होते हैं। कामन्स सभा में ऐसे कितने ही सदस्य रहते हैं जो अपने 
निमातसक्न के च्रेत्र से नहीं बल्कि अन्य क्षेत्र के सदस्य होते हैं | ब्रिटिश 
किकदाता भी अपने निर्वाचन-क्षेत्र के बाहर के व्यक्ति को अपने क्षेत्र का प्रति- 
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निधि चुनने में नहीं हिचकते यदि बाहरी व्यक्ति प्रसिद्ध जनसेबक या 
यशस्वी हो | 


सारे ग्रे ब्रिटेन में निर्वाचन एक ही तिथि को होती है । घोषणा के 
आठवें दिन उम्मीदवारों को नामबदगी दाखिल 
निर्वाचन तिथि. करने का दिन रहता है | नामजदगी के पर्चे 
दाखिल हो जाने फे बाद '"नर्वें ठिन निर्भाचन 
होता है। पहले निर्वाचन कई दिन में समाप्त होता था । कुछ स्थानों में 
एक दिन, पुन, दूसरे स्थाना में दूसरे दिन | इस तरह एक सदाह 
या दो सप्ताह ढृग जाते थे । क्लक और काउण्टर एक निर्वाचन क्षेत्र से दुसरे 
निर्वाचन क्षेत्रों में जाते ये। इससे निर्वाचन की सरगमी काफी दिनों तक रहती 
थी | दूसरी बात यह थी कि एक निर्वाचन-स्षेत्र के फल का प्रभाव दूसरे क्षेत्र में 
पड़ता था। आये निर्वाचन क्षेत्रों के फछ निकलने के बाद बाकी के विषय में 
छोग अपना निणुय निकाल लेते थे । १९१८ के कानून के द्वारा सारे देश् में 
एक ही दिन निर्वाचन के लिये निश्चित किया गया। प्रत्येक निर्वाचन-द्तेन्र में 
निश्चित तिथि के दिन प्रातःक्ता७ आठ बजे से लेकर आठ बजे रात तक 
निर्वावन-कार्य चलता है । यदि निर्वाचकों की सख्या अधिक हो और 
मतदाताओं की इच्छा हो तो प्रातः काछू सात बजे से लेकर नव यजे सात्रि 
तक काय चल सकता है। 


प्रत्येक निर्वाचन ज्षेत्र में प्रति वष मतदाताओं का रजिस्टर ठीक किया 
जाता है | उसे सदेव नया बनाया जाता है । चुनाव होने 

मतदाताओं का वाला हो या न हो इसकी कोई बात नहीं है। प्रति वर्ष 
रजिस्टर नये मतदाताओं का नाम चढाना आक्ृृयक रहता दै। 

इस तरह छिस्ट सदेव तैयार रहती है। प्रत्येक निर्वाचन 

क्षेत्र में रजिट्रसन अफसर होता है | जिप्चका काम रजिस्टर मे नये मतदाताओं 
का नाम दज करना है | वह शहर का क्कक होता है या काउण्टी कॉसिल का 
कर्क होता है । वयस्क मताधिकार के हो जाने से जनगणना की प्रणाली के 
आघार पर ही मतदाताओं कीं छिस्ट तैयार होती है। रजिट्रेसन अफसर की तरफ 
से कनवासरस्‌ नियुक्त होते हैं जो घर घर जाकर नाम ले आते हैं जिन्हे वोट 
देने का अधिकार मिल सकता है । ये कनवासरस प्रत्येक जुलाई में पुरानी लिस्ट 
के साथ दर मुहल्ले मे जाते हैं ओर किसी नये परिवर्तन का, या नये आगन्तुक 
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का पता छगाते हैं| जब ये कनवासरस्‌ अपनी रिपोर्ट रजिट्रेसन अफसर को 
पेश करते हैं तो वह एक अस्थायी छिस्ट तैयार करके प्रधान सार्वजनिक स्थानों 
में लगवा दैता है-प्राय. दाउनहाछ, पोस्ट आफिस तथा चर्च इत्यादि स्थानों 
में लिस्ट छगा दी जाती है । इसके बाद निश्चित तिथि के भीतर कोई भी व्यक्ति 
उस छिस्ट के विरुद्ध में अपनी आपत्ति कर सकता है| जिसका नाम छूट 
गया हो, वह अपना नाम चढ़ाने के लिये अर्जी दे सकता है। कोई व्यक्ति किसी 
चढे हुए नाम के विरुद्ध में भी प्राथना पत्र दे सकता है कि अमुक व्यक्ति का 
नाम क्यों रखा गया। रजिट्रेसमन अफसर छोगों की शिकायतों की जाच 
करके तथा अन्य प्राथना पत्रों को देखकर अपना निर्ण॑य देता हैं | उसके निर्णय 
एर अदालतों में अपीज्ष हो सकती है | अपीक्ष की अबधि समा हो जाने पर 
रजिस्टर का उस वर्ष का काय भी समाप्त हो जाता है। उसके बाद कोई नया 
नाम या कोई परिवर्तन उस वर्ष नहीं हो सकता | पुनः नयी काररवाई नये 
वर्ष के सिछसिके में ही होगी। उस रजिस्टर के साथ एक और विशेष 
रजिस्टर होता है जिसमें उन लोगों के नाम दजं होते हैं जो अपने क्षेत्र से 
अनुपस्थित हैं। सैनिक सेवा काय या विदेश गमन के कारण अनुपस्थिति 
हो सकती है | ऐसे छोगों के नाम अछय रजिस्टर में छिखे रहते हें। 


मतदाताओं का रजिस्टर जब एक बार ठीक हो जाता है तब उसे कोई 
गलत नहीं ठहरा सकता । यह रजिस्टर किसी रूप में असत्य नहीं घोषित होता | 
यदि उस रजिस्टर पर किसी का नाम नही है तो वह किसी तरह बोट नहीं 
दे सकता | १९१८ के कानून ने इस बात को साफ कर दिया है। यह कोई नहीं 
कह सकता कि गलती से उसका नाम छूट गया और रजिस्टर में उसके नाम 
नहीं चढने में उसकी कोई गलती नहीं है। किसी मी अफसर या न्यायालय को 
समय के बाद रजिस्टर में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। १९१८ के 
नियम से यदि किसी का नाम चढ गया है जिसका नाम नहीं चढना चाहिये, 
तो भी वह वोट देने का अधिकारी हो जाता है। परन्तु जिसे कानूनी वैधता 
प्रात्त नहीं है उसका नाम चढ जाने पर बह वोट देने के अधिकार से वचित 
भी हो सकता है। जैसे अल्पवयर्क का नाम चढ गया है तो बह बोट देने के 
अधिकार से वचित किया जा सकता है। 


बेल्ट पत्र हिफाफे से बढ़ा नहीं होता । रिटर्निंग अफसर के द्वारा यह तैयार 
काया जाता है | इसका खर्च सरकार देती हे | इस पर केवल 
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बैकट पेपर उम्मीदवारों का नाम, पता और पेशा लिखा रहता दै | सभी के 
नाम प्रथम अक्षर के क्रम के अनुसार रहता है | बैल्ट पत्र 
पर पार्टियों का कोई चिह्न नहीं रहता | चेंडट पत्र के साथ अधकटी रहती है 
जो मतदाताओं के देने के पहले कक अधकटी रख लेता है | बैलट पत्र की 
सख्या जानने के लिये अधकटठी रसीठ काम देती है | उम्मीदवारों के नाम के 
सामने थोड़ी सी जगह रह्दती है। वही पर क्रासः का चिह् कर दिया 
जाता है। जिस उम्मीदवार को वोट देना हो उसके नाम'के सामने ही ऋस' 
लगाना चाहिये | प्रत्येक नाम को दूसरे नाम से पृथक करने के लिये नाम के 
ऊपर और नीचे “पक्ति! खिची रहती दे । रिटनिंग अफसर निर्वाचन स्थान 
निश्चित करता े और प्रत्येक निर्वाचन स्थान पर एक डिपुटी रिटनिंग अफसर 
या पोलिंग अफसर नियुक्त करता है। प्रत्येक पाँच सौ मतदाताओं पर 
एक क्लक होता है। निर्वाचन कमरे में प्रत्येक उम्मीदवार की तरफ से 
एक एजेण्ट होत्न है | 


निर्वाचन-स्थान अधिकतर सावजनिक स्थान होते हे---दउनहारू, स्कूल, 

या अदाल्तगह । इनके अतिरिक्त प्राइवेट स्थानों की भी 

निर्वाचन-स्थान आवश्यकता पड़ जाती है। निर्वाचन कमरे मे परदे से घेर 

कर छोटे छोटे केब्रिन की तरह कमरे बना दिये नाते हैं 

जहाँ वोटर अपने बैछट पत्र पर निसान छगाता है और उसे बैछट बकस में डाल 

देता है | वेलट-बक्स एक स्टीउ की सन्दूक होती है जिप्तमें ऊपर एक ढकन द्ोता 

है | उस ढकन में एक छोटा-सा छिद्र होता है। उसी छिद्र से बैलट-पत्र ग्रिरा 

दिया जाता दे । वोट समाप्त हो जाने पर बेडट-बक्स सीछ मोहर करके टाउनहाल 
या उस स्थान पर भेज दिया जाता है जहाँ उसकी गिनती होती है । 


पोलिंग अफसर, पोलिंग कुक, और उम्मीदवारों के एजेण्ट ग्रोपनियता का 
शपथ लेते हैं। एजेण्टों का काम गलत बोय्रों को देखना और रोकना दै। वे 
किसी भी वोटर को चुनौती दे सकते है कि वह उपयु क्त व्यक्ति नहीं है। 
चुनौती का निणय पोलिंग अफसर के द्वारा होता है और फिर वहाँ से उसकी 
अपीर नहीं होती है। साधारणत यदि बोटर शपथ लेता दे कि वह गलत वोट 
या जाल नहीं कर रहा हे तो उसकी बात मान ली जाती है। अधिकतर गलत 
वोटिग नहीं होती । 


१ न्‍मत-वपन्न 
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१९ १८ के नियम के अनुसार अनुपस्थित वोटिंग की प्रणाली स्वीकृत है । 

जो व्यक्ति अनुपस्थित वोटसे लिस्ट पर हैं या किसी अनिवाय 

अनुपस्थित कारण से निर्वाचन के दिन अपने निर्षाचन क्षेत्र मे अनुपस्थित 

वोटिंग. हैं तो वे अपने बोद देने के लिये उपयु क्त व्यक्ति नियुक्त कर 

सकते हैं | रिट्निंग अफसर के यहाँ “प्रॉक्सी-पत्र? भेज दिया 

जाता हैं । अनुपस्थित मतदाता का कोई निकट का सम्बन्धी या जो व्यक्ति उस 

निर्वाचन-च्षेत्र में मतदाता है वही प्रॉक्सी कर सकता है। यदि प्रॉक्सी नियुक्त 

करना न चाहे तो अनुपस्थित मतदाता चुनाव के पहले ही अपना बैलट-पत्र 

मगा सकता है और उसे मेरू से रिटर्निंग अफसर के यहाँ भेज सकता है | 

परन्तु यह व्यवस्था तभी हो सकती दे जब वह बैलट-पत्र कही अपने देश के 

किसी स्थान से भेजता है । अर्थात्‌ विदेश से नहीं | विदेश में रहने वाले 
व्यक्तियों को प्रॉक्सी प्रणाली का ही प्रयोग करना होगा । 


जब बोट का समय समाप्त हो जाता है, तब बैडट-बक्स किसी केन्द्रीय स्थान 

में छाया जाता है। गिनती रिटर्निज्ञ अफसर और उनके 

बोरदों की गिनती. सहायकों के द्वारा होती है। सबसे पहले बैलट पत्र और 

अघकटी पोलिंग रेकाड से मिछाया जाता है | फिर 

हर पोलिय स्टेशन के बैलट पत्र एक में मिला दिये जाते हैं। इससे कोई 

यह नहीं जानने पाता कि किस पोलिंग स्टेशन पर किसको कितना वोट मिला | 

सभी निर्वाचन ज्षेत्र की पूरी सख्या घोषित होती है। इससे कोई उम्मीदवार 

यह नहीं कद सकता कि उसे कहाँ अधिक वोट मिले ओर कहाँ कम बोद मिले | 

प्रत्येक उम्मीदवार के वोट एक जगह करके गिने जाते हैं। खराब या यछतः 

बैठट पत्र अलग रख दिये जाते हैं | आधी रात तक गिनती समास॒ हो जाती हे 

और प्रतिफक धोषित हो जाता है। नियत समय के अन्दर कोई उम्मीदवार 
पुन* गिनती करा सकता है | 


इ्गलैण्ड में पालमेण्टरी चुनाव बहुत ही शिष्टता तथा शान्तरिमय दल्ञ से 
होता है | अठारहवीं सदी तक चुनाव एक बड़ी भद्दी चीज थी। चुनाव के दिन 
विभिन्न दलों में मारपीट हो जाना साधारण सो बात थी । कितने छोग तो पैसे 
देकर ऐसे लोगों को बुछाते थे जो सीधे सादे वोटरों को धमकी देते थे । पर यह 
सब अब दूर की बात हो गयी है | 


प्रत्येक निवांचन चेत्रों म प्रत्येक दछ का एक सबटन होता है। वह सघटन 
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निर्वाचन में प्रचार-पअगाऊोी एक छोटी सी समिति के रूप में या एक सर के रूप 

में रहता है । प्रत्येक पार्टी का सघटन उच्च पाटी के 
प्रभाव और काय पर निर्भर करता है। कुछ क्षेत्रों में कुछ पाया का बल रहता 
है ओर कुछ ज्षेत्रों में दूसरी पार्टिया का जोर रहता है। प्रत्येक दल का केन्द्रिय 
या राष्ट्रिय सघटन भी होता है। स्थानीय समिति या संघ अपने ज्षेत्र के लिये 
उम्मीदवार चुनने के लिये उत्तरदायी है| यदि कोई स्थानीय उपयुक्त उम्मीदवार 
नही है या किसी क्षेत्र में पाठा के लिये पर्यात कोष सचित नहीं हो सका तो 
केन्द्रीय सबटन की सहायता के लिये लोग आह्वान करते हैं। केन्द्रीय सघटन किसी 
गेर स्थानीय व्यक्ति को उक्त स्थान से खड़ा होने के लिये चुनता दे जो अपने 
चुनाव का खर्च दे सके या जिसके लिये राष्ट्रीय सघटन खर्च देने के लिये तैयार 
हो ) यदि केन्द्रीय सघटन द्वारा मनोनीत व्यक्ति उम्मीदवार मान लिया जाता है 
तो वैसो अवस्था में केन्द्रीय सघटम निर्वाचन के काय में अपना अधिक प्रभाव 
रखता है| स्थानीय उम्मीदवारों को पाटी उम्मीदवार बनने के लिये यह 
आवश्यक होता है कि उसे केन्द्रीय समिति बाले जानते हो या उसका किसी 
तरह प्रभाव उन छोगों के ऊपर हो । इससे पार्टी की स्वीकृति मिलने में 
सहूलियत होती है । किसी युवक के लिये कामन्स सभा में प्रवेश पाने के लिये 
यह जरूरी है कि किसी पाय के केन्द्रीय कार्यालय मे प्रभावशाली सधय्नात्मक 
काय करके अपनी शक्ति का परिचय दे। प्रारम्भ मे इसी तरह बहुत से प्रमुख 
अंग्रेजी राजनीतिशों ने काय किया है । 


यह आवश्यक रहता है कि निर्वाचन-त्षेत्र मे उम्मीदवार का नाम छोगों 
को पहले से ही मालूम रहे । क्‍योंकि यह कोई नहीं जानता कि निर्वाचन कब 
आयेगा । निर्वाचन तिथि का निश्चय तो प्रधान मन्‍त्री और उसके कुछ चुने 
साथियों को छोड़ कर कोई नहीं जानने पाता । यह भी आवश्यक है किं 
उम्मीदवार अपने २ क्षेत्र मे जब कभी कहीं से बोलने का निमन्त्रण पिले तों 
बोलें और क्षेत्र में जहाँ तक हो सके जान पहचान का दायरा बढावे । उन 
हर तरह के सावजनिक कायों मे मांग लेना चाहिये। उन्हें सभी अच्छे कार्यों मे 
उत्सुकता दिखलाना तथा सक्रिय माग लेना चाहिये । सभी चन्दे की हिस्ट में 
उनका नाम जरूर होना चाहिये। पर मजदूर दल के उस्मीदवार चन्दे के 





हिस्टों में चन्दा नही दे सकते । इसे “निर्वाचन-क्षेत्र की तिमारदारी ” कहते है । 
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फिर भी मजदूर दल के भी कितने सदस्य तिमारदारी मे किसी से पिछुडे 
नहीं रहे हैं। प्रथा के अनुमार किसी उम्मीदवार को बिलकुल खुले हाथों 
दान देना चाहिये यदि उससे यह काये हो सके | निर्वाचित हो जाने के बाद 
भी अपने निर्वाचन क्षेत्र की तिमारदारी करते रहना आवश्यक होता है । जैसा 
प्रोफेश्वर मुनरो ने लिखा है कि यदि चर्च में घण्ठी को आवश्यकता है या 
स्थानीय बालचर सघ को छन्‍्दन की यात्रा के लिये कुछ चन्दे की जरूरत है 
या गाँव के क्रिक्रेट क्र में कुछ आय-व्यय मे घाया है तो उसे पूरा करने की 
या अपनी शक्ति के अनुसार देने में कोई कसर नहीं होनी चाहिये | विभिन्न 
सघ या सस्थायें सदैव हो कुछ न कुछ कार्य छेकर आया करती हैं | चुनाव 
में ख्च करने में एक बेध सीमा है पर दान देने मे या चन्‍्दा, देने में कोई 
सीमा या रुकावट नहीं है विशेषतः जब कोई चुनाव का प्रचार नहीं हो 
रह्म है 

तिमारदारी से मतलब केवल मुद्रा खचने से ही नहीं है ॥ इसमें समय 
ओर जैय की आवश्यकता है | उम्मीदवारों को सावंजनिक अवसरों पर रहना 
होगा। प्रमुख सश्थाओं की बैठकों में प्रस्तुत रहना जरूरी होता है | उन्हें छोगों 
से हाथ मिलना तथा बिना भेद भाव के सबसे मधुरता पूर्वक बोलना और 
कुशल क्षेम पूछना इत्यादि जरूरी रहता हे। चुनाव प्रचार के जमाबढ़ों में 
बोलना होगा, छोगों के बे शिर पैर की बातों के पूछने पर शान्ति के साथ जवाब 
देना होगा और कुछ हृद तक छोगों के पास जा जाकर वोट माँगना होगा । 
प्रत्येक मतदाता के यहाँ जाना तो असम्भव ही है । उसे अपने मित्रों और 
अनुमोदकों के द्वारा सब काय कराना होगा | 


निर्वाचन ज्ञेत्र की तिमारदारी से ही कोई उम्मीदवार नहीं जीत सकता 
यदि हवा का रुख उसके विरोध में है। उसका जीतना और हारना सारे देश 
के साथ पार्टी के प्रभाव तथा काय पर भी निर्मर करता है। स्थानीय परि 
स्थितिवा व्यक्तिगत रूप से निर्वाचन मे उतनी कारगर नहीं होती । कोई विजयी 
उम्मीदवार पालमेण्ठ का सदस्य अपने व्यक्तित्त और अपने निर्णयों या अपनी 
योग्यता ते नहीं हो जाता बल्कि पार्टी के प्रभाव के कारण उसका स्वय का 
प्रचार उतना प्रभावशाल्े नहीं होता जितना उसकी पार्टी का प्रमाव मतदाताओं 
के मस्तिष्क पर पढ़ता है। 


जब चुनाव को क्षेषणा हो जाती है, तो प्रत्येक उम्मीदवार अपने 
निर्वाचन-क्षेत्र के मतदाताओं के नाम वक्तव्य और निर्वाचन-उद्देश्य 
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मैनिफेश्टोज और प्रकाशित करता है। वह स्वय ब्राडक्नास्ट करता है । वह 
सभायें अपने पसित्रों के द्वारा अपने दल के प्रति-विश्वास और आस्था 
प्रक८ करता है। कानून के अनुसार प्रसिद्ध उम्मीदवार 
एक परिपत्र बिना टिकट के सेज सकता है। समायें प्रायः सावंजनिक इालों में 
होती हैं और कभी कमी सढ़झों की मोढों पर भी होती है। इन सभाओं में 
किसी भी व्यक्ति को उम्मीदवार से प्रश्न पूछने का अधिकार है। प्रइन वे ही 
पूछते हैं जो उम्मीदवार के प्राय. विरोधी होते हैँं-। उन्हें “हेकवर 
कहते हैं । 


'हेकलिंग' के द्वारा वक्ता और प्रश्न कर्ताओं में प्रश्न और उत्तर की 
झड़ी लग जाती है। उम्मीदवार को प्रत्युतन्नमाति का होना आवश्यक है | 
प्रश्न करने वाले बेटल्ले प्रश्न करते हैं ओर जनता के सामने अपनी बुद्धि के 
द्वारा इस तरह का उत्तर निकालन। चाहिये कि प्रइन कर्ता चुप हो जाय ओर 
उत्तर देने वाला *साधुवाद ( शाबासों ) का पात्र बन जाय । इसके द्वारा 
बहुत सी बाते भी साफ हो जाती है यद्यपि इसके द्वारा चुनाव में थोड़ी सी 
अभद्रता तो होती है । अब तो उस्मीदवार रेडियो का प्रयोग करते है | इश् 
तरह चुनाव मे प्रत्यज्ञ रूप में जनता के सामने बोलने और प्रशन करने तथा 
उत्तर देने में जो सरगर्मी रहती थी वह कम होती जा रही है । रेडियो के 
साथ “हेकलिग” नहीं हो सकती । 


कुछ इृद तक उम्मीदवार अछबारो में विज्ञापव के द्वारा प्रचार करते हैं | 
पोस्टर इत्यादि तैयार करते है। निवांचन क्षेत्र में जहाँ तहाँ उपयुक्त स्थानों में 
जहाँ से लोगों का ध्यान आकृष्ठ किया जाता है बढ़े २ पोस्टर चिपकाये जाते 
हैं। कुछ लोग कुछ आदमियों का जुलूस बनाकर पोस्टरों के साथ शहरों और 
गछियों में घूमते हैँ | उन पोश्टरों पर अपनी पार्ठों के चुने हुए; नारों को लिख 
देते हैं। अग्रेजी चुनाव काय में “काइन पोस्टर! भी काम में छाये जाते है | 
उम्मीदवार कुछ व्यक्तियत कनवासिग भी करते हैं। इंगलेण्ड में व्यक्तिगत 
कनवाएिंग” तो एक विज्ञान के रूप में हो गया है। प्रत्येक राजनीतिक दल 
निर्वाचन क्षेत्र के सभी हिस्सों में 'कमिटी-रूम! कायम करते हैं। इन्हीं कमरों में 
बैठकर पड़ोस के वोटरों का नाम मुह्ल्लों के अनुसार लिखते हैं। इसके बाद मित्रों 
और सहयोगियों को योली मुहल्ले २ नाम के साथ “कनवासिग” करने जाते हैं । 


अननशनाताशानकटक, ह्न्ल कम. >रममममथा-- नेरनमक 
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प्रत्येक मतदाता का नाम कार्ड पर लिखकर दिया जाता है। वे काड पुन 
'कमियी सभा? में छाये जाते है और उस पर मतदाता की प्रद्वति के अनुसार, 
'हाँ, विरोधी या सन्देहात्मकः लिख लिया जाता है। प्रत्येक सन्देहात्मक वोट पर 
हर तरह का दबाव दिया जाता है। विरोधियों को मी अपनी तरफ मिलाने की 
कोशिस होती है | किसी मतदाता की उपेज्ञा नहीं होती । प्रत्येक अग्रेज मतदाता 
यह समझता है कि उम्मीदवार छोम उसके पास आयेंगे और यदि किसी पार्टी 
मे अन्यमनस्कता दिखलाई तो वह मतदाता अपने की उक्त पार्य के द्वारा 
उपेक्षित समझने छगता है। काम करने वाले भाड़े पर नहीं रखे जाते। केवल 
स्वय-सेवक के रूप में छोगों को काम करना पढ़ता है। मतदाताओं की सख्या 
भ्धिक हो जाने से व्यक्तिगत 'कनवासिग' में कठिनाई होती द और सब के 
पास पहुँचना सहलू नहीं होता । 

अमेरिका की अपेक्षा इग्लैण्ड में चुनाव सम्बन्धी खच कम होता है। 
क्योंकि चुनाव के छिये कोष एकत्र करना कठिन होता है। पहुन्तु स्विय्जरलैण्ड 
में तो बहुत ही कम खर्च होता है। पालमेण्ट ने एक कानून पास किया है 
जिसके द्वारा निर्वाचन में खच करने की सीमा बॉध दी गई है | अवैध और 
“करप्टः तरीकों में भेद माना गया है । 

अवैध तरीकों में अधिक खच करना, कनवासरस्‌ अर्थात्‌ प्रचारकों को वेतन 
था पुरस्कार देना, बैण्ड रखना, कितने ही स्थानों में कमेटीरूम” रखना; निर्वाचन 
के दिन मतदाताओं को जाने आने का खर्च देना इत्यादि हे। घूस देना, अवैध 
द्वाब तथा दूंसरे के स्थान में वोट देना “करप्ट” व्यवहार हे। 


कानून के द्वारा निर्वाचन-खर्च की सीमा है। नियम के अनुसार दिद्दाती 
पत्रों में प्रत्येक मतदाता के लिये छः पेन्स तथा शहरी क्षेत्र में एक मतदाता पर 
पाँच पेन्स खर्चने का अधिकार है | निर्वाचन का खच उस्मीदवार के द्वारा 
नियुक्त ए्जेण्य के द्वारा होना चाहिये | एजेण्ट की नियुक्ति रिटनिंग अफसर 
के यहाँ घोषित और स्वीकृत हो जानी चाहिये | छुनाव के बाद एजेण्ड को 
खर्च का हिसाब देना पड़ता है । 


हारा हुआ उम्मीदवार निर्वाचन प्राथना-पत्र दे सकता है। प्राथना पत्र 

देने का आधार चुनाव मे घूसखोरी, अवैध दबाव वा जाहुसाजी इत्यादि हो 
सकता है। ऐसी दर्खास्तें हाईकोर्ट के किंगस बंच डिविजन के दो ग्यायाधीशों के 
मम बल कल मन मल कर 
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द्वारा देखी जाती हैं | इसमे जूरी का प्रयोग नहीं होता | भदालत अपने निर्णय 
के अनुसार किसी सदस्य की वैधता या अवैधता की धोषणा कामन्स सभा के 
स्पीकर के पास भेज देती है। केवछ टेकनिकछ गलतियों के आधार पर 
निर्वाचन अवैध नहीं घोषित होता जब तक पूर्य रूप से धूसखोरी, पक्षपात, अवैध 
प्रयोग सिद्ध नहीं हो जाते | इसलिये अधिकतर चुनाव अवैध घोषित नहीं होते | 


निर्बाचन के बाद नये सदस्य पालंमेण्ट मे जाकर बैठते हैं। 

जंग हल्का मस्त बमा,.. पिन के फल निकल जाने के बाद बहुत 

हु कैठते है जल्दी ही क्राउन! की तरफ से पालमेण्ट के 
ठरन्त जेट बुछाने का अध्यादेश निकलता है । 


कामन्स समा का संगठन 


कानून-निर्माण करने वाढी प्रतिनिधि सत्याओं में ब्रिटिश कामन्स सभा 
का समय की दृष्टि से कोई प्रतिद्वन्द्री नहीं है। करीब छु सो वर्षा से कामन्स 
सभा एक पृथक सदन के रूप में काय करती आयी है | केवल समय और 
उम्र की बृद्धता ने ही कामन्स सभा को दुनियाँ की व्यवस्थापक सभाओं में प्रथम 
स्थान नहीं दिया है बल्कि यह एक ऐसी विधान सभा है जिसके अधिकार 
असीमित हैं। किसी वेघानिक नियन्त्रण के अमाब में तथा विविध प्रकार के 
अधिकारों के कारण यह एक अह्ितीय सस्था है। पारलेमेण्ट और कामन्स 
सभा व्यावहारिक दृष्टि से एक हो है। साधारण सभा विधान निर्माण में 
सर्बोपरि है, यह देश के राजध्व पर नियन्त्रण करतीं है, न्यायालयों के अधिकार- 
क्षेत्र को निश्चि करती है और “क्राउनः के कायो पर अपनी प्रधानता 
रखती है | दुनियां को किसी मो प्रतिनिधि सभा की अपेक्षा इस सभा की 
काय-विधि अधिक शिष्टतापूर्ण और राजकीय गम्भीरता से पूर्ण हे । यह एक 
ऐसी सस्था है जिसके लिये प्रत्येक अग्रेज को गब और गौरव है | 
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लन्दन टावर और चेल्सी पुल के मध्य में टेम्स नदी के बाएँ किनारे पर 
पालमेण्ट यह है । नव एकड़ जमीन में बनी हुई पालमेण्ट की इमारत में 
बारह सौ कमरे हैं। पोप गह ( वैटिकन ) के अतिरिक्त यूरोप में इतनी बड़ी 
कोई दूसरी इमारत नही है | इस भव्य भवन की वास्ठ॒कलछा स्यूडर काछ की 
गॉथिक शैली के आघार पर बनी हुईं है| इस भव्य भवन के मध्य में एक 
बहुत बढ़ा केन्द्रीय 'हाल” है | इसके उत्तर में हरे रज्ञ का सदन है जिसमें 
साधारण सभा की बैठक होती है और उत्तर तरफ लाल सदन है जिसमें छाड 
सभा की बैठक होती है । इन दोनों बृहद सदनों के चारो तरफ बरामदे, कमेटी- 
सदन, आफिस, अवकाश यह, प्रकोष्ठस्थान तथा अन्य आवश्यक कमरे हैं। 
इस भव्य प्रासाद के अन्य भागों में पुस्तकालय, रृत्य यह, धूंप्र पान णह तथा 
पालमेण्ट के पदाधिकारियों जैसे--स्पीकर, क्लक और स्जण्ट-ऐट-आम्स इत्यादि 
के लिये निवाप्त स्थ न भी बने हुए हैं। 


साधारण सभा सदन में करीब ४४० सदस्य बैठ सकते हैं| इस समय 
साधारण सभा के सदस्यों की सख्या करीब ६१५ है। यदि सभी सदस्य सभा- 
भवन में आजाँय तो बहुत लोगों को खडा ही रहना ही होगा। 


पर सभी सदस्यों का आना अधप्वम्भव तो नहीं पर कठिन है। करीब दो सौ 
से ऊपर सदस्य प्राय, सम्मिलित होते हैं| किसी सदस्थ की कोई जगह सुरक्षित 
नहीं रहती । प्राय जो छोग मत्रिमण्डल के समथक हैं वे स्पीकर की दाहिनी 
तरफ बैठते हैं| विरोधी दछ के छोग बॉँयी तरफ बैठते है। स्पीकर की कुर्सी 
के पास आमने सामने दो बेश्व होते हैं | दाइिनी तरफ के बेश्व को “ट्रेजरी बेश्व? 
कहते हैं और बायी तरफ के बेश्व को “विरोधी दर का बेश्चः कहते हैं। सभा 
की ग्रथा के अनुसार ट्रेजरी बेख पर मत्रिमण्डल के सदस्य बैठते हैं और दूसरी 
तरफ के बेश्व पर विरोधी दछ के प्रमुख छोग | 


यद्यपि सभा के सदस्य जिछों या निर्वाचन क्षेत्र के द्वारा चुने जाते हैं पर 

वे देश के प्रतिनिधि अर्थात्‌ अपने को राष्ट्रीय 

अतिनिषित्व का प्रतिनिधि समझते हैं। वे अपने निर्वाचन क्षेत्र 
अग्नेजी सिद्धान्त की ही बातें या हित या स्वाथ बराबर नहीं सोचते 

जैसा अमेरिका और फ्रान्स के छोग सोचते हैं। 

सभा प्रतिनिधि सभा व्रया व्यवस्थापक सभा भी है | प्रतिनिधित्व से अधिक 
बल व्यवस्था और विचार पर ही दिया जाता है । व्यवम्थापक को अपनी 
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आत्मा और देश प्रेम का भी ध्यान रखना दे या उते सदैव उन्हीं का ध्यान 
करना चाहिये जिन लोगों ने उसे चुना है| 


यह एक पुराना प्रशन है । १७० वर्ष पहले एण्डमण्ड बक ने ब्रिस्ट्छ के 
अपने भाषण में इस प्रश्न के एक पक्ष पर विचार 
एण्डमण्ड बक॑. प्रकठ किया था । “त्मा के किसी सदस्य को अपने 
का दृष्टि कोष... निर्वाचन-क्ेत्र से बिना किसी रुकावट के सम्बन्ध 
स्थापित करना चाहिये | उसे उनकी इच्छाओं का 
पता लगाना चाहिये और उन इच्छाओं पर अत्यधिक जोर देना आवश्यक है | 
उस हृद तक वह उनका प्रतिनिधि है है परन्तु कोई पालमेण्ट का सदस्य अपने 
मत, पूर्ण विकसित निर्णय, और जाग्त चेतन को एक व्यक्ति या किसी समूह या 
निर्वाचकों अथवा बाह्यजनों के लिये बढि नहीं चदा सकता । किसी सदस्य का 
चेतन या उसकी आत्मा मगवान की तरफ से ट्रस्ट हे और उसके दुरुपयोग 
के लिये वह उत्तर्दायों हैं। वह किसी कानून या सविधान से अपनी आत्मा 
को नहीं प्रूप्त करता । कोई प्रतिनिधि अपने निर्वाचकों के प्रति केवछ परिश्रम 
ही नहीं बल्कि निर्ययात्मक विचारो के लिये भी दायी है । वह यदि अपने 
विचारों को उनके विचार के समक्ष बलि चढा देता है तो उनकी सेवा नहों 
करता बल्कि उनको घोखा देता हे ।”? 


१७८० में चुनाव के समय बक ने अपने विचार की पुन. पुष्टि को | 
कृह--“मैंने आपकी इच्छाओं का पालन नहों किया । नहीं, मैंने सत्य ओ 
प्रकृति की इच्छाओं के अनुसार कार्य किया | ” ब्रिस्य्छ के बोय्रों ने बर्क के तः् 
को स्वीकार नहीं किया और उसे अपना प्रतिनिधि नहीं चुना । 
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चला जाता है। यह समझने का कोई कारण नहीं है कि निर्वाचकों से प्रति- 
निधियों का निर्शय अन्ततोगत्वा सचमुच भरेष्ठ होगा। 


अधिवेशन के प्रथम दिन साधारण सभा के सदस्य अपने सदन में एकत्र 
होते हैं । यदि नयी पाछ मेण्ट नये चुनाव के बाद प्रथम दिन मिलती है तो 
उसका पहला काम स्पीकर घचुनना है। 


पुरानी प्रया के अनुसार छाड चान्सकर “क्राउन! के नाम में छाड सभा 
में अपने स्थान से स्पीकर चुनने की घोषणा करते हैं। छाड सभा के सरकारी 
सन्देशवाइक कामत्स सभा में जाकर उन्हें छाड सभा भवन में आने का 
निमनन्‍्त्रण देता है । साधारण-सभा के सद॒त्य एक जुलूस बुना कर जिसमें 
सभा का क्लक सबसे आगे रहता है, लाड सभा के “बार” में जाते हैं। वहाँ 
जाकर चुपचाप खडे हो जाते ह और छाड चान्सकछर घोषणा करते हैं कि 
“हिज मैजेस्टी? की इच्छा है कि आप छोग एक चदुर और विज्ञ व्यक्ति को अपना 
स्पीकर चुने | इसके बाद साधारण सभा के सदस्य छौट आते है । क्लक थोड़े 
समय के लिये अध्यक्ष पद अहण करता है । और स्पीकर चुनने का कार्य 
सभा करती है । 


स्पीकर मनोनीत करने का कार्य प्रधानमन्त्री का है। कैबिनेट के सदस्यों से 
सलाह लेकर तथा सभा की मनोइति और कुकाव 
स्पीकर का निर्वाचन देखकर, प्रधानमन्त्री किसी योग्य व्यक्ति को-जो 
कामन्स सभा का सदस्य हे--स्पीकर पद के छिये 
मनोनीत करता है। हर ह्वाब्त में मनोनीत व्यक्ति ऐसा होता है कि प्राय. 
सभा उसे स्वीकार करे तथा उसकी ईमानदारी और विचार की उच्चता में 
विश्वास करे | दो साधारण सदस्य स्पीकर के छिये प्रस्ताव और अनुमोदन 
करते हैं। दो साधारण सदस्यों के प्रस्ताव करने ओर अनुमोदन का भथ यह है 
कि छोग इसे मान ले कि प्रस्तावित व्यक्ति सभा के द्वारा ही प्रस्तावित और 
मनोनीत है | सभा ओर राजा दोनों ही प्रत्तावित व्यक्ति को स्पीकर के रूप में 
स्वीकार करते हैं क्योंकि स्वीकार न करने का अथ मन्त्रि मण्डल में अविश्वास 
समझा जायगा | 


जब प्रधानमन्त्री किसी सदस्य को स्पीकर के पद्‌ के छिये मनोनीत कर 
देता है तो बाद की सारी क्रियाएँ केव७ वैधता का स्वरूप देने के लिये ही हैं । 
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क़रक॑ कार्य प्रारम्भ करता है | वह चुपचाप अध्यक्ष की ऊु्सी पर बेठ 
जाता है। वह एक शब्द भी नहीं चोछता | यह एक पुराने समय से चली भआायी 
परिपाटी है। वह उस व्यक्ति को अशुद्ि निवेश करता है जो स्पीकर के नाम 
का प्रस्तावक रहता है। प्रस्तावक उठकर यह प्रस्ताव करता है कि अमुक स्थान 
के माननीय सदस्य सभा में स्पीकर पद को ग्रहण करे |? क्लक के द्वारा अडुलि 
निदेश होने ५र अनुमोदक महोदय उठकर प्रस्ताव का अनुमोदन करते हैं। 
इसके बाद प्रस्तावित स्पीकर महोदय अपने स्थान से उठकर नम्नता पूवंक सभा 
की इच्छा के प्रति स्वीकृति प्रकट करते हैं और पभा साधुवाढ के द्वारा हर 
प्रकट करती है । 


प्रस्ताव पर वोट नहीं छिया जाता क्‍योंकि इस पद के लिये सघष नहीं 
होता । जो व्यक्ति गत पालमेण्ट में ध्पीकर रइ चुका हो उसे ही प्रथा के अनुसार 
पुनः निर्वाचित कर दिया जाता है मन्त्रिमण्डक के बदल जाने पर भी वह व्यक्ति 
सव॑ सम्पत से चुना जाता है| इस तरह कल्लरवेटिव मन्त्रिमण्डल में एक लिबरल 
स्पीकर रह संकता है। स्पीकर के मर जाने या उसके नये चुनाव में नहीं चुने 
जाने पर ही नया प्रधानमन्त्री नये व्यक्ति का नाम मनोनीत करता है। स्पीकर 
के निर्वाचन-क्षेत्र में सघष नहीं होता । निश्चित परम्परा के अनुसार स्पीकर को 
निविरोध पालमेण्ट में जाने दिया जाता है। नये व्यक्ति के खोजने की विशेष 
जरूरत नहीं पढ़ती | डिपुटी स्पीकर को स्पीकर बनने का अवसर दिया जाता है । 
इस तरह एक जाने हुए व्यक्ति को सभा पदबृद्धि ओर मान प्रदान करती है । 
कभी कभी विरोधी पक्ष भी अपने किसी उस्मीदवार को खड़ा करते हैं। ऐसे 
अबसर पर बोट होता है । 


ज्यों दी स्पीकर चुन लिया जाता है और अपने पद को ग्रहण कर लेता है, 

उसी समय से वह अपने दल से अपना सम्बन्ध विच्छेद 

स्पीकर निर्दलीय कर लेता है। वह अपनी पार का बैज या चिह्न त्याय कर 

व्यक्ति होता है. देता है। इसके बाद वह लिबरल, कज्ञरेवटिव और लेबर 

किसी भी पार्टी का सदत्य नहीं रह जाता। वह पार्टी 

की नीति निर्धारण या किसी नीति पर अपना मत प्रकट नहीं करता । वह 

राजनीति में निष्पक्ष व्यक्ति हो जाता है। यहै निष्पक्षता केबछ नाम मात्र को 

नहीं होती । यही कारण है कि वह अपने निवाचन क्षेत्र से निविरोध हो जाता है | 
उसे चुनाव में छड़ने की जरूरत नहीं पढ़ती | 


छ्८ इम्लेण्ड 


स्पीकर पद्‌ की बडी मर्यादा है। यह एक पुरस्कार भी है। इसमे केवल 
मर्यादा ही नहीं बल्कि बहुत काठ तक यह पद्‌ उसके छिये 
स्पीकर का मान सुरक्षित हो जाता है। स्पीकर को अच्छा-सा वेतन मिलता है। 
वेस्ट मिनिस्टर के राजप्रासाद में उसको एक सरकारी निवासस्थान 
मिलता है। जब वह अवकाश अहण करता है तो उसे पेन्शन ओर पियरेज 
( छाडंशिप ) दोनों मिलती दे । पर जैसा प्रोफेसर मुनरो ने लिखा है कि प्रत्येक 
गुलाब में काँटे होते है | इसी तरह स्पीकर को राजनीति से सन्‍्यास अहण करना 
होता है | उप्त व्यक्ति के लिये यइ कठिन काय होगा जिसे राजनीति की चहल- 
पहल में ही जीवन दिखलाई पढ़ता है | मित्रों को सहमोज देने या सभा में सद- 
स्‍्थों को बोलने का अधिकार देने या किसी आपत्ति पर व्यवस्था देने में उसे 
प्रधान विचारपति की तरह निष्पक्ष होना होगा । यदि उसे अपनी व्यक्तिगत 
इच्छा या अनिच्छा है तो उसे पृथक रखना होगा । 


सभा में किसी प्रश्न या विधेयक पर समान वोट हैं तो ऐसी अबस्था में 
कास्टिंग वोट ( निशयात्मक मत ) देते समय स्पीकर 

काछिजछ वोद को अपनी व्यक्तिगत इच्छा या राजनीतिक झकाव के 
अनुसार वोट नहीं देना पढ़ता । निश्चित खिद्धान्तों के 

अनुसार ही उसे कास्टिग वोट देनी पड़ती है। यदि स्पीकर के नकारात्मक वोट 
से प्रस्ताव या बिल गिर जाय और सकारात्मक वोट से प्रस्ताव या बिल पर 
विचार आगे बढ सकता है तो वह “हे” की तरफ वोट देगा । यदि बिवाद को 
स्थगित करने के हिये कोई वोट हो और उसमे “समान बोट” आा गया हो तो 
स्पीकर “नहीं? की तरफ बोद देगा । यदि उसे किप्ती बात पर सन्देंह हो 
कि उसे किधर वोट देना चाहिये तो वह सभा के क्लक से पूछता है क्योंकि वह 
चतुर पालमेण्टरियन होता है। किसी आपत्ति पर स्पीकर की व्यवस्था अन्तिम 
होती हे। स्पीकर यदि चाहे तो वह किसी प्रशन को सभा के मत को जानने के 
लिये सभा के समकह् रख सकता दे। और सभा के निर्णय के अनुसार कार्य 
कर सकता है । परन्तु जब वह अपने उत्तरदायित्व पर कोई व्यवस्था देता हे, 
तो बह अन्तिम है। सभा अपने बहुमत वोट से किसी नियम को स्थगित कर 
सकती है और इस तरदइ स्पीकर की व्यवस्था देने के अधिकार को नियन्त्रित 

कर संकती है पर इस तरह के काय करने की आवश्यकता ही नहीं होती । 
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स्पीकर की कुर्सी सभा के प्रमुख प्रवेश द्वार के निकट में रहती है । वह 
कुर्सी नहीं बल्कि एक गद्दी है। उनकी गरद्दो के नीचे और ठीक सामने ही 
कक का मेज रहता है । सभा के अधिवेशन प्रारम्म होने के ठीक निश्चित 
समय पर स्पीकर का जुलूस वेघ रूप में सभा में प्रवेश करता है । सभा के 
चैपलेन के द्वारा प्राथना होती है। मेस टेबुल पर रख दिया जाता है । इसके 
बाद स्पीकर कोरम की पूर्ति के लिये गिनती करता है | यदि चालीस सदस्य 
सभा में नही होते तो वह तुरन्त ही 'सैण्ड ग्लासः जो उनके दाएँ तरफ स्खा 
रहता है, उठा कर उलट देते हैं । इतने ही में बरामदे, प्रकोष्ठ, वाचनाल्‍ूय, 
धूम्रपान यह तथा पुस्तकालय में घण्टी बजने छगती है। बालू की एक ग्लास 
से दूसरे ग्छास में जाने मं दो मिनट का समय छगता है और इस दो मिनट 
के बाद इस बार की गिनती में यदि चालीस व्यक्ति नहीं आते तो स्पीकर 
बैठक को स्थगित कर देता है। जब कोई सदस्य कोरम की कमी का न्‍्यान 
स्पीकर को दिलाता हे तो वही तरीका फिर प्रयोग में लाया जाता है। 'हिप' का 
यह काय है कि वह सदस्यों को सभा मे समय समय पर उपस्थित क्रावे | 


क्राउनः के द्वारा स्पीकर के निर्वाचन की स्वीकृति छाड चान्सलर देता 
है | इसके बाद स्पीकर शपथ ग्रहण करता है और अन्य सदस्य पाँच पॉच 
करके शपथ लेते हैं 


शुपथ समाप्त होने के बाद या दूसरे दिन साधारण समा के सदस्यों 
का दूसरी बार पुन, छाड सभा में जाकर राजा के म्म्भाषण को सुनना पडता 
है | सभा के सदत््य पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं । 


राजा का भाषण स्वय उसी के द्वारा पढ़ा जाता है या उसी के द्वारा 

मनोनीत कोई व्यक्ति पढता है | यह भाषण 

राजा का भाषण. रम्बा नहीं होता ओर चन्द मिनटों में समाप्त 

हो जाता है । यह भाषण प्रधान-मन्त्री कैबिनेट 

की सलाह से तैयार करता है | इस भाषण में देश की साधारण स्थिति का 

सिंहावलोकन, परराष्ट्र नीति पर चन्द पेंक्तियाँ तथा नये विधेयकों के बिषय में 

बातें तथा सभा से प्राथना रहती है कि शासन के लिये उपयक्त राज व 
स्वीकार करे | 


१४० इग्लेण्ड 


सभा एक “डम्ती बिल” प्रश्तावित करती है और उसका केवल प्रथम वाचन 
होता है। इसका अथ यह है कि सभा अपने अधिक्वार से काय कर सकती है 
और राजा के सन्देश के लिये उसको रहने की भावश्यकता नहीं है । 


“राजा के भाषण” पर बहस होता है। छोंग अपने भाषण में समान रूप 
से बोलते हैं और एक तरह से राजा के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करते हैं । 
राजा के माषण की स्वीकृति का प्रस्ताव सरकारी दछ के दो साधारण सदस्यों के 
द्वारा प्रस्तावित और भनुमोदित होता है । विरोधी दक साषण में सशोधन का 
प्रस्ताव कर सकता है। नियम के अनुसार बिना किसी परिवतन के माषण का 
प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है । 


दोपहर के बाद तीन बजे से समा की बैठक सोमवार, भौमवार, बुधवार 

और गुरुवार को होती है | शुक्रवार को «ग्यारह बजे से 

सम्रा का कार्य बैठक परारम्म होती है। शुक्र का दिन गैर-सरकारी प्रस्ताव, 

प्रारभ प्राथनायें, सूचना इत्यादि के छिये सुरक्षित है। शनिवार 

को साधारणतः बैठक नहीं होती | उस दिन सभा भवन 

दशकों के लिये खुछा रहता है | बैठक साढ़े ग्यारह बजे रात तक चलती है। 

किसी आवश्यक काय के छिये रात भर बैठक होती रहती है। शुक्रवार की 
बैठक साढे चार बजे ही होती है। 
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कामन्स सभा की कार्यविधि 


साधारणतः कामनन्‍्स सभा की काय विधि पर कोई छिखित विधि नहीं है । 
बहुत कुछ प्रथाओं और परम्पराओं पर अवलम्बित हे | इसके कुछ स्थायी- 
नियम हैं जो पुस्तकों में मिल सकते हैं पर वे पूर्ण नहीं है। कोई सदस्य केवल 
पुस्तक के आधार पर कामन्स सभा की कार्य विधि को नहीं जान स्कता | 
उसके लिये वर्षो की कामन्‍्स सभा की सदस्यता तथा उसके अधिवेशनों में 
उपस्थिति ही विविध उपनियमों ओर विधियों से अवगत करायेगी | 


सभा के नियम ओर स्थायी आदेश स्थायी हैं। उन्हें प्रत्येक नये चुनाव 
के बाद नयी पाल मेण्ट के द्वारा पारित कराने की आवश्यकता नहीं होती | पर 
इन्हें सभा जब चाहे बहुमत वोट के द्वारा स्थगित, परिवर्तित तथा समाप्त कर 
सकती है । पर इत्तका यह अथ नहीं है कि सभा जब चाहे तभी अपने नियमों 
को परिवर्तित कर दे | सभा के सदस्य परम्परा से प्राप्त नियमों के बदलने 
में नहीं, बल्कि उन्हीं नियमों के अनुसार चलने और उनके स्थायित्व 
की रक्षा करने मे अपना कत्तेज्य और समान समझते हैं । यदि नियमों में 
कोई परिबतन होता है तो सभा की कायवाही में सुविधा और समय की 
आवश्यकता की दी दृष्टि से होता है। विरोधी पक्ष की राय से ही अधिकतर 
सभा की काय-विधि में भरसक परिवरतेन होता हे। बहुमत के बल पर 
कामन्स सभा की काय विधि को परिवर्तित करने का प्रयास ही नहीं होता । 


अधिकवर स्थायी नियम मिन्न भिन्न प्रकार के कार्या के लिये समय निर्धारित 
करने तथा विविध कार्यों के लिये सुविधा घनक काय प्रणाली से ही सम्बन्ध 
रखते हैं। मन्चरि-मण्डरू द्वारा पुनःस्थारिति कोई विधेयक को प्रयम स्थान 
मिलता है। जो सदस्य कोई स्वयं विषेयक उपस्थित करना चाहता है, उसके 
लिये ग्रायः बहुत थोड़ा समय मिलता है वह भो ऐसे समय में जब छोग काय 
करने से घबडाने छूगते हैं या एक दिन निश्चित रहता है जिस दिन सदस्य लोग 
निजी रूप में कोई विधेयक प्रद्घुत करने के अधिकारो हेते हैं । 
प्रतिदिन कार्य प्रारम्भ के समय एक निरिचत समय (प्राय, एक धण्टा ) 
प्रदन पूछने ऊे छिये निर्धारित रहता है। प्रश्न 
प्रदत्त करने की विधि. किसी विभाग के मन्‍्त्री से पूछा जाता है | 
कोई सदस्य एक बेठक में चार से अधिक प्रश्न 
नहीं पूछु सकता । बहुत आवश्यक प्रश्नों को छोड़ कर प्रदनकर्फ़ को प्रदनों के 


| 
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पूछने मे समय का ध्यांन रखना होगा । प्रश्न छिख कर सभा के कह्लकके के पास 
चला जाना चाहिये। पुनः कक उन प्रशनों को विविध विभागों के मन्त्रियों कै 
पास भेज देता है। उन बिभागों से उचतर छिख कर आता है। इस तरह 
स्पीकर की आज्ञा से प्रदन कार्यक्रम पर चढ जाता है। जिम्त दिन प्रइन पूछने 
का समय आता है, प्रश्नकर्ता ( अपने स्थान से ) सम्बन्धित विभाग के 
मन््री से प्रश्न करता है । उक्त मन्त्री या उसकी अनुपस्थिति में उसका पार्ल॑- 
मेण्टरी सेक्रेट्री या डिपुटी मन्‍्त्री उत्तर देता है | प्रश्न किसी विषय की जान- 
कारी के लिये ही पूछा जाता है | प्रशन तक, निगमन, निर्णय, तथा व्यगात्मक 
शब्दों में नहीं होना चाहिये | नियमानुकूछ प्रश्न न हो तो स्पीकर को प्रदइन के 
अम्वोकार करने का अधिकार है। मन्त्री भी किसी गोपनीय वस्तु पर पूछे गये 
प्रइन॒पर उत्तर देने से असमर्थता प्रकट कर सकता है | उचर कभी-कभी रम्बा 
होता है, कमी एक ही छोटे चुटकुले वाक्य में रहता है या कभी “हाँ! और 
“नहीं? में रहता है | 


किसी प्रश्न के प्रथम उत्तर के बाद आलनुषग्रिक प्रइन किये जा सकते हैं ; 
परन्तु उत्तर के बाद कोई बहस और विवाद नहीं हो सकता | मन्त्री के उत्तर 
देने के बाद सभा कायक्रम के अनुसार दूसरे कार्य को लेती है। यदि मन्त्री के 
उत्तर देने के बाद सभा चाहे तो चाछीस सदस्यों को माँग पर समा की कार्य- 
वाहदी-स्थमित प्रस्ताव पर विवाद कर सकती है। 


प्रश्नों की बहुत सख्या होती है । सैकड़ों प्रइन॒प्रतिदिन की बैठक में आते 
हैं। “कुछ वर्ष पहले एक कमेटी के द्वारा जाँच के फलस्वरूप यह मालूम हुआ 
कि प्रति प्रश्न पर टैक्स देने वालों को साढे सात डालर देना पढ़ता है |” 


कामन्स सभा के सदस्य प्रशन पूछने के अधिकार को बहुत ही महत्व देते 
हैं । किसी तरह इस अधिकार को कम करने की बात नहीं सोच सकते । मन्त्रियों 
के ऊपर इसका बड़ा ही नेतिक पमाव पड़ता है। उन्हें अपने विभाग में होने 
वाली किसी ग़डबडी या अनियमितता का ध्यान रहता है कि कमी कोई सदस्य 
सभा में पूछ कर उन चीजों को प्रकाश में छा देगा । किसी छोटे प्रश्न से भी 
कभी बडे प्रश्न और विवाद खड़े हो जाते हैं। 


आधुनिक छोकतन्त्र मे नोकरशाही को उत्तरदायी बनाने मे प्रइन 
१-झुनरो गरवर्भमेण्ट्स आफ यूरोप, पृष्ठ २०० | 
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प्रणाली बहुत बडी सहायक है । विशेषज्ञों को साधारण जन का ख्याल 
हे 
करना तथा कतंव्यशीछढ होना पढ़ता है | 


कामन्स सभा में सदस्यों के भाषण छोटे २ होते हैं | एक घण्द भी 
बोलना साधारण बात नहीं है । पर महत्वपूर्ण विषयों पर छोय काफी देर तक 
बोलते हैं। नियमों के अनुसार बोछने वाले के लिये कोई नियन्त्रण नहीं है । 
फिर भी सदस्यों के बैय की सीमा है । सभा के हिप कितनी देर तक लोगों को 
गण पूर्ति के ढिये बाधित कर सकते है । छोगों के माषण “पाल मेण्यरी 
डिबेट्स या हैँसाड नामक पुस्तक में छप जाते हैं । 


'भारक#-+रयक्मप्कतकभकााताका 


| उश्ाहब्राते ०७ “ऊन । 
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कमिटी प्रणाली 


हुनियों की सभी व्यवध्थापक सभाओं में बहुत सा प्रारम्भिक कार्य कमिटियों 
के द्वाय होता है | प्रायः सभी बिले किसी न किसी कमिटी को सिपुठ की जाती हैं । 
सावजनिक बिों के लिये स्थायी समितियाँ होती हैँ | प्रत्येक अधिवेशन 
के प्रारम्म में ये कमिटियाँ नियुक्त होती हैं । पाले- 
स्थायी समितियाँ... मेण्ट के अधिवेशनावकाश तक ये समितियाँ काय 
करती हैं | इन स्थायी समितियों को सावजनिक 
बिलों पर विचार करने के छिये कार्य किया जाता है। 
कुछ ऐसे सावजनिक प्रश्न या प्रस्ताव होते हैं जिन्हे प्रवर समितियों 
को दिया जाता है। जो प्रश्न या प्रस्ताव सभा के 
प्रवर समितियाँ समक्ष बिल के रूप#ें नहीं आया रहता है या कोई 
नया पिद्धान्त जिसमें निहित हो ऐसे* ही प्रश्न इन 
समितियों के पास जाते हैं। इन समितियों का काय सूचना या तत्सम्बन्धी कोई 
जानने योग्य बातों को टकछ्ा करना, विशेषजों या जानकार छोगों से परामश 
लेना, इत्यादि होता है । जब इनका कार्य हो जाता है तो अपनी रिपोर्ट तैयार 
करके सभा के पास भेज देती है और स्वय भी समाप्त हो जाती हैं | 
कुछ अधिवेशनसमितियाँ नियुक्त होती हैँ। ये केवछ एक ही अधिवेशन 
के लिये होती हैं | इनका कुछ निश्चित 
अधिवेशन सम्रिति काय होता है। जैसे प्राथना-पत्रों का निरीक्षण 
करना इत्यादि | 
ये समितियाँ प्राइवेट बिलों पर विचार करने के छिये नियुक्त होती हैं। 
प्रत्येक कमिटी में चार सदस्य होते हैं। 
प्राइवेट बित्स समिति पायी हिपों के द्वारा निर्मित छिस्ट से 
निर्वाचन समिति इन कमिटियों को निर्माण 
करती है| ये कमिटियों उन प्राह्वेट बिलों पर बिचार करती हैं जिनका सभा में 
विरोध होता है | जो छोग इन बिलों में दिरूचत्पी छेते हैं, उन सभी छोगो को 
अबसर दिया जाता है कि वे अपना दृष्टिकोण कमियी के सामने रखे । प्राइवेट 
बिल कमिये किसी एक हो बिल के विचाराथ नियुक्त हो सकती है या कई बिले 
एक ही कमिटी को दे दी जातो हैं । 
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पूर्ण सभा की भी कमिटी होती है । पूण सभा ही एक कमिटी के रूप में 
परिणत हो जाती है। स्पीकर अपना स्थान छोड देता 
पूर्ण सत्ता की है प्रत्येक नयी पालंमेण्ट के प्रारम्भ में पूर्ण सभा की 
कमिटी कमिटी के लिये एक चेयरमैन नियुक्त होता है जो 
स्पीकर का स्थान ग्रहण करता है। वह एक दृढ़ पार्ट 
का स्तम्भ होता है| मेस स्पीकर के मेज से उतार कर नीचे रख दिया जाता है। 
जब सभा पूण सभा की समिति में परिणत हो जाती है तत्र कार्य-विधि में भी 
सुलभ परिवरतन-शीलता हो जाती है । 
कामन्स सभा की समितियों का चुनाव एक निर्वाचन समिति के द्वारा होता 
है। प्रत्येक पाल्मेण्टरी अधिवेशन ऊे प्रारम्भ होने के 
समितियों का चुनाव समय सभा ही निर्वाचनसमिति का निर्माण करती है। 
केसे होता है... निर्वाचनसमिति में ग्यारह व्यक्ति होते हैं। नियम के 
अनुसार सभा ही इस समिति को नियुक्ति करती है 
पर इसका स्वरूप सभा के बाइर ही प्रधानमन्जी ओर विरोधी पक्ष के 
नेता मिलकर तयकर लेते हैं । 
निर्वाचन समिति विभिन्न कमिटियों के निर्माण मे बिलकुल पार्टी सिद्धान्त के 
अनुसार ही काय नहीं करती । यद्यपि विभिन्न समितियों मे पाटियो के सदस्य समा 
में अपनी पाटी की सख्या के अनुपात से ही रहते है । अमेरिका की तरह सेवा 
की अवधि तथा अनुमब के आधार पर नही रखा जाता । फिर भी इसका व्यान्‌ 
तो अवश्य रहता है । प्रत्येक स्थायी समिति में तीस से पच्चास सदस्प रहते हैं । 
पर सभा के स्थायी नियमों के अनुसार किसी भी प्रस्ताव या विधेयक पर 
विचार करते समय दस से लेकर पैतीस तक अतिरिक्त सदस्य रख लिये जाते हैं। 
ये भतिरिक्त सदस्य केवछ एक ही विधेयक के विचार तक रहते ईं। ऐसा ढग 
इसलिये अपनाया जाता हद कि किसी विधेयक विशेष पर विचार करते समय 
अनुभवी तथा विषय के विशेषशों तथा सम्बन्ध रखने वाले विभिन्न हितों की 
भी सुनवाई हो जाय । किसी को यह कहने का अवसर न मिले कि अमुक 
विधेयक पर किसी वग की कोई राय नहीं ली गई । 
प्रवर समितियों में बहुत कम छोग रहते हैं। प्रायः पन्‍्द्रह संदस्य पर्यात 
समझे जाते हैं। प्र।इवेट बिछों पर केवछ चार ही सदस्य रखे जाते हैं। 
कामन्स सभा की सभी समितियों का एक चेयरमैन होता है। निर्वाचन 
समिति अध्यक्षों का एक समूह मनोनीत कर देती दे। पुनः अध्यक्षों का वह 
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समूह अपने समूह में से प्रत्येक समिति के छिये चेयरमेन चुनता है। प्राइवेट 
बिलों के लिये निर्बाचन समिति ही अव्यल मनोनीत कर देती है । 


यद्यपि कंबिनेट सरकारी तौर पर कामन्स सभा की एक कमिटी 
##. ल्मे 
नहीं मानी जाती पर यह सब से बडी पालमेण्टरी 
श्‌ 0 
केबिनेद पा्मेश्: कमिटी है। यह काय-वहन कमिटी है। यह सभी मह- 
हे पे 
की प्रधान त्वपूण काया को प्रारम्भ करता है। किसी भी महत्वपूण 


कमिटी है... बिल को यदि कैबिनेट का सहयोग न प्राप्त हो या कैबिनेट 
उसे विरोध करने का विचार त्याग न दिया हो तब तक 


उसके पारित होने की उम्मीद नहीं। इस साधारण नियम में व्यतिक्रम तभी 
होगा जब कोई ऐसी केबिनेट हो जिसका अपना स्वय बहुमत न हो जैसे दो बार 
मजदूर सरकार का अपना बहुमत नही था। सभा में सब से बड़ी पार्टी थी पर 
सभा के पूरे सदस्यों मे उनका बहुमत नही था। ऐसी दशा में कोई बिल अन्य 
पार्टियों के सहयोग से पारित हो सकता है। लेकिन जब केबिनेट का सभा में 
बहुमत निश्चित है तब बिना उसके सहयोग के कोई कानून नहीं बन सकता | 
कैबिनेट कमिटियों को उतना नियन्त्रित नहीं कर सकता जितना नियन्त्रण 
कैबिनेट सभा का करता हं। कमिटी में पार्टी का 
केबिनेट का सभा की आदेश सभी सदस्यों पर नहीं चछ सकता। यही 
सब्ितियों से कारण है कि कभी कभी स्थायी समिति किसी विधे- 
सम्बन्ध यक से ऐसा सशोघन कर देती है जिसे उस विषय 
से सम्बन्ध रखने वाले मन्त्री को स्वीकार करने में 
कठिनाई हे जाती है। इसलिये उस बिल से सम्बन्धित मन्त्री अपने मन्त्री 
परिषद्‌ के अन्य सहयोगियों की सलाह से यह निर्णय करता है कि वह उस 
सशोधन को स्वीकार करेगा या सभा से उस सशोघन को समाप्त करने के छिये 
कुहेगा जब बिल समिति के द्वारा सभा में प्रेषित हो जाय। इसलिये मन्त्री 
लोय समिति के छावारा प्रस्तुत सश्योधन को स्वीकार कर छेते हैं या समिति के 
उन सदस्यों से जो उस सशोधन के लिये उत्तरदायी होते हैं बातचीत करके 
समझौता कर लेते हैं। क्योंकि इच्नलैण्ड में कामन्स सभा की यह प्रथा रही है 
कि कैवल बहुमत होने के कारण ही कैबिनेट अपने मन का काय नहीं कर 
लेता । पालमेण्व्री लोकतन्‍्त्र में विचार-विनिमय तथा आदान-प्रदान का 
विशेष महत्व है। बहुमत का प्रयोग तो केवल अन्त में ही होता है। स्थायी 
समिति में प्रेषित किसी विधेयक के विचार विनिमय के समय मन्‍्त्री उपस्थित 
रहता है और उसके सभी दृष्टिकोण और घाराओो से परिचित हो जाता है। 


कामन्स सभा का सगठन १४७ 


उसको ही सभा में बिल को परिचाहित करना पड़ता है। इसलिये उसे बिल की 
सभी बातो का जानना आवश्यक है । 

कामन्स सभा के पास बहुत काम रहता है। जो कुछ कानून पास होता है, 
वह सब अधिकतर कैबिनेट के प्रयास और परिश्रम से होता है । साधारण सदत्य 
अधिकतर बिलों की नीति या सिद्धान्तों से परिचित नही रहते भौर न जानने की 
कोशिश ही करते हैं। सरकार की नीति पर नियत्रण करने के बजाय बहुमत 
सरकारी नौति का आवाहन करता है और उसे साघुवाद देता है ओर दूसरी 
तरफ विरोधी पक्ष ऊेवछ विरोध करता है । 

कामन्स सभा का अधिवेशन व में एक बार अवश्य बुना होगा । एक 
अधिवेशन के बाद दूसरे अधिवेशन के मध्य का समय एक वर्ष से अधिक किसी 
तरह नहीं होना चाहिये। एक अधिवेशन पाँच से सात मास तक चलता है। 
सभा साधारणतः नवम्बर के प्रारम्भ में आहत होतो है। करिस्टमस के पहले 
स्थगित हो जाती है । पुन अन्तिम पक्ष जनवरी में बैठक प्रारम्भ होती है । 
इस तरह जून या जुलाई तक अधिवेशन अन्तरिम अवकाशों के साथ चला 
करता है । प्रत्येक सभा स्वयं बिना दूसरी सभा से परामर्श लिये हुए बैठक 
स्थगित कर सकती है। यदि कैबिनेट निश्चय करे कि पालमेण्ट का अधिवेशन 
स्थगित या समाप्त होना चाहिये तो क्राउनः मन्त्रि परिषद के परामश से 
पालंमेण्ट को अधिवेशन का अवसान धोषित करता है । 'क्राउनः की घोषणा 
पर छाड और कामन्स सभा के अधिवेशन का अवसान होता है| अधिवेशन 
के अबवसान से सारे अपूर्ण काय भी समाप्त हो जाते हैं। नये अधिवेशन में 
विधेयक को पुरःस्थापित करना होगा और कानून बनाने के लिये उसे सभी 
आवश्यक स्वरूपों से गुजरना होगा | 

पालमेण्ट जब अपने वैधानिक का्य-काल ( पाँच वष ) को समाप्त कर 
लेती है या उस अवधि के समास्त होने के पहले ही कैबिनेट पालमेण्ट के विसजन 
का निश्चय करती है तो क्राउन की घोषणा पर पालमेण्ट ( कामन्स सभा ) का 
विसजन हो जाता है। अग्रेजी भाषा में 'ऐड्जन मेण्ट' 'प्रोरोगेसन! तथा 
४डिसोल्युसन! का अर्थ क्रमशः बैठक समाप्त होने, साड समाप्त होने तथा 


पालंमेण्ट के समाप्त होने से है । 
न 989,“ 3 
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च्छ्पे 


श्श्ष इग्लण्ड 


पालंमेण्ट मे कानून बनाने की कार्यविधि 
बिले कई तरह की होती है । 


'पब्छिक बिछः--उसे कहते हैं जिसका सम्बन्ध जन-पाघारण के हित से 
हो अर्थात्‌ जिसमें सारी जनता सम्मिलित हो या अधिक से अधिक जनता के 
लिये हो | कर पत्वितन का विधेयक “लोकविधेयक”ः है। इसी तरह निर्वाचना- 
घिकार में परिवर्तन, अनिवाय शिक्षा में वव की बृद्धि या कोई नूतन शासकीय 
विभाग सस्थापित करने के ढिये विभेयक-छोक विधेयक है | 


प्राइवेट बिले! वह बिल है जिसका सम्बन्ध किसी एक स्थान से हो 
किसी निगम या मण्डल से हो, किसी नगरपाहिका से हो, या किसी एक 
व्यक्ति या एक विशेष बग या समूह से हो । 


यदि कोई विधेयक एक नई स्ट्रीट रेलवे के निर्माण के डिये हो 
था पुरानी लाइट रेलवे के विस्तार के हिये हो, अथवा किसी नगरपालिका को 
कज प्राप्त करने के अधिकार के लिये हो तो उसे “प्राइवेट बिछ” कहेंगे । 


जब कोई “पब्छिक बिल” मन्त्रि मण्डल के द्वारा उपस्थित किया जाता है 
तो उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। सभी आथिक विधेयक सरकारी होता है । 
परन्तु “पब्लिक बिल” जो राजस्व से सम्बन्ध नहीं रखता वह किसी भी प्राइवेट 
सदस्य के द्वारा पुरःस्थापित किया जा सकता है। अर्थात्‌ पालमेण्ट का कोई 
संदस्य जो मन्त्रि-मण्डल मे नहीं है प्रस्तावित कर सकता है। इस तरह की 
७पब्छिक बिल? को “प्राइवेट मेम्बरसू बिछ”? कहते हैं । 


इस तरह “गवनमेण्टस्‌ बिल” “आर्थिक बिछ” और “प्राइवेट मेम्बरस्‌ 
बिल” सभी को “पब्लिक बिल” कहते हैं | 


#प्राइवेट बिछ” जिन छोगों से सम्बन्धित होता है, उन्हें प्राथनापंत्र 
हे हल 
देना पड़ता है। प्राथनापत्र के आधार पर “प्राइवेट बिछः का कार्य आरम्भ 
होता है। इसके लिये लिये विशेष विधि प्रयुक्त है | 


कोई त्रिल 'पब्लिकः या 'प्राइवेट' किसी भी समा में अर्थात्‌ छा सभा 


१० कोंक-विषेयक | 
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पालेमेण्ठ मे कानून बनाने की कायविधि १४९ 


या कामनन्‍्स सभा में उपस्थित किया जा सकता है। केवल राजस्व बिल” कामन्स 
सभा में ही पुरःस्थापित होगा ! 


पाल मेण्ट के सामने जो अधिक महत्वपूर्ण विधेयक आते हैं वे मन्त्रि-परिषद 
की तरफ से ही उपस्थित किये जाते हैं। अर्थात्‌ 
“पब्लिक बिका” सभी महत्वपूर्ण सरकारी विवेयक पहले “हाइट 
का तैयार होना. हाल” में पूर्ण रूप से विचारित होकर उसके प्रारूप 
सहित “वेस्ट मिनिस्टर? में आता है | कोई भी 
मन्त्री जिसके विभाग से सम्बन्धित कोई विपेयक पुरस्थापित होना हे पहले 
रुक्त रूपरेखा तैयार कर लेता है जिसमें केवठ उसके प्रमुख सिद्धान्त समावेश 
कर लिये जाते हैं । मनत्री के द्वारा वह झुक्ष रूपरेखा मन्त्रि-परिषद्‌ के समझ 
विचार बिमश के डिये रखी जाती है। यदि उसके आधार भूव सिद्धान्त स्वीकृत 
हो जाते हैं तो वह अपने बिभाग के विशेषत्त को उसके स्वरूप को सेंवारने 
के लिये देता है। अर्थात्‌ विधेयक विभिन्न घाराओं, उपधाराओं तथा कण्डिकाओं 
में विस्तृत रूप में तैयार हो जाता है । इसके बाद कैबिनेट उस पर अपनी 
अन्तिम स्वीकृति देता है ओर तब विवेयक सभा में पुन.स्थापित योग्य हो 
जाता है। 


प्रत्येक विधेयक के पुरःस्थापन के पूबे एक सूचना की आवश्यकता पढ़ती 

है | सूचना देने के बाद जब उस विधेयक के 

पुर।स्थापन ओर पुरःस्थापन की निर्धारित तिथि आती है तो 

प्रथम वाचन “विधेयक” समा के क्लके को दे दिया जाता है 

और वह उस विधेयक के शीषक को उच्चत्वर 

में पाठ करता है। कभी २ विधेयक का पूर्ण रूप तैयार नहीं रहता केबल 

रूश्ष रूपरेखा ही छुक को दे दिया जाता है | सभा बिना विवाद और विचार 

के उस विधेयक के “प्रथम वाचनः को स्वीकार करती है। विधेयक का, कृक 

के द्वारा, समा मे उपस्थित कर देना ही प्रथम बाचन मान लिया जाता हे | 

इसके बाद विधेयक को उसके पूरे स्वहूप के साथ प्रकाशिव करने के लिये जोर 

दिया जाता है | पुन विधेयक 'द्वितीय वाचन? के लिये अपने समय पर 

उपस्थित किया जाता है। यदि विवेयक कोई आवश्यक सरकारी बिल है तो मन्त्री 

( जिसका सम्बन्ध उस बिल से होता है ) सभा के सामने ( क्लक के द्वारा 

“बिछ? के शीषक पढ लेने के बाद ) कुछ उसके प्रमुख सिद्धान्तों पर अपना 
विचार प्रकट करता है | 


१६० इग्लेण्ड 


निश्चित अवधि के बाद बिल दूसरे वाचन के डिये प्रस्तुत किया जाता है | 
बिल का पुर/सथापक इन शब्दों के साथ बिल को 
द्वितीय वाचन उपस्थित करता है--? विधेयक का दूसरा वाचन 
प्रारम्भ हो ।? दूसरे वाचन मे विधेयक के सिद्धान्त 
पर विचार करने का अवसर प्राप्त होता है। घाराओं के ऊपर विचार और 
सशोघन द्वितीय वाचन मे नहीं किया जाता | इस वाचन में विधेयक की आव- 
इयकता पर ही अधिक विचार होता है। यदि विरोधी-पक्ष मन्त्रिपरिषद के साथ 
अपनी शक्ति का 'अन्दाजा लगाना चाहे तो यही अवसर होता हे । वह पक्ष 
प्रस्ताव कर सकता है कि “इस विधेयक को आज से छः महीने बाद विचार 
किया जाय /” वह एक ऐसा समय होगा जब्र समा का अधिवेशन नहीं होता 
इसका तात्पय उस विधेयक को अनिश्चित काल के लिये टाहना है। या कोई 
ऐमा प्रस्ताव रखेगा जिसमे विधेयक के प्रमुख सिद्धान्त के विरुद्ध हो। इस 
बाचन मे बड़े बडे भाषण होते हैं। कभी कभी महत्वपूर्ण विश्यकों पर कई 
दिन विचार द्वोते रह जाते हैं | विवाद के बाद वोट होता है। यदि कोई सरकारी 
विवेषक इस वाचन में अस्वीकृत हो जाय तो उसका अथ्थ मन्श्रिपरिषद पर 
अविश्वास होता है। इस कारण सरकारी बिल अस्वीकृत नहीं होता | 


दूसरे वाचन के समाप्त होने पर बिल समिति के सिधुद होता है। धाराओं 

के उपक्रम के अनुसार विचार के लिये बिल का कमिटी में 

#कमिदो स्टेज! जाना आवश्यक है । वित्तीय विधेयक के अतिरिक्त अन्य 

विधेयक किसी स्थायी समिति में भेजा जाता है। यदि विधे- 

यक वित्तीय है तो दूसरे वाचन में पारित होने के बाद शीघ्र हो पूणसभा की 

समिति में पुर/स्थापित होता है। पर सभा किसी समय किसी देतुबद अराजस्व 
विधेयक को पूर्णंसमा की समिति को सिपुद कर सकती है। 


इस प्रकार प्रत्येक विधेयक स्थायी समिति या प्रवर समिति या पूण सभा 

की समिति से समा में प्रस्तुत होता है। इसे “रिपोट स्टेज” 

गरपोर्ट स्टेचः कहते हैं जब विधेयक सशोधित और पुन. प्रकाशित होकर 

आ जाता है । समितियों से आने के बाद विधेयक का तृतीय 

बाचन होता है | परन्तु महत्वपूर्ण विधेयक पर घुनः विचार होता है| यदि 

समिति के द्वारा कुछ विशेष सशोधन हुआ रहता है तो इस समय उस पर 

पुन, विचार हो सझता है और कोई दूसरा सशोधन किया जा सकता हैं। 
विवाद के वाद विधेयक तृतीय बाचन के लिये तैयार हो जाता है । 
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तृतीय वाचन में केवल शाब्दिक संशोधन यत्र तत्र हो सकते हैं । यदि 

कोई विशेष संशोधन घाराओं के सम्बन्ध में होता होगा तब 

तृतीय वाचन पुनः समिति में जाना आवश्यक हो जायगा। अतः इस 

वाचन में सभा उसे स्वीकार करे या अस्वीकार करे, कोई 

दूसरा तरीका नहीं रह जाता। तृतीय बाचन में शायद ही कोई विधेयक 

अस्वीकृत होता है। इसके बाद साधारण सभा का कार्य सम्रात्त हो जाता है 
और विधेयक छाडसभा मे स्वीकृति के लिये भेज दिया जाता है | 


सभी लोक विषेयकों के दो वाचक छाडसभा में होते हैं । सभा की पूर्ण 
समिति या किसी स्थायी समिति के द्वारा सशोधन या बिना सशोघन के विचार 
होकर सभा में पुरःस्थापित होता है | सभा विवाद के बाद उसे स्वीकार या 
अस्वीकार करती है। साधारणत राजम्व विधेयक को छोड़कर, अन्य छोक- 
विधेयक पर जब तक दोनों समाओ मे प्रत्येक शब्द के लिये समझौता या सहमति 
नहीं हो जाती तब भ्षक वह पारित नहीं समझा जाता । राजस्व विधेयक कामन्स 
सभा से पारित होने के एक मास बाद छाइसभा की सहमति के बिना पास 
हो जाता है अन्य विधेयकों के सम्बन्ध में यदि दोनों सभाओं की सहमति नहीं 
हुईं तो कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे विवेयक को पारित कराया जाय । 
दोनों सभाओं की समितियों में सन्देश के आदान-प्रदान द्वारा समझौते की 
बात होती दे | यदि इस तरह बात सुलझ जाय तो विधेयक उस समभौते के 
अनुसार पारित किया जाता है | दोनों समाओं की समितियों की कोई सयुक्त 
बैठक नहीं होती | सन्देश के द्वारा ही विचार होता है । यदि इस तरह दोनों 
सभाओं में सहमति नहीं हुई तो साधारण सभा किसी लोक विधेयक को--जिसे 
छाड सभा ने स्वीकृत नही किया हे--पुनः तीन लगातार सत्नो में पारित करेगी 
ओऔर प्रथम बार पारित होने तथा अन्तिम बार पारित होने में कम पे कम दो 
वर्ष का समय व्यतीत होना भी आवश्यक रहता है। इस तरह से दो वर्षो में 
तीन लगातार सत्रों में पारित करके विधेयक “क्राउन! की स्वीकृति के लिये भेज 
दिया जाता है | क्राउन! की स्वीकृति केवछ एक वैधानिक स्वरूप मात्र है। 
ब्रिटिश पालमेण्टरी का्यविधि इस सिद्धान्त पर अवरम्बित है कि 
प्राय सभी छोकविधेयको का प्रारम्भ केबिनेट के द्वारा होना चाहिये 
और सरकारी विधेयकों को पुर.स्थापित करने और सभाओं में प्रचाहित तथा 
पारित करने का अधिकार प्राप्त है । इसीलिये गेर सरकारी सदस्य को 
कोई छोक विधेयक के पुरःस्थापित करने का अधिकार है पर उसके लिये न 
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समय मिलता हैं ओर न उस पर अधिक विचार विनिमय होता है। सभा की 
अधिक बैठके सरकारी विधेयकों के लिये निर्धारित रहती हैं। केवल थोड़ी ही 
बैठक “प्राइवेट मेम्बस बिछ” के लिये मिल पाती है। जब काय्य-भार अधिक हो 
जाता है तो गैर सरकारी दिवस भी ले छिये जाते है। फिर भी बहुत से गैर 
सरकारी सदस्यों के द्वारा छोक विधेयक पुरः्थापित होते हैं इस लिये इन 
विधेयकों का समय-निर्धारण भाग्य-पत्रक के द्वारा होता है । 


गैर-सरकारी बविधेयकों के लिये तारीख निश्चित रहतो है | जिस 
सदस्य का नाम भाग्यपत्रक के द्वारा प्रथम आता है उसे प्रथम दिन प्रथम 
अबसर मिलता है | इस तरह सूचना पत्र पर विधेयक के आ जाने से पुरःस्था- 
पित करने का अवसर मिल जाता है । तब उक्त सदस्य उसे प्रथम बार पढता 
है। इस प्रकार प्रथम वाचन समाप्त होता है और पुनः द्वितीय वाचन के 
लिये दिन निश्चित हो जाता है । उसके बाद विधेयक किसी स्थायी समिति के 
पास जाता है और अन्य उपक्रमों को करना पडता है जो आवश्यक है। 
प्राइवेट मेम्बस बिल” का पास होना कठिन होता है | 


जिन छोगों को किसी विशेष अधिकार की आवश्यकता होती है वे पालमेण्ट 

के पास प्राथना पत्र देते हैं । प्रार्थना पत्र के साथ 

प्राइवेद-बिक. बिल का प्रारूप भी नत्यी रहता है । प्रार्थना पत्र 

के पहले एक सावजनिक सूचना दैनी पड्ती हैं जिससे 

लिनके स्वाथ या हित उस बिल से सम्बन्धित हैं वे जान जायें । सूचना की 
प्रतिलिपि तत्सम्बन्धी सरकारी विभाग के पास भी भेज दी जाती है। 


प्राइवेट बिछों के लिये दोनों समाओं द्वारा नियुक्त दो निरीक्षक प्रार्थना 
पत्र की जाँच करते हँ। यदि निरीक्षकों द्वारा यह स्वीकृत हो जाता है कि 
बिछ की समी आवश्यक विधियों पूरी हो गई हैं तो सभा मे प्रत्धुत या पुर,स्थापित 
होता है और दूसरे बाचन के लिये स्वीकृत किया जाता है । यदि दूसरे वाचन 
के समय कोई विरोधी नहीं है तो प्राय, किसी समिति के सुपुदं कर दिया जाता 
है। जिस बिल का विरोध नहीं होता वह अविरोधी समिति को दिया जाता है। 
जिस बिल का विरोध होता है उसे प्राइवेट बिल कमिटी को सिपुद होता है। 
प्राइवेट बिछ की प्रत्येक कमिटी में चार सदस्य होते हैं | छाड सभा की 
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“प्राइवेट बिल कमिटी” में पॉच सवस्य होते हैं । चेयरमेन को केवल भ्रतिरिक्त 
( कास्टिंग ) बोट होता है और तीन सदस्यों का कोरम माना जाता है | 


प्राइवेट बिल्‍्स कमिटी? को या तो एक ही बिल पर विचार करना होता हे 
या कई बिलों पर विचार करने का काय दे दिया जाता है | “प्राइवेट बिल्स 
कमियी! में पद ग्रहण करने के पहले प्रत्येक सदस्य को लिखित घोषणा करनी 
पड़ती हे कि उसका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ उनमें नही है ओर न उनके निर्वा- 
चन क्षेत्र का स्वाथ या हित है | 


समिति अपने समिति-णह में बेठ कर विधेयक के ऊपर विभिन्न छोगों के 
विचार को सुनती है । विधेयक में एक प्राक्ृथन भी होता है जिससे उसके 
उद्देश्य का पता चलता हैं। सरकारी विभागों जैसे स्वास्थ्य विभाग, यातायात 
विभाग, तथा व्यापार विभाग इत्यादि से समिति के पास रिपोट आ जाते हैं। 
इससे यह मालूम हो जाता है कि विधेयक सरकार की साधारण नीति के विरोध 
में नहीं है और न॑ इसमें कोई संघर्ष है। समिति का काय बिलकुल निष्पक्ष रूप 
से होता है। इसमें राजनीति का कोई स्थान नहीं होता | 'प्राइवेट बिल्स कमिटी? 
के विधेयक पर रिपोट करने के बाद सभा उस पर विचार करती हे । समिति 
अपने निणय के साथ सशोधन भी सभा के समक्ष पेश करती हे | समिति का 
रिपोर्ट प्राय, स्वीकृत हो जाता है । यद्यपि किसी भी सभा को बिछ के अस्वीक्षत 
करने का अधिकार है परन्तु सभा के सदस्य जानते हैं कि समिति का निर्माण 
निष्पक्ष रूप में हुआ है ओर इसने दोनों पक्षों को अच्छी तरह से पुना है. तथा 
विशेषज्ञों की भी राय छी जा चुकी है । कमी कभी किसी “प्राइवेट बिल?” से 
साधारण नीति की बात भी उठ जाती है। ऐसी अवस्था में सभा समिति की 
रिपोर्ट पर विभाजित भी हो जाती है। पर सांघारणतः कमिटी की सिफारिश 
को स्वीकार कर लिया जाता है और उसके बाद 'प्राइवेट बिल” का वही स्वरूप 
तथा उन्ही विधियों को पार करना पढ़ता है जो किसी सावजनिक विधेयक के 
लिये आवश्यक हे | 

प्राइवेट बिल के सम्बन्ध मे प्रयुक्त यह ढग बड़ा हो महत्वपूण है। इससे 
सावधानी के साथ और निष्पक्ष माव से विचारित होता है। दोनों समाओ के 
समय की वचत हो जाती है। इसका मतलब यह हे कि राष्ट्समा का समय तथा 
सैकड़ो सदस्यों का बहुशूल्य समय घण्टो केवल एक व्यक्ति या किसी विशेष स्थान 
की किसी आवश्यकता के ऊपर व्यतीत नहीं होंना चाहिये। इस ,प्रणाली का 
एक दोष यह है कि 'प्राइवेट बिलों? के सम्बन्ध में प्रयुक्त विधि पर पर्यास रूप से 
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खर्च करना पडता है | रूण्डन में गवाह्दों को छाने में खच करना होगा । प्राइवेट 
बिल के पुरःस्थापन के ल्यि फीस भी ली जाती है। तथा पालमेण्ट में विभिन्न 
समयों में विचार होते समय भी कुछ न बुछु देना पडता है। जब बिल का विरोध 
होता है तो पालंमेण्टरी एजेण्ट रखने की जरूरत पडती है और वे अपना पूरा 
मेहनताना लेते हैं। ये पारलमेण्टरो एजेण्ट पेशेवर कानून बनाने वाले व्यक्ति 
होते हैं । अपने काय के ये विशेषज्ञ होते हैं | 


पालंमेण्ट के द्वारा प्राइवेट” कानून पास करने को आवश्यकता अब 'धोरे 
धीरे कम हो रही हे । केन्द्रीय विभाग से “ासकीय 
शादेक्ष प्रणही! आदेश? जारी किये जाते है और वे स्वतः कार्या- 
स्वित होते हैं और आवश्यकता पूरी हो जाती है। 
कर्म' कभी पालमेण्ट के द्वारा उन आद्शों की स्वीकृत की आवश्यकता पढ़ती 
है। पालं॑मेण्थ्री स्वीकृति के पहले उन आदेशों को “अस्थायी आदेश” 
. कहते हैं। 


रांजस्व विधेयक का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्व की स्वीकृति के 

ऊपर ही भूतकाल मे पालमेण्ट और राज्याधिपति 

वित्त-विधिधक. के सारे संघ होते थे। राजत्व के ऊपर अधिकार 

कार्यविधि प्रात होने के कारण ही कामन्स सभा ने शासक मण्डल 

के ऊपर नियन्त्रण का अधिकार प्राप्त किया | पाल- 

मैण्ट का अधिक संमय “वित्त विधेयकः लेता है। आय व्ययक भाषण की प्रतीक्षा 

करदाताओं को रहती है क्योंकि इससे उनकी आमदनी का पता चल जाता है 
कि उनको मिहनत का कितना हिस्सा राज्यकर के रूप में चछा जाययगा | 


प्रथमतः राजस्व विभाग आय व्ययक का अनुमान करती है। “अनुमान”! 

का अथ होता है कि सरकार के प्रत्येक विभाग को 

आय-व्ययक अन्युभान कितने वित्त की आवश्यकता एक वर्ष में है तथा 
वह वैध आलेख जिम्नमे सैरकार की आवश्यकता 

परालमेण्ट के समक्ष प्रस्तुत होता है । प्रत्येक वर्ष के प्रथम अक्टूबर को राजस्व 
विभाग प्रत्येक शासकीय विभाग को एक परिपत्र भेजता है जिसके द्वारा 
उनसे यह पूछा जाता है कि उनके विभाग का पूरा खच नये वर्ष के लिये 
क्या होगा ।,राजस्व विभाग द्वारा प्रेषित फाम पर प्रत्येक विभाग अपना व्ययक 


वि मिलन 
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का अनुमान तैयार करता है । प्रत्येक विभाग अपने खच का कुल हिसाब 
देता है तथा प्रत्येक मद का खच प्रथक्‌ २ भी प्रस्तुत करना पड़ता है । यदि कोई 
विभाग कुछ अधिक व्यय करना चाहता है तो उसे अनुमान पत्र में देने के पहले 
राजस्व विभाग से परामश कर लेना होगा | इस तरह राजत्व विभाग व्यय की 
वृद्धि पर नियन्त्रण रखता है| यदि किसी मंद पर या व्यय के ओऑकड़े पर 
राजस्व विभाग तथा किसी विभाग में मतमेद हो जाय तो वह निर्णयाथ कैबिनेट 
के लिये भेज दिया जाता है। राजध्व बिमाग के पास प्रत्येक विभाग से 

अनुमान पत्र के आ जाने पर मतभेदों को निवारण करने के लिये राजर््र 

विभाग के कर्मचारी तथा अन्य विभाग के कर्मचारियों की एक बैठक द्वोती है | 

इस परीक्षण के बाद अनुमान पत्र राजस्व विभाग के सेक्रेटरी के पास जाता है | 

सेक्रेटरी अनुमान ( एसट्सिद्स ) को नये वष की आय के आधार पर विचार 

करता है | पुन, चान्सलर सारी परिस्यिति का अध्ययन करता है और वही 

निश्चय करती है कि कोई अधिक कर छगाया जाय या व्यय में ओर कमी 
की जाय | तन्न अन्त में वह अपनी योजना कैबिनेट के समक्ष स्वीकृति के 
लिये रखता है । 


सैनिक विभाग तया नौसेना और विमान सेना का अनुमान कुछ प्रथंक 
दक्ष से तैयार होता है | इन विभागों के अध्यक्ष पहले अपना एक स्थूल आगंणन 
अपने भविष्य की आवश्यकता के अनुसार विभाग के द्वारा तैयार कराते 
हैं। पुनः चान्सलर से सीये उस अनुमानित वित्त को मॉगते हैं । इसके बाद 
चान्सलर और अध्यक्षों के सम्मेलन के बाद भनुमानित वित्त पर समझौता हो 
जाता है । यदि आपस में समझौता नहीं हुआ तो कैबिनेट के पास निर्णय के 
लिये जाता है । इस तरह पूण्ण माँग के निश्चित हो जाने पर दोनों विमाग 
( नौसेना और बिमान सेना, सैन्य विभाग ) सविस्तार आगणन तैयार करते हैं 
और एक पत्र के साथ उसे राजस्व विभाग के पास भेज देते हैं । पत्र में 
व्यय की बृद्धि या कमी पर अपने विमाग की तरफ से समीक्षा रहती है। 
कोई नया व्यय अवश्य ही राजस्व विभाग की जानकारी और उसकी स्वीकृति से 
होना चाहिये | इस तरह के आगणन “धूर्ति विभाग” के आगणन 
होते हैं। इसका अर्थ है कि इन विभागों का व्यय प्रतिबष पालमेण्ट की 
स्वीकृति से ही हो सकतः है। ये विभाग सैन्य, नोसेना तथा विमान सेना, और 
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सिविछ सरविसेज हैं | सघनित कोष सरविस? के अन्तर्गत व्ययक (खच) अनुमान 
पत्र में सम्मिलित नहीं किया जाता । क्‍योंकि उसके लिये पालमेण्ट की वाषिक 
स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती । सघनित कोष सरविस में राष्ट्रीय ऋण 
सिविललिष्ट, पेन्शन, वाषिक दत्तियोँ , न्‍्यायाघीशों का वेतन तथा अन्य विशेष 
अफसरों के वेतन इत्यादि होते हैं । इस प्रकार का व्यय प्रथक रूप से पुर: 
स्थापित होता है। सारा आगणन प्रथक पृथक शीर्षों मे बाँठ जाता हैं । पुनः 
के उपशीपक होते है और उपशोषक भी पृथक प्रथक पदों में ब्रिभाजित 
रहते हैं | 


राजस्व विभाग का नियन्त्रण व्यय के ऊपर भी काफी रहता है। नियोजन 
का वास्तविक व्यय अनिवार्य नहीं है । व्यय की आज्ञा क्राउन की तरफ से 
होती है और राजस्व विभाग को तरफ से घोषित किया जाता है | राजस्व 
विभाग ही निश्चय करता है कि स्वीकृत मॉग किस हृद तक प्रयोग में छाया 
जायगा। वही ( राजस्व विभाग ) परिस्थितियों को भी निश्चित करता है कि 
वह किस तरह से खच हो। राजस्व विभाग के प्रधान क्का को विभिन्न विभागों 
का काय दिया रहता है । वे जानते हैं कि किस विभाग में क्‍या काय हो रहा 
है | ये कृक बडे ही अनुभवी अफसर होते हैं | उन ऊँचे पदों पर क्रमश, 
छोटे पद से बढ़ते बढते पहुँचे रहते हैँ। उन्हे अपने विभाग का सबिस्तर ज्ञान 
होता है। 


अधिवेशन साधारणतः जनवरी या फरवरी मे प्रारम्म होता है। राजा के 
भाषण पर बहस समाप्त होने के बाद, एक 

पालंमेण्ट में राजस्व प्रस्ताव होता है कि सभा प्रदाय समितिः के 
रूप मे हो जाय । सभा के समिति में परिवतन 

होने के पहले 'कष्टों” के ऊपर बहस होता है। यह प्रणाली बहुत दिनों से चली 
भा रही है जब किसी माँग के स्वीकृत होने के पहले साधारण सभा के सदस्य 


3 (007स्‍50704606व फ्रमते 89"0706, 
2 &गरधप्रप्राह, 

$ ल6४५६४, 

4 597 7689 05 

8 उीछा 

6 (४07900४577868 07 8999 

+% छछा9भ४ा065 








कामन्स सभा का संगठन १६७ 


अपने कष्ठों का निवारण अवदय कराते ये। सब से पहले सैन्य विभाग, नौसेना 
ओर विमान सेना का आगणन उन विभागों के मन्त्रियों द्वारा समिति में उप- 
स्थित होता है | कोष विभाग के राजस्व सेक्रेटओं सिविह आंगणन उपस्थित 
करते हैं । प्रत्येक शीष पर आगणन प्रूथक प्रथक बिचारित होता है | किसी पद 
को सशोधन के रूप में घठाया या बिलकुल इटाया जा सकता है। परन्तु स्थायी 
आदेश सख्या ६६ के अनुसार किसी वित्त की स्वीकृति या माँग पुरभस्थापित 
नहीं हो सकती जब तक 'क्राउन! की सिफारिश नहो। क्राइनः का अथ 
मन्त्रियों से होता है। इसलिये प्राइवेट सदस्यों के द्वारा किसी नये योग की उद्धि 
का प्रस्ताव नहीं हो सकता है । 


साधारणत* कोई सशोधन या परिवतन नहीं हो सकता जब तक मन्त्रियों 
के द्वारा स्वीकृत न हो । यदि कोई संशोधन मन्त्रियों की राय के बिना स्वीकृत 
हो गया तो वे पदत्याग कर देंगे या सभा का विसजन चाहेंगे | बीस दिन में 
“प्रदाय” पर बहस समाप्त होती है । परन्तु यह समय मन्त्रिमण्डल के रा तीन 
दिन और बढाया जा सकता है। जब निधारित दिन समाप्त हो जाते हैं तो शेष 
अविचारित माँग मतदान के लिये रखा जाता है ओर बिना किसी बहस के 
पारित हो जाता है | जब कोई सदस्य ग्रह विभाग के शासन से असन्तुष्ट रहता 
है तो वह ग़ह-सचिव के वेतन से या उस विभाग के व्ययक के आगणन पर 
१०० पाउण्ड का आशिक कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। इच्र प्रकार 
विरोधीपत्ष थोडे से प्रवान मतदानों पर अपर आक्रमण केन्द्रित करता है और 
शेष को पास हो जाने देता है । 

समरण पर विचार जब आगे बढता है तो सभा उपाय ओर साधन समिति 
के रूप में परिणत हो जाती है। माच के अन्तिम दिन “चान्सठर आफ दि 
एक्स चेकर! का आय च्ययक्त भाषण होता है. उसमें वह गत वर्ष ऊे राजस्व 
की परिस्थिति का सिह्ावलोकन करते है ओर नये वष के विच-सम्बन्धी काय- 
क्रम का सविस्तर विवरण पेश करते है। विशेषत नये करो अथवा करो की 
वृद्धि की घोषणा होती है । उपाय और साधन-समिति सभर०-समरिति द्वारा 
स्वीकृत मॉँयो की पूर्ति के छिय॑ सघनित निधि से वित्त प्रदान करने के अधिकार 
के लिये प्रस्ताव पास करती है। "ब तक बह ग्रश्ताव पास नहीं हो जाता तब 
तक ट्रेजरी के द्वारा एक्सचेकर से कोई वित्त निकाला नहीं जा सकता | डपाय 
और साधन समिति आय कर और चाय कर को पुनः चालू करने के छिए. 
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तथा अन्य करों में कोई सशोधन की आवश्यकता हो तो उस पर भी प्रस्ताव 
पास करती है । मृत्यु कर, स्टाम्प कर, आयात निर्यात कर तथा आबकारी 
कर ये सभी स्थायी विधानों के दवा शासित होते है। इन्हे प्रति वध पास 
करने की आवश्यकता नहीं होती । 

उपाय ओर साधन समिति के द्वारा प्रस्तावों के पास होने के बाद ये सभी 
माँग विधेयक रूप में परिणत वी जाती हैं और पुनः किसी भी सावजनिक 
विधेयक के पास होने की विधि के अनुसार पारित किया जाता है। उपाय और 
साधान समिति के प्रस्ताव जो रघनित निधि से वित्त प्रदान करने के अधिकारों 
से सम्बन्धित रहते है वे “ऐेप्रोप्रियेसनऐक्ट” के रूप मे परिणत किये जाते है। 

नये करों के पुनः छागू करने के लिये दूसरे विधेयक को “काइनैन्स ऐक्ट”? 
या “राजस्व विधान कहते हैं | इसके सहायक बिल को 'रेवेन्यू बिल” कहते हैं 
जिसके द्वारा स्थायी करों के कानून में किसी सशोधन को वैध रूप होने के 
लिये होता है | साधारण सभा में इन बिलो को पूर्ण विधियों से पारित होने के 
बाद छाड सभा में मेज दिया जाता है। वित्त विधेयक पर छाडें सभा का 
नियन्त्रण समाप्त हो गया है । अयगस्‍्त के अन्तिम दिन के पहले ही इन बिहों 
पर राज्याधिपति का हस्ताक्ष, हो जाना आवश्यक है | इन विधानों के द्वारा 
करों के छगाने तथा सरकारी विभागों के व्यय दोनों कार्य के लिये अधिकार 
प्राप्त होता है । 

अगस्त के अन्त में ही ये कानून पास होते हैं । परन्तु सरकार को 
घन की आवश्यकता पहली अप्रीछ से ही होती है | क्योंकि गत वर्ष की स्वीकृति 
३१ माच को समाप्त हो जाती दे | इस तरह पहली अप्रि से लेकर अगस्त तक 
के छिये काम चलाऊ या स्थायी स्वीकृति दे दी जाती है। 

कभी कभी पूरक माँग की आवश्यकता हो जाती है जो पूरक विधेयक के 

या पूर्ण किया जाता है। पूरक विधेयक भार्यथिक वष के समाप्त होने के पहले 

पारित हो जाना चाहिये | 

अप्लाधारण सकटों को पार करने के छिये सरकार एक बड़ी रकम की माँग 
मतदान के द्वारा करती है । इसे “विश्वास या साख का मतदान? कहते हैं । 

करों की वसूली विभिन्न बोर्डों के द्वारा होती है। समी वसूली बेंक आफ 
इज़लेण्ड में “एक्सचेकर एकाउण्ट” में जमा होता है। उसे ही राष्ट्रीय 
सघनित निधि कहते हैं | 
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ग्रेट ब्रिटेन में साधारण सभा नहीं बल्कि कैबिनेट राज्य के राजस्व को 
नियन्त्रित करता है | केबिनेट “चान्सलर आफ दि एक्सचेकर” का सहायक है । 
चान्सलर ही राजस्व का प्रधान है और कैबिनेट का परामशंदाता है | कामन्स 
सभा सैड्ान्तिक अधिकारों के रहते हुए भी व्यवहार में आय-व्ययक अनुमान 
पत्र के एक पद को मी न घटा सकती है ओर न बढ सकती है| व्यवद्दार में 
इसके अधिकार बहुत कम है। 


ट्रेजरी को ही क्राउन! के नाम पर सरकारी आय और व्यय के काय को 
करना होता है। पे-मास्टर-जेनरछ सभी बिछों और वेतन को बॉव्ता दे । पर 
पे-मास्टर-जेनरल के पाम्त बाँठने के लिये निधि से घन जाने के पहले कम्पट्रोलर 
भोर ऑडिटर जेनरल से स्वीकृत होना आवश्यक द्वोता है। वह ट्रेजरी से 
बिलकुल स्वतन्त्र और केवल पालमेण्ट के प्रति उत्तरदायी होता दे । वह देखता है 
कि जो कुछ व्ययु हो रद है उसके लिये पालंमेण्ट के द्वारा स्वीकृति है तथा 
जो कुछ स्वीकृत घन हे वह समाप्त तो नहीं हुआ है । 


राष्ट्रीय सरकार का सारा धन सम्बन्धी लेखा कम्पट्रोलडर और ऑडिटर 
जेनरल के द्वारा निरीक्षण किया जाता है । इस अधिकारी के द्वारा एक वाषिक 
विवरण (“पब्लिक एकाउण्ट्सः कमिटी में पेश किया जाता है और उस पर 
विचार होता है । 


१५७ इग्लेण्ड 
हहुलेण्ड की राजनीविक पार्टियाँ 


बेजहॉट ने लिखा है कि पार्टी गव्नेमेण्ट प्रतिनिधिसूछक शासन का 
प्रसुख सिद्धान्त है । प्रो० लास्की ने लिखा है कि सत्तरहवीं शदाब्दी में णह 
युद्ध के बाद से अग्नेजी सस्थाओं के कार्यान्वित होने का यही एक तरीका रहा 
है। सारे ससार में इसका अनुकरण हुआ है । अधिनावक तन्त्र का इससे ठोस 
प्रमाण क्‍या हो सकता है कि अधिनायक अपनी पायी को छोड़ कर अन्य 
पार्टियों को समाप्त कर देता है । ग्रेटब्रिटेन में राजनीतिक पार्टी का वाध्तविक 
काय अपने नेताओं की सरकार को पदासीन करना है | इस कार्य के लिये 
निर्वाचन क्षेत्रों में जनता को सघटित करना आवश्यक है । 


लाड ब्राइस ने छिखा है कि पर्टियाँ अनिवाय हैं। कोई बड़ा स्वतन्त्र राज्य 
इसके विना नहीं है । किसी ने यह भी नहीं बताया कि प्रतिनिधि-मूछठक शासन 
पार्टियों के बिना केसे चल सकता है । असख्य वोटरों की अराज॑कता से व्यवस्था 
स्थापित करना पार्टियों का काम है | 


किसी न किसी तरह की पार्टी श्गलैण्ड में पाँच सौ वर्षों से कार्य करती 
रही है--लकाशायर दल ओर याक दर, केवेलियस और राउण्ड हेडस, हिय 
और दोरी तथा लिबरछ और कञ्लरवेटिव | 


इगढैण्ड राजनीतिक पार्टियों के पूवंजो का देश है । प्रोफेसर मूनरो_ 
ने लिखा है कि राजनीतिक पार्टियाँ उन छोगों के समूह को कहते हैं. जो शाव्वि- 
मय साधनों से अपने विचार के अनुसार जनता की स्वीकृति के द्वारा जन 
हित की कामना करते हैं | राजनीतिक पार्टियों का जन्म तो इशगलैण्ड में ही 


इज्ले' आऔ डा आण 


हुआ क्योंकि प्रतिनिधि मूलक-शासन को जन्म इद्धलैण्ड में ही हुआ । पार्दी 


जात ३५५, 


प्रणाली और उत्तरदायी सरकार दोनों का अम्योन्याश्रय सम्बन्ध है । 


पार्टियों की उत्पत्ति मानव स्वभाव से ही हुईं । मनुष्य पृथक समूहों मे 
प्रारम्भ से ही रहने छूगा था | जब मनुष्य ने सोचना 

सबसे प्राचोन शुरू किया तमी से विचार भेद प्रारम्भ दुआ। 
पार्टी सोचना मी एक काय है । सभी थोड़ा बहुत सोच 

सकते हैं पर अधिकतर छोग सोचते नहीं । दूसरों 

के सोचे हुए को सुन कर उसे ही अपना लेते हैं । प्रारम्भ में विज्रय शिर की 
मिनती पर नहीं या बल्कि शिर के फूटने और द्ुव्ने पर ही निर्मर था । बैलट- 
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पत्र नहीं बल्कि युद्ध के हथियार ही समस्याओं को सुरूकाते थे | जो दल 
जीत जाता था वह सभी शक्ति श्रोर अधिकार ले लेता था । बिरोधी विद्रोही 
या राज्य के शत्रु माने जाते थे । उन छोगों की वह्ी द््त होती थी जो रूसी 
बोल्शेविकों ने क्रान्ति के विरोधियों का किया जैसे जमन नाजियों ने कम्युनिस्टों 
की की | बहुत प्राचीन दलों में फारिसी, सैब्यूसी, प्रेट्रेिसियन और ह्लेत्रियनस 
ग्युल्क्स और गिबेलाइन ये | राजनीतिक दलों का यह प्रच्छुत्न रूप था। 
मव्यकालीन युग में ये आपस में लड़ते-ऋगढ़ते थे । लकाशायर और याकव॒श 
बालों ने इगलैण्ड में करीब २ एक सदी तक संघष्र किया । गुलार्बा के युद्ध तक 
राजनीतिजञों ने बैलट-बक्स के जरिये सध॒र्ध या आपसौ मतसेद को सुर 
झाना नहीं सीखा था । छाल और श्वेत गुलाब पहनने वाले एक दूसरे के 
विरोधी दल के थे | ये पार्टियाँ वशपरम्परागत या घशपरम्परा की विरोधी थीं। 
स्टुअठ काछ के कैवेलियस और राउण्डहेडस वद्दी थे । आज हम लोग उन्हें 
राजतन्त्र बादी और जनतन्त्र बादी, या पुरातन वादी और प्रगति 
वादी कहेंगे । 


विलियम तृतीय के समय में जब पालमेण्ट की प्रधानता निश्चित रूप से 
स्थापित हो गयी तो पार्टियों का पुराना नाम बदुछ गया और अब वे री? 
और “हिग्रः पार्टी के रूप में परिणत हो गई । ठोरी दर अधिकतर कैवेलियस की 
परम्परा और विचार को कायम रखना चाहते थे ओर हिंग राउण्डहेड्स की 
परम्पर। के पत्तपाती ये | पर अब सरकार के परिवतन के छिये राजा के परिव- 
तंन की जरूरत नहीं थी। सरकार के बदलने का अथ था पालमेण्ट पर निय- 
न्त्रण स्थापित करना | इस कार्य के लिये दोनों दलों ने अपनी शक्ति को पूर्ण- 
रूप से लगाया । उनकी प्रतिदन्द्िता युद्ध-क्षेत्र से प्लेटफार्म में बदल गई। 
जनता का मत निश्चित करने के लिये बन्दूक की जगह पर बेकट पत्र 
आ गया । अद्वरहवीं सदी में ओोसी ओर हिग्र दलों ने निर्वाचन में भांग लिया | 
अधिकार के छिये मरपूर लड़े । कभी एक पार्टी की विजय होती थी, कभी 
दूसरी पायी की विजय हो जाती थी। विलियम तृतीय के रा्यकाइ-में--अधिक- 
तया साधारण सभा का बहुमत हिग छोगों के इाथ में रह। उसके बाद बहुत 


सकमवाहिय- “की लरमन4-कना»न्‍टाकण पमनल.... मिनट 


समय तक टोरियों का नियन्त्रण रहा | इस तरह १७१४ तक टोरी छोगों_ का 


32०] करके नए पापी ीकै४/ ४ घकनीत+कककन+_ ताकत दमा" हलक: 


जोर था | पुनः ४५ या ४७ वर्षों तक हविग दल की प्रधानता बनी रही ।. वाह 
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हो १७२१ से लेकर १७४२ तक प्रधानमन्त्री बना रहा। उसके बाद 
अमेरिकी राज्य क्रान्ति के बाद से लेकर १८३२ के सुधार तक ओश्यो का. 
बहुमत रहा | 
थोरी और हविंग॑ शब्द भी बदल गये | टोरी को जगह पर कञ्चरवेटिव भौर 
हि्र की जगह पर हिबरकू शब्द का प्रयोग होने 
१४३२ के पालंमेण्टी लगा। कल्लरवेटिव योरियों की परम्परा को थोड़े 
सुधार के बाद से. परिवतन के साथ कायम रखना चाहते ये | वे स्था- 
पित सामाजिक व्यवस्था को यथावत्‌ रखना चाहते 
थे और १८३२ के बाद जितने प्रमुख सुधारवादी कानून बने उनका विरोध 
किया। दूसरी तरफ ढिबरछ पार्ट सामाजिक सुधार, व्यवसाय, तथा सरकार 
तीनों मे परिबतन के पक्षपाती थे | कुछ समय बाद ज्यों ज्यों समय व्यतीत होने 
छगा तथा सार की ग्रगति को अनिवाय समझ कर कजञ्नरवेखियों ने अपने प्रति- 
क्रियात्मक स्वरूप को थोडा बदछा और कुछ नये सुधारों को स्वयव्यारम्भ किया | 
सर राबट पील के नेतृत्व में हिबरठों के साथ मिलकर 'कानंछा? को समाप्त 
किया । अन्न पर आयात कर को उठा दिया और स्वतन्त्र व्यापार की नीति के 
लिये देश को तैयार किया। इस कारण कञ्जरवेयिव पायी में फूट भी पड़ गयी । 
स्वतन्त्र-व्यापार के समर्थक कञ्जरवेव्व लिघरल पार्टी में मिल गये | 


उन्नौत्नवीं सदी के मध्यकाल में पार्टियों का पूरा पूरा भेद तथा सघटन 
हुआ । उस समय के प्रमुख प्रश्नों पर दोनों दछ के विशेष बिचार होने छगे। 
साधारणतः कल्लरवेटिब पार्टी क्राउन के परमाधिकार, छाड्सभा के विशेषाधिकार, 
स्थापित चच के विशेषाबिकारों, जमींदारों और व्यवसायियों का हित तथा ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद के स्वायो का समन करती थी। इस दल में प्रायः बडे बढ़े छड, 
दिद्वाती रईस, क्लर्जी, और प्रायः उच्चवर्ग के लोग थे | लिबरछू अधिकतर ब्रिटेन 
के मध्यम वरग के थे | उच्तमें कुछ नये बड़े व्यवसायी भी थे | इनका सिद्धान्त 
था कि जीवन की नई परिस्थितियों के अनुसार देश के व्यवसाय और शासन 
में प्रिवततन होना चाहिये। ये स्थिर स्वार्यहित की भपेक्षा मानव दृष्टि का 
अधिक ध्यान करते थे । उनका आर्थिक आदशे था व्यवसाय की स्वतन्त्रता, 
प्रतिद्वन्द्रिता की स्व॒तन्त्रता और व्यक्तिवाद । वें बोट देने के अधिकार की 
इढ्धि या प्रसार चाहते ये। यदि श्रमिक वर्ग बोर हो जाता है तो अन्य 
सुविधायं आवश्यक रूप में होती जायेगी | मौलिक रूप से दोनों मे भेद यह 
था कि कक्लरवेटिव अपने को परम्परा से स्थापित अधिकारों और विशेषाधिकारों 
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के रक्षक मानते थे तथा लिबरछ अपने को व्यक्तिवाद, प्रगति और स्वतन्त्रता के 
पोषक धमक्तते थे | 


पर सदैव ये पार्टियों अपने आदश के अनुकूल ही चलती हों-वैसी बात 
नहीं थी । १८६७ में गह सम्बन्धी मताधिकार के प्रइन पर कश्लरवेटिव निर्वाचन 
में सुधार चाइते थे और ल्बिरछ उसका विरोध करते थे । 


इस समय के इनके दो प्रमुख नेता थे। बेनजामिन डिजरेली मध्यम वर्गीय 
यहूदी परिवार का था। प्रारम्म में वह एक घुधारवादी 
डिभरेछी ओर था पर बाद में कझ्षरवेटिबव पार्टी का आादश बन गया | 
ब्लेडस्टोन.. स्लेडस्टोन एक “नाइट” परिवार का लड़का था जिसने 
आक्प्रफोड में शिक्षा प्राप्त की । वश्चक्रम और फ्रृत्ति 
से बह दोरी था पर वह तीस वर्ष तक ल्बिरल पार्ट का नेता बना रहा | इन्हीं 
दो नेताओं के नेत्ग॒त्व में ब्रिटेन दो प्रतिद्वन्द्दी भागों में बेंट गया और देश के 
राजनीतिक जीवन का आधार ही दो पार्टी प्रणाली में परिणत हो गया। 
कञ्नरवेटिव की हार का अथ लिब्रल पार्टी की विजय और लिबरलूू पाय की 
हार का अथ कञ्ञरवेटिब पाठी की विजय | इस तरह १८४६ से लेकर १९१४ 
तक संयुक्त मन्त्रि-मण्डल की आवश्यकता नहीं हुई । 


दोनों पार्टियों की आन्तरिक परिस्थिति सदैव एक सी नहीं रही। १८८६ में 
आयरजैण्ड के प्रश्न पर मतभेद हो गया | आयरलैण्ड 

आयरलैण्ढ के प्रइन का प्रश्न इज्जलेण्ड में बहुत दिनों से चला आ रहा था | 
पर ६८८६ पाँच सो वर्षो तक आयरिंश समस्या किप्ती न किसी रूप 

में फूट में सुल्झाने के लिये उठ खड़ी होती थी । १८०० ईस्वी 

में आयरलैण्ड इज्जलेण्ड के साथ मिछा दिया गया। आय 

रिश पालमेण्ट समाम्त हो गई | साधारण सभा में एक सौ आयरिश सदस्यों को 
प्रतिनिधित्व मिला । प्रारम्भ ही से यह यूनियन आबरलेण्ड के दक्षिणी हिस्से में 
लोकप्रिय नहीं हुआ । छोगों ने ऐसे सदस्यों को निर्वाचित करके भेजना प्रारम्भ 
किया जो आयरिश स्वशासन को पुन॥ स्थापित के लिये बचनवद्ध थे। इस 
तरदइ आयरिशों का दल राष्ट्रवादियों की संज्ञा के साथ उन्नीसवीं सदी में पाल मेण्ट 
में पूण रूप से जम गया। साधारण सभा में श्य८० के बाद से पारनेल के 
नेतृत्व में आयरिश राष्ट्रवादी बहुत ही आक्रामक हो गये । यद्यपि सात सौ 
सदस्यों की सभा में इनकी सख्या केवछ सत्तर और अस्सी के बीच में यी 
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ये कामन्स सभा मे सब्तुलझन रखने छगे और अपनी नीति के अनुसार मन्सत्रि 
मण्डलों की उल्टने छगे। श्य८५ में अपनी शक्ति का प्रयोग ग्लैडस्टोन के 
मन्त्रि-मण्डल को अपदत्थ करने में किया | इसके बाद कज्नरवेटिव मन्त्रि-मण्डल 
आया पर यह दल तो और भी आबरिश माँग का विरोधी था| भत उन्हें भी 
राष्ट्रवादियों ने अपदस्थ किया | इसका साफ अथ था कि राष्ट्रवादियों के साथ 
किसी दल को समझौता करना होगा । लिवर दल ने इस काय को करने की 
इच्छा प्रकट की | स्लैडस्टोन ने आयरिश मॉग को स्वीकृत करने का वचन 
अपनी पार्टी की तरफ से दे दिया। उनके काय में केवल राजनीतिक चाल ही 
नहीं थी बल्कि उन्हे विश्वास हो गया था कि आयरिश जनता की मॉग टीक है । 
श्८८६ में ग्लैडस्टोन ने एक विधेयक उपस्थित किया जिसके अनुसार आयरलैण्ड 
के लिये एक डबलिन मे पालमेण्ट स्थापित करने का आयोजन था । परन्तु इस 
प्रइन पर ग्लैडस्टोन अपनी पार्टी के सभी सदस्यों को एक नहीं कर सके और 
लिबरल दल में फूट हो गई | लिबरलों का दर कल्नरवेग्बों दे जा मिंछा | वे 
अपने को यूनियनिस्ट कहते थे । इस तरह कञ्लरवेटिब और छिवरछ-यूनियनिस्टों 
का एक स्थायी ग़ठबन्चन हो गया। इसी तरह बाकी बचे हुए लिब्ररछ और 
राष्ट्रवादियों में समझौता हो गया । कल्लरवेटिब पार्ट की शक्ति बढ़ गई और 
उधर हिबरू कुछु हद तक कमजोर हो गये । कुछ दिनों के बाद कल्जलरवेटिद 
और लिघरलब-यूनियनिस्टों का इतना मेल हो गया कि पाटो का ही नया नाम 
यूनियनिस्ट पड़ गया | यूनियनिस्ट १८८६ से १८९१ तक और लिबरछू १८९२ 
से १८९४, तक पदारूढ रहे | पुनः कञ्लरवेटिव श्यू९४ से १९०४ तक और 
उसके बाद ढिबरलों का समय आया जो प्राय, प्रथम महाबुद्ध तक बने रहे | 


१९०० के पहले भी साधारण श्मा में मजदूर सदत्य ये। परन्तु उनका 

कोई समठित दछ नहीं था । उनकी सख्या बहुत 

लेबर पार्ट थोड़ी यी और न कोई प्रभाव ही था । १८९९ में 

का दद॒य ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने पालमेण्ट में मजदूर 

सदस्यों की सख्या बढाने के ढिये श्रभी ट्रेड यूनियनों 

तथा समाजवादी समाजों की एक कान्‍्फरेन्स के प्रबन्ध के किये समिति नियुक्ति 

की । इससे १९०० में ट्रेड यूनियनों, सहकारिता समितियों, समाजवादी 

प्रघटनों का एक सघ बना जिसका नाम था 'मजदूर प्रतिनिधि समिति” | 
यह नाम थोड़े समयों के बाद मजदूर दछ्/ में बदल दिया यया | 
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इस नये दल के सबठन से दूसरे नये साधारण निर्वाचन मे समाजवादी 
ओर गैर समाजवादियों को मिलाकर करीत्र चौबीस मजदूर सदस्य निर्वाचित 
हुए। इस नये समूह ने अपना पूर्य पालंमेंण्टरी सब्रटन ठीक किया जिसमें 
अपना दल नेता, चेंतक और अपनी नीति निश्चित हुईं | पर मजदूर सदस्य 
अभी तीसरे दल के रूप में नहीं हुए. थे । क्योंकि बहुधा वे लिब्ररर पाटी की 
तरफ वोट देते थे । देश के अन्दर भी एक ढीला सा सघ ही था कोई ठोस 
सघटित दल नहीं था । मजदूर सधों, ट्रेड कॉसिल्स , समाजवादी संषों और 
अन्य सम्बन्धित सल्थाओं को एक वाषिक कॉर््रेस बैठती थी जिसमें सभी 
सस्थाओं के प्रतिनिधि आते थे । 

कॉग्रेस का अधिकार अभी सर्वोपरि नहीं था क्योंकि प्रत्येक स्थानीय 
सस्थाओं के अधिक से अधिक अधिकार थे ] प्रथम महायुद्ध तक मजदूर दछ 
किसी तरह खड़ा रहा । मजदूर दछ की स्थिति आगे नहीं बढ सकी । इसका 
एक कारण यह भी था कि यह समाजवादियों से बहुत अधिक मिल चुका था। 
युद्ध के ठीक पहले इनकी सख्या पचास से कुछु कम थी और हलिबरूू दल 
पर इनका प्रभाव थ और बुछ सामाजिक ओर व्यवसाय रुम्बन्धी कानून इन्हीं 
के प्रभाव से पास भी हुआ था । 


युद्ध के समय लिबरकछ दल का ही मन्त्रिमण्डल था । परिस्थिति के कारण 
सभी दलों का सयुक्त मन्त्रिण्डल कायम हुआ। मजदूर दर को भी एक प्रति- 
निधित्व मिला और युद्ध के प्रारम्मिक काल में सभी लोगों ने मिल्त कर काम 
किया । राजनीतिक संघर्ष थोड़े समय के लिये पालमेण्ट और पालमेण्ट के बाहर 
दोनों जगहों में स्थगित कर दिया गया | थुद्ध के अन्त तक राजनीतिक सघष 
की मौनता न चढू सकी | लायड जाज ऐसकिय की जगह पर प्रधान मन्त्री 
हो गये। पुराने लिचरल मन्त्रिमण्डल में अपनी शक्ति खोने छगे। अधिक 
( यूनियनिस्ट ) अनुदार दल के कोग मन्त्रिमण्डल में रखे गये। मजदूर ग्रति- 
निधि ने भी त्यागपत्र दे दिया। छिबरढू पा के कुछ छोगों ने एक विरोधी 
दुछ भी कायम कर लछिया। यों तो युद्ध के समय कोई निर्वाचन नहीं हुआ। 
सभी राजनीतिक दलों के छोगों में इस बात पर एकता थी कि लड़ाई के समय 
चुनाव का झगड़ा करना ठीक नहीं हैं । परन्तु “अस्थायी- सि?' के बाद छायड 
नाज के सयुक्त मत्रिमण्डल ने निर्वाचन के लिये उपयुक्त समय समझा | १६१८: 
में 'खाकी निर्वाचन” हुआ । इस निर्वाचन में छायड जाज के नेतृत्व में लिबर- 
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रढ और यूनियनिस्टों की जीत हुई । पर थोड़े ही दिनों के बाद सयुक्त मन्त्र 
मण्डल में फूट हो गईं। १९२२ में यूनियनिस्टों ने छठायड॒जाज को सूचना दे 
दी कि वे अब उनका साथ नहीं दंगे | खूं कि यूनियनिस्टों की सख्या सयुक्त 
दल में अधिक थी छायडजाज ने प्रधान मन्त्रित्व से इस्तिफा दे दिया। 
यूनियनिस्टों के नेता बोनरछा प्रधान मन्त्री हुए और साधारण सभा के विसजन 
की सलाह राजा को दी। १९२२ के निर्वाचन में यूनियनिस्टों ने एक कारयक्रम 
निर्वाचकों के सामने रखा जिसका एक उद्देश्य था शान्ति! स्थापित रखना। 
बड़े युद्धों के बाद एक प्रतिक्रिया होती दे और लोगों का विचार दक्षिण पक्ष की 
तरफ जाता है | जनता शान्ति और विश्राम चाहती है। इशज्जलैण्ड में यूनिय- 
निस्टों ने इसका फायदा उठाया और बहुत सख्या में विजयी होकर आ गये। 
छितररछ और मजदूर दल दोनों की सम्मिलित सख्या से भी इनकी सख्या अधिक 
हो गयी । परन्तु मजदूर दछ के सदस्यों को सख्या पहले की अपेद्या दूनी हो 
गयी | अब यही सरकारी विपक्षी दछ हुआ । 


यूनियनिस्ट दछ की विजय तो हुईं पर ये बहुत दिनों तक नहीं ठहर सके | 
बोनरछा ने अपनी रुग्णावस्था के कारण प्रधान मन्त्री का पद छोड़ दिया और 
उनकी जगह पर बाल्डविन नये प्रधान मनत्री हुए | बाल्डबिन के सामने विदेशी 
और देशी बहुत-सी समस्याये थी जिसमे बेकारी की समत्या सब से बड़ी थी । 
बाल्डविन सन्त्रिसण्डल ने यह निरुचय किया कि स्वतन्त्र व्यवसाय 
की नीति को छोड़ कर व्यवसायो को सरक्षण देने की नीति को अप- 
नाया जाय । इज्जलैण्ड के व्यवप्ताय को पुनर्जोंवित करने के लिये इसके 
सिवाय कोई दूसरा उपाय इन छोगों को उपयुक्त नहीं मालूम हुआ। ब्रिव्शि 
मन्च्रिमण्डलों की परम्परा के अनुसार जब कोई नई नीति प्रारम्भ की जाती 
है अर्थात्‌ जिम्तके लिये जनता से कोई स्वीकृति नहीं मिली रहती तो नई 
नीति को कार्य में परिणत करने के पहले वोटरों की राय ली जाती है । इसलिये 
१९२३ में पुनः निर्वाचन हुआ । अनुदार दछ के छोगों ने आयात बस्तुओं पर 
जकात ( खाद्यान्न को छोड़ कर ) लगाने के ढिये मतदाताओं से स्वीकृति 
माँगी । लिबएछ और मजदूर दल स्वतन्त्र व्यवत्ताय नौति पर अडे रहे | 

निर्वाचन का फल तो जकात कर के विरुद्ध हुआ | पर मन्त्रिमण्डल के 
तिर्मण में कोई निर्चितता नहीं हो सकी | अनुदार दल के पास सभा में सबसे 


३--अलुद॒ह २५९८, मजदूर १९१, उदार १५९, स्वतन्त्र ७। कुछ ६१५ | मजदूर दक्क 
१९०६ में २९, १९१७ में ४२, १९१८ में ५७, १९२२ में १४२ और ६९२३ में १५९ १ 
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अधिक संदस्य थे परन्तु अकेले उनका बहुमत नहीं था| मजदूर दलक की सख्य 
इस निर्वाचन में घट गई और अब इनका दूसरा नवम्बर हो गया । 


निर्वाचन के बाद जब साधारण सभा को बैठक हुई तो रेमजे मैकडो- 
नाल्‍ड ने बाल्डविन मन्त्रि-मण्डल के विरुद्ध अबि- 
मजदूर दुक का श्वास का प्रस्ताव उपस्थित किया । उदार दल 
मन्न्रिन्मण्डक. ने मजदूर दलछ का साथ दिया। इस पर वाल्ड 
बिन मन्त्रिमण्डल ने पदत्याग कर दिया | प्रथा के 
अनुसार अविद्वास के प्रस्ताव को रखने तथा पास कराने वाके दल को शासन 
भार अहण करना चाहिये | रैमजे मैकडोनाल्‍ड ने पदग्रहण किया भौर मजदूर 
दछका मन्त्रि-पण्डल बनाया । पर इनके पास अपना बहुमत नहीं था। यही 
सबसे खटकने की बात थी | मजदूर पक्‍न्त्रिमए्डल ने किसी समाजवादी कायक्रम 
को पदासीन होने पर कार्यरूप मे परिणत नहीं किया ) एक तो अपना बहुमत नहीं 
था और दूसरे हिबरछ उनके वामपक्षी कार्यक्रम में सहायक नहीं हो सकते थे। 
यह भी मालूम हो गया कि पदासीन होने पर दुछु पद भार के कारण 
मनोइत्ति में परिबतन हो जाता है। अनुदार कमर प्रतिक्रियात्मक और वामपक्षी 
कम वामपकी रह जाते हैं। 
कोई मन्त्रि-मण्डल पदासीन पर हो उसे अधिकार न हो जैसी अवस्था 
किसी को भी पसन्द नहीं होती। मजदूर अपने 
९ 
मजदू€ दर का अपदस्थ. काय क्रम को आगे बढा नहीं सकते थे भर उदार- 
होना १९२४ में वादी दल के लिये असह्य था कि वह केवलढ मजदूर 
दल का पुछुलछा बना रहे। अन्त में १९२४ में 
उदारवादी दल ने अपना सहयोग खीच किया और नया निर्वाचन हुआ । 
यह निर्वाचन बहत ही महत्वपूर्ण हुआ | उदारवादी दर तो कुछ पीछे 
पढ़ गया। साधारणत सघष अनुदार दछ और 
१९२४ का निर्वाचन मजदूर दल में हो हुआ। अनुदारवादियों ने मजदूर 
मन्त्रि-मण्डल पर बोलशेविकों से सधि करने का 
अभियोग लगाया | अनुदार दक जीत गया | मजदूर दक की सख्या घट गयी 
उदार दछ की सख्या बहुत कम हो गयी । 
अनुदार दछ का मन्त्रि मण्डल स्थापित हुआ | पॉच वर्ष तक यह दक् 
शासन करता रहा । कोई विशेष काय इसने नहीं किया । १९२६ के “हदताछ/को 
अच्छी तरह से समाला। पर बेकारी की समस्या और अन्तर्राष्ट्रीय समभौतों में 
श्र 


श्ड्थ इंग्लेण्ड 


कोई विशेष सफलता इन्हें नहीं मिछी | १९२९ में नया चुनाव हुआ | इस बार 
मजदूर दल की सख्या बहुत हो गयी । इनकी सख्या करीब करीब अनुदार दल 
वालों तक पहुँच गयी। इस बार उदारद्छ और भी कम हो गया पर मजदूर 
दल से उसने सहयोग करने का निश्चय किया । रैमजे मेकडोनाल्‍ड ने पुनः मजदूर 
मन्त्रि-मण्डल स्थापित किया पर इस बार भी अपना पूृण बहुमत नहीं था । 
इनके पास बीस सदस्यों की कमी थी। अन्यथा इनका अपना पूण बहुमत होता । 

दो वर्षा तक दूसरा मजदूर मन्त्रि-मण्डल काय कर सका | इस बीच में 
परराष्ट्र नीति में इन्हें सफलता प्राप्त हुई । पर १९३१ के अन्तर्राष्ट्रीय आथिक 
लकठ के अवसर पर मजदूर दल के नेताओं में आय व्यय का सन्तुलून--बेकारों 
को दिये जाने वाले खर्च में कमी करके तथा अन्य करों मे वृद्धि--करने के 
प्रश्न पर गहरा मतभेद हो गया । किसो दछ का बहुमत नहीं था और यह 
भी नही कहा जा सकता था कि निर्वाचन से यह जिच समाप्त ही हो जायेगी 
शाह जाज पश्चम ने तीनों दलों की संयुक्त सरकार स्थापित करने की सलाह 
दी । तीनों दलों के छोगों को यह उपयुक्त मालूम हुआ । सभी बातें किस तरह 
तय हुईं नहीं मालूम हे | पर जाज पशद्चम के राजप्रासाद में सब कुछ निणृय 
हो गया। रेमजे मेकडोनाल्‍ड के नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई। 
इसमें अधिकतर अनुदार दछ, थोडे से उदार दछ के लोग तथा मजदूर दल के 
वे सदस्य जो रैमजे मेंकडोनाल्‍ड का साथ छोड़ने के लिये तैयार नहीं थे, इन्हीं 
लोगों की सम्मिलित सरकार बनी । मजदूर दछ के अधिकतर सदस्यों ने रैमजे 
मैकडोनाल्‍ड का साथ छोड़ दिया । 


थोड़े ही दिनों के पश्चात्‌ निर्वाचन हुआ । इस निर्वाचन में पुरानी परम्परा 

के अनुसार काय नहीं हुआ | एक तरफ सभी अनुदार 

१९५३१ का निर्वाचन दल के नेता, प्रायः दो एक प्रमुख छोगों को छोड़कर 
अन्य सभी उदार दछ के नेता तथा मजदूर दल के 

थोड़े से छोग थे | इनके विपक्ष में थोडे उदारदुछ के और अधिकतर मजदूरदल 
के छोय थे। निर्वाचन में सयुक्त दछ को ५५६ सदस्य प्राप्त हुए और विरोधी 
दुछ को केबल ४९ सदस्य मिले | मन्त्रि मण्डल मे रैमजे मैकडोनाल्ड ने 
ग्यारह अनुदार दल, पाँच राष्ट्रीय उदार दकछ और चार राष्ट्रीय मजदूर दल के 
छोगों को रखा । इस प्रकार रैमजे मेंकडो नाल्‍्ड १९३५ तक प्रधानमन्त्री रहे । 
ऐसी परिस्थिति में रेमजे मेंकडोनाल्ड को काय करना पढ़ा जिसमें अनुदार 


शम२क के विवाचन में कक्षरवेटिव ४३२, लेबर १५४, लिवररू ४०, स्वतन्त्र १२९,कुल ६१५, 


इड्रलेण्ड को राजनीतिक पार्टियाँ १७९ 


दल के लोगों का बहुमत था और स्वय उनका दल उन्हीं के विरुद्ध था । इसके 
पहले भी दो बार उदार दल वालों के सहयोग से इनका मन्त्रि-मण्डरू बना था। 
स्वास्थ्य की खरात्री के कारण रेमजे मैकडोनाल्‍ड ने त्याग पत्र दे दिया और 
स्टेनले बाह्डबिन प्रधानमन्त्री हुए । 
इस निर्वाचन में कोई विशेष बात नहीं थी। श्रेट ब्रिठेन की आर्थिक परिं- 
स्थिति सुधर रही थी । इसलिये पदासीन दर 
१९३७५ का निर्वाचत् के प्रति असन्तोष नहीं था। बाल्डत्रिन की 
सरकार बहुत अधिक बहुमत' से जीत गयी । 
स्वय भी अनुदार दल का स्वतन्त्र बहुमत हो गया । राष्ट्रीय उदार दल ओर राष्ट्रीय 
मजदूरों के दल ने इसकी शक्ति को और दृढ बनाया। बाल्ठबिन ने १९३७ में 
अवकाश ग्रहण कर हिया। इनकी जगह पर नेविल चेम्बरलेन प्रधान मन्त्री हुए | 
१९३९ में द्वितीय महायुद्ध शुरू हुआ । युद्ध के थोड़े दिनों बाद नेबिल 
सेम्बरकेन ने फदत्याग दिया और विन्सटन चचिल प्रधान मन्त्रो हुए | युद्ध के 
समय राष्ट्रीय मन्त्रिमण्डल कायम हुभा | मजदूर दलछ के छोग भी सरकार में 
सम्मिलित हुए। क्लीमेण्ट ऐटली डिपुटी प्रधान मन्त्री हुए। उदार दल के लोग 
भी मन्त्रिमण्डल में रखे गये। युद्गधकाछ में कोई निर्वाचन नही हुआ | युद्ध 
समाप्त होने पर ४ वीं जुलाई को १९४५ में साधारख निर्वाचन हुआ । 
मजदूर दल की विजय हुईं। इस दर की बहुत संख्या बढ गयी | 
मनदूर दल की विजय करीब दो तिहाई से भी इनकी सख्या 
अधिक थी | 
मजदूर दल ने बड़े साइत के साथ काय किया। परराष्ट्र छ्षेत्र में तथा 
अपने देश में भी इन्हें काफी सफलता मिली | बेक-आफ-इज्नलैण्ड का राष्ट्रीय 
करण हो गया । इच्चलैण्ड की कोयले को खानों का भी राष्ट्रीयकरण हो गया | 
आर्थिक परिस्थिति को भी घुधारा । भारतवर्ष, लका, बर्मा को 
स्वतन्त्रता देदी । 
मजदूर दल ३९० और अनुदार १९५ थे पर १९१७ के साधारण निर्वाचन 
में मजदूर दल का बहुमत बहुत घट गया। अनुदार दल के लोगों की सख्या बढ़ 
गयी । मजदूर दल साधारण सभा में केवछ चार बोंठ से बहुमत रखता है। 
१--सयुक्त दक्क में ४३१- जिसमें अंनुदार १८७, राष्ट्रीय उदार ३३, राष्ट्रीय मजदूर 


दल ८, ख़तनन्‍्त्र, ३, विरोधी पक्ष में मजदूर दक १५४, उदार दल ( जो सुंयुक्त दकू में नहा 
थे 3 २१३, कम्युनिस्ट १, अन्य ८ | 


है] 


१८० इग्लेण्डं 


इस निरबाचन में कम्युनिस्ट उम्मीदवारों को सफलता नहीं मिली | इनकी जमानतें 
भी जब्त हो गयी। उदार दल के छोग भी समाप्त-प्राय हो गये है । 
१९२९ से लेकर १९४४ तक सयुक्त मन्त्रि-मण्डल या राष्ट्रीय सरकार का 
शासन रहा। पर इसमें बहुत अधिक सख्या 
क्या दो दर्कों का होना अनचुदार दल के छोगों की थी। वास्तविकता की 
आवश्यक हे” दृष्टि से यह अधिकतर अनुदार दल का ही शासन था। 
युद्ध के समय में अवर्य ही पार्टी बन्दी के आधार 
पर शासन नहीं था। उन्नीसवीं सदी की अन्तिम अर्ध शताब्दी में आयरिश 
राष्ट्रवादी दल ने दोनों प्रमुख ठलों को अपनी इच्छा के अनुसार चलने को 
बाव्य किया। अर्थात्‌ समा की सन्तुलन शक्ति उन्हीं के हाथ में थी। 
प्रथम महायुद्ध के बाद १९२३ से लेकर १९२९ तक लिबरक दल की 
सहायता से ही मजदूर दछ का शासन चछ सका था | इतना तो अवश्य है 
कि यदि साधारण सभा में बहुमत दकू मन्त्रि-मण्डल का नेतृस्व न ग्रहण करे 
तो पालमेण्टी शासन सफलता पूर्वक नहीं चछ सकता । श्री इलबट 
ने छिखा हे कि “कंबिनेट प्रणाली पार्टी प्रणाली पर आधारित है 
और वह भी अधिकतर दो पार्टी के आधार पर ।” इसका अथ यह हे 
कि मन्त्रि-मण्डल के नेतृत्व को सभा से बहुमत का सहयोग मिलना आवश्यक है 
जो सयुक्त मन्त्रि-मण्डड को नहीं मिल पाता है । सयुक्त मन्त्रि-मण्डल की 
सफलता भी हो सकती है जब किसी एक दछ का बहुमत हो जैसा इज्लैर्ड 
में १९३१ से लेकर १९४४ तक रहा । 


शासन करने की शक्ति के बिना उत्तरदायी मन्त्रित का न कोई अथ ही 
रह जाता है और न वह उत्तरदायित्व है | मन्त्रि-मण्डक का उत्तरदायित्व तभी 
प्रभावपूर्ण होता है जब साधारण सभा में बहुमत मन्त्रियों के नेतृत्व को स्वीकार 
करता दे और मन्त्रियों को यह विश्वास रहता है कि उनके कार्यों को सहयोग 
और सहमति व्यवस्थापक समा के सदस्यों से मिलेगा । लोगो का ख्याल हे कि 
पाछ्सेण्टरी प्रणाठी वह है जिससे ब्यवस्थापक सभा झास्रक मण्डल को 
नियन्त्रित करती है। पर वास्तव में तो इस पद्धति में व्यवस्थापक्र सभा 
शासक मण्डढू को सहयोग प्रदान करती है । मुनरो ने लिखा हे कि जो सभा 
“न्नभण्डल पर तियन्त्रण चाहती है पर उसे सहयोग प्रदान करने के 
कतेव्य को नहीं देखतीतो बह अपने अधिकार से अधिक मॉग करती है । 

ब्लड बिन 


इज्नलेण्ड की राजनीतिक पार्टियाँ १८१ 


राजनीतिक दर्लों का कार्यक्रम, संघटन तथा पद्धति 


ग्रेट ब्रिठेन का अनुदार दल सदैव अनुदार नहीं रहा है । ऐसे भी समय 

आये हैं जब अनुदार दल ने अपने नाम की साथकता 

अजुदार दकक सिद्ध की । पुनः अनुदार दल ने सुधारों का पक्ष भी 

लिया है | पीर ओर डिजरेली के नेतृत्व में इस 

दल ने काफी सुधार योजनाओं को घट्ति तथा कार्यान्वित किया। अनुदार दल 

के ही एक प्रमुख व्यक्ति ने कहा था कि “अनुदार दल बाले सुधारवादी हैं 
पर सदैव सावधानी और सोच समझ कर चलने वालों में से हैँ ।? 


अनुदार दक को अपने समर्थकों के कारण ही सोच-समझ कर चलना 
पड़ता है। इस दल में प्रायः छाड वश के लोग, दिहाती रईस, स्थापित चर्च 
के अधिकाश क्लर्जी छोग तथा बढ़े २ व्यवसायी ओर पएूँजीवादी रहे हैं और 
अब भी हैं। दक्षिणी इमलैण्ड के काउटियों में इस दल का अधिक प्रभाव 
रहा है । बैरिस्टर, बेंकर, साम्राज्यवादी व्यवसायी, दुनियाँ के शोषक, सैनिक 
वादी तथा अन्य छोग भी इसमें हैं। १८६४ से लेकर १९१८ तक विश्व- 
विद्यालयों का कोई प्रतिनिधि उदार दछ में नहीं था । इसका यह मतलब नहीं 
है कि ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में उदार मनोइत्ति या प्रमति-शीरू नहीं है और 
नहीं जाते | ऐसी कोई बात नहीं है । हो सकता है कि प्रथम महायुद्ध के 
पहले उन्हीं छोगों के लड़के अधिकतर विश्वविद्यालयों में पढने जाते रहे होंगे 
जिनके घर वाले अधिकतर अनुदार दल के हों अथवा स्थिर स्वाथ वर्ग के हों | 
कुछ ऐसा भी ख्यार है कि जब तक छोग केबल ऊँची कंछाओं में पढते हैं 
और बढ़े २ साहित्य, दर्शन और विभिन्न विचार प्रणाली के ससग में आते हैं 
तो उस समय तक उनकी मनोबृत्ति प्रगतिशील रहती हे | पर जब पास करके 
निकलते हैं और जीवन-क्षेत्र की कठिनाइयों और उत्तरदायित्व का भार बहन 
करते हैं तो उस समय वे प्रगतिशील नहीं रह जाते । 


“स्थिर सवा! वर्ग को अनुदार दछ अधिक प्रिय है और उनकी भावनाओं 
और मनोजृत्ति के अधिक निकट है । इस दल में मध्यम वर्ग छोटे-छोटे 
व्यवसायी, व्यापारी तथा दूकानदार इत्यादि भी हैं यद्यपि ये अधिकतर उन्नीसवीं 
सदी में उदार दछ के अधिक समथंक थे । अनुदार दल के समथकों में शइरी 
श्रमिक वग तथा दिहाती श्रमिक व भी काफी सम्मिलित थे । मजदूर दह 
के उद्भव और विकास के बाद ये अधिकतर मजदूर दर में चले गये | 


ला 
इन्ल्रण्ड 


<ई) 


श्प 


पर किसी दछ में छोग स्थायी रूप से नहीं चले जाते । १९३१ के 
निर्वाचन में तो मजदूर दछ और उदार दल को बहुत कम बोट मिले । सयुक्त 
दल को बहुत अधिक बोट मिले और ऐसो ही परिस्थिति १९३५ मे भी हुई 
यद्यपि मजदूर दछ की शक्ति बठी | १९४५ के निर्वाचन में मजदूर दल को 
साधारण समा में दो-तिहाई से भी अधिक प्रतिनिधित्व था और १९७४० में वह 
सख्या बहुत घट गई । 


जनता का विचार क्या है और वे किस दल का समथन करेंगे यह जाना 
नहीं जाता । सब्च कुछ परिस्थिति पर निर्भर करती है । 


अनुदार दल का भी समथन प्रायः हर बग के छोग करते हैं। 


परम्परा के अनुसार उदार दलवाले सुधार, स्वतन्त्र व्यवसाय तथा व्यक्तिवाद 

के समथक रहे हैं। व्यक्तिवाद को तो इन छोगों ने अब 

उदार दुछक.. छोड़ दिया पर स्वतन्त्र व्यवसाथ के पक्षपाती अब भी हैं। 

१९१८ के बाद से इज्ञलेण्ड मे सामाजिक और आयथिक 

प्रंदनों की भरमार हो गई और उदार दक इन परिस्थितियों के उपयुक्त 

नहीं था । वे किसी मध्यम मार्ग को अपनाना चाहते थे । पर सकटकालीन परि 
स्थितियों में इससे काम नहीं चलता । 


युद्ध के पहले उदार दल भी ग्राय सभी ब्गों से अपने सदस्यों, सहयोगियों 

ओर समथकों को पाता था। बडे व्यवसायी बग में थोडे, छोटे दूकानदारों में 

अधिकतर तथा छोटे शहरों के व्यापारी वर्ग, और कृषक वर्ग की भी प्रयात्त 

सख्या उदार दल के समथकों में थी । शहरों के श्रमिक जनों की काफी सख्या 

पहले उदार दल के समथकों में थी पर अब मजदूर दल के उद्भव और विकास 
से उसकी तरफ अधिक झुकाव हो गया है ! 

मजदूर दल का आधार स्तम्भ ट्रेडयूनियन की सदस्यता है। ग्रेट ब्रिठेन 

> के सभी श्रमिक जो यूनियन के सदस्य हों गये हैं वे 

मजदूर दंक... मजदूर दर के समथक हैं। समाजवादियों का समथन 

भी मजदूर दछ को प्राप्त हे। सब से छोटे ( निचले ) 

'सामालिक ओर आर्थिक श्रेणी के लोग मजदूर दछ में अधिक हैं । परन्तु इसके 

नैवागण तथा बौद्धिक वर्ग के छोग ऊँचे बग से भी आते हैं। मजदूर दल में 

भी काफी विश्रिन्न पेशों में काम करने बाले, विद्वान, सरकारों नौकरी करने वाले 

कुछ पूँजीपति ओर लाड भी हैं। ल्लियों में इसका विशेष प्रभाव है विशेषतः 


टड़लैणड की राजनीतिक पार्टियाँ श्य्र३े 


उन ल्ियों में जिन्हें नूतन मत प्रदान का अधिकार मिला | सहकारी समिति 
जैसी सस्थाओं से भी इश्को समथन है | १९३१ में पार्ठ के अन्तर्गत फू हो 
जाने के बाद मजदूर दढछ का झकाव अधिकतर समाजवाद की तरफ हुआ | 
आर्थिक पुनर्निर्माण शने' शनेः हो जैसी भाववा मजदूर दरू से समाप्त 
हो गयी । 

युद्ध के पहले स्काटलेण्ड ओर वेल्स अधिकतर उदार दल का समर्थक था | 
परन्तु अब इन प्रदेशों के व्यावसायिक ज्षेत्रों मे भजदूर दल का काफी प्रभाव 
हो गया है । उचरी आयरलेण्ड अब भी अविकतर मनुदार है। इइ्ल्‍लैण्ड में 
भी कुछ क्षेत्र अधिकतर अनुदार दल के समथक हैं और दूसरे मजदूर दल के । 
उत्तरी इज्जलैण्ड और मध्य प्रदेश अधिकतर मजदूर दल के पक में रहा है। 
दक्षिण और पूरब अनुदार दल के पक्तुपातो रहे हैं | 

परन्तु इसका यह अथे नहीं हे ऊक्रि भ्रट ब्रिटेन राजनीतिक दछ्छों के 
रूप में बेंटा हुआ है | हर भाग में प्रत्येक दक के समर्थक हैं | इसी तरह 
प्रत्येक जीवन के ज्षेत्र ते प्रत्येक दछ के समथक मिलते हैं | केबल कुछ क्षेत्रों में 
किसी विशेष दल के समथक विशेष हो जाते हैं। पूजीपति वर्ग तथा जर्मीदार 
( छार्ड ) बग में अधिक प्रभाव अनुदार दछ का और अ्मिक बग विशेषतः 
मिलों और कारखानों मे काम करने वाले मजदूर, मज्जदूरदछ के समयक हैं । 

किसी भी राजनीतिक दल में चार तरइ के छोग होते हैं। स्थाब्ी, सहायक, 
स्ववसेबक और वैतनिक सेवक भी दल में पाये जाते हैं। कुछ ऐसे मी 
रहते हैं जो केवल अनुसरण करना जानते हैं । वे नेता नहीं हो सकते | सक्रिय 
काय कर्ता नहीं बन सकते | पर पीछे चलने के लिये सदैव तत्पर रहते हैं। 
स्थायी सदस्यों की सख्या ग्रेट ब्रिटेन में अमेरिका की तरह बहुत नहीं है। यहाँ 
साधारण निर्वाचन किसी ठोस और निश्चित कायक्रम के आधार पर होता है। 
राजनीतिक दलों के किसी महत्वपूण प्रश्न पर विभिन्न मतों या रुखों पर ही 
चुनाव लड़ा जाता है | अमेरिका में तो कमी कभी ऐसा हो जाता है कि 
निर्भचन के समय विभिन्न दलों के सामने न कोई प्रदन और न कोई समस्या 
ही रहती है । नेताओं को किसी तरह प्रइन खड़ा करना पढ़ता है | 

इज्चलैण्ड में तो प्राय महत्वपूण विषय ही चुनाव की आवश्यकता प्रस्तुत 
कर देते हैं। महत्वपूर्ण समस्याओं के उलकन में कभी कभी तीन वर्ष में तीन 
बार चुनाव होता है । १९२२-२४ में ऐसा ही हुआ | इसलछिए ब्रिटेन में पादी 
के आधार पर समाज या जनता का विभेद नहीं हो सकता | एक "अंग्रेज किसी 


१८४ इग्लेण्ड 


प्रशन पर अपने निश्चय या कझुकाव के अनुसार ही वोट देता है। किसी भी 
स्थान में दलों के प्रति कुकाव या समर्थन का अधिकतर प्रश्न नहीं होता। 
१९२३ में अनुदार दक को साढे पाँच मिलियन बोट मिंठे । १९२४ में 
आठ मिलियन वीट मिले | 

तीनों ब्रिय्शि राजनीतिक दलों में कुछ भाधारभूत सिद्धान्तों में एकता है । 
यों तो पहले मजदूर दल राजतन्त्र का विरोधी था पर धीरे-धीरे राजतन्त को 
समाप्त करने की भावना समाप्त हो गयी है। अतः राजतन्त्र को रखना चहिए, 
या नहीं इस पर करीब करीब सभी दहू एकमत हैं। ब्रिटिश कामनवेल्थ को 
रखने और आपसी सहयोग बढ़ाने की भावना सभी दलों में है। अनुदार दल 
कुछ विशेष रूप से साम्राज्यवादी भी है | साघारणतः इस समय तीनों दल में 
परराष्ट्र नीति और औपनिवेशिक नीति में मतभेद नहीं है। मजदूर दछ के परराष्टर 
मन्‍्त्री अनेस्ट बेबिन की नीति को चचिल ने अपने भाषणों में स्मथन किया है | 
परराष्ट्र तथा औपनिवेशिक नीति के सम्बन्ध में दल गत मेरू नही है | 


प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध के बीच में तीन सयुक्त मन्त्रि-मण्डल और 
दो मभदूर मन्त्रि-मण्डल रह्या है । इस काल में ब्रिटिश परराष्ट्र नीति में कोई 
परिवतन नहीं दुआ । द्वितीय महायुद्ध के बाद मजदूर दुछ के पदारूढ़ होने पर 
भारत, बर्मा और लड्ढा को स्वाधीनता प्राप्त हुईं | इसमें ब्रिटिश राजनीतिक 
दलों मे काफी मतैक्य था। इसमें सन्देह नहीं कि चचिछ और उनके समर्थकों 
को एशिया के इन भागों को स्वतन्त्र करना ठीक नहीं मालूम होता था पर 
कोई विशेष विरोध नहीं हुआ। भारतीय स्वतन्त्रता विधेयक के पास होने में 
साधारण सभा में विरोधी दल ने कोई अछ्छा की नीति नहीं अपनाया | 
विरोधी दर यदि विरोध करने पर तैयार हो जाता तो छाड सभा में उक्त 
विषेवक के पारित होने की कम आशा रहती । तीनों ब्रिटिश दलों ने 
पुराने राष्ट्रसघथ और द्वितीय महाथुद्ध के बाद सयुक्त राष्ट्र सघ को स्वीकार 
किया और सहयोग दिया | 

बहुत वर्षों तक ग्रेंट ब्रिटेन के चुनाव में आयरिश प्रश्न पर काफी मतभेद 
तथा कडवापन हो जाता था । पर प्नमी दलों ने आयरिश सन्धि को स्वीकार 
कर लिया और सभी उसके अनुसार काय करने को बचन बद्ध मानते हैं । पर 
उत्तरी आयरलैण्ड का प्रश्न अभी तक सुलझा नहीं हैं | उस प्रश्न को 
लेकर कभी सघष या मतभेद हो सकता है । 


१--एक मिकियन का भर्थ दस राख से होता दे । 
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अब इस समय उदार दलछ की स्थिति खतरे में है | १९५० के निर्वाचन 
में चार सो उदार दल के उम्मीदवारों में प्रायः सभी हार गये | केवल सात 
या आठ ध्यक्ति निर्वाचित हो सके | अतः उदारदल समाप्तप्राय हो गया। 
कम्युनिस्ट पार्ट का प्रभाव नहीं के बराबर है । इस पार्दी ने भी सो उस्मीदवार 
खड़े किये थे | पर सभी हार गये । 


पुन, इज्जलेण्ड में दो ही दल प्रधुख रह गये। अनुदार दल और मजदूर 
दल ही क्षेत्र मे रह गये हूँ | अब प्रशन समाजवाद और इसके विरोध का है | 
जो हो इज्नलैण्ड का मजदूर दर ग्रेट ब्रिठेव मे समाजवादी कामनवेल्थ को 
स्थापना के डिये बचनवद्ध है ओर उसका अन्तिम व्येय वही है। 

सामाजिक ओर आशिक व्यवस्था को नये रूप से परिवर्तित करना 
इनका मुख्य कार्यक्रम है । 

इस नये कार्यक्रम का आधार दैवानिक होगा। मजदूर दल हिंसात्मक 
पद्धति में विधाब नही कस्ता । वे पालमेण्टरी प्रणाली तथा प्रचार के द्वारा 
समाजवादी व्यवस्था कायम करेंगे | मजदूर दक का साधारण सभा में 
बहुमत होने पर वे राष्ट्रीयवा के आधारभूत व्यवसायो का राष्ट्रीयकरण करेंगे। 
इसमे कृषि, कोयले को खानें, छोहे और स्टील के कारखाने, जलछ-साधन का 
प्रयोग, विद्युत शक्ति; रेहरोड तथा अन्य यातायात के साधन, बेकिंग और 
अन्य तत्सम्बन्धी सत्याओं के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य घोषित है। इन सब का 
नियन्त्रण और प्रबन्ध एक बोड या कमिशन के द्वारा होगा | बोड या कमिसन 
कैबिनेट के एक मन्त्री के प्रति उत्तरदायी होगा। जो व्यवसाय या छोकसेवा 
सम्बन्धी साधन सरकारी नियन्त्रण में नहीं आते, उनके सम्बन्ध में भी ऐसे 
कानून पास होंगे जिससे मजदूरों को प्रबन्ध ओर नियन्त्रण में भाग मिल सके। 
सामाजिक सरक्षण की सुविवाओ को अधिक मात्रा में प्रसार करने का भी कार्य 
क्रम है जैसे - इद्धावस्था में पेन्शन, बेकारी का इन्ह्योरेन्स तथा स्वास्थ्यइन्दयो- 
रेन्स इत्यादि | अनिवाय शिक्षा की अवस्था सोलह वष करना चाहते हैं तथा 
उस अबस्था तक नि शुल्क शिक्षा कर देने का कार्यक्रम है। व्यवसायों के 
राष्ट्रीयरण में मजदूर दल व्यक्तिगत सम्पत्ति को बिना ग्ुआवजा दिये हुए छेना 
नहीं चाहता । 

इज्लैण्ड में कम्युनिस्ट पार्य भी दे । यह सवहारा बग के अधिनायकतन्त्र 
स्थापित करने की घोषणा करता है । व्यक्तिगत सम्पत्ति पर राज्य के द्वारा अधि- 
कार कर लिया जायगा। परन्तु इसकी सदस्यता और प्रचार बहुत अधिक नहीं है । 

२४ 
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एक फासिस्ट पार्टी भी है। इसे फासिस्टों कौ यूनियन था फासिस्ट सघ 
कहते है। सर ओसवाल्ड मोसले इसके नेता हैं। कुछ दिन इसकी सदस्यता 
बहुत बढी पर अब इसकी लोकप्रियता समाप्त हो गयी है । 


१८३१२ के पालमेण्टरी सुधार नियम के बाद से मतदाताओं की सख्या 

बढ गई | राजनीतिक नेताओं को ऐस। प्रतीत हुआ कि 

संगठन और उनका निर्वाचन में सफलता या अप्षफलता नये मतदाताओं 

कार्य के नाम रजिस्टर में चढ्वाने और उनमें प्रचार करने 

से ही होगी। अतः देशभर में “रजिस्ट्रेसन सोसाइटियॉ” 

बन गई ओर ऊुछ समय बाद ये ही स्थानीय पार्टेसघटन के रूप भे परिणत 

हो गईं | प्रारम्भ में तो स्थानीय पार्टयसघटन उम्मीदवारों को मनोनीत नहीं 

करता था | लोग स्वय उम्मीदवार होते थे या कुछ प्रभावशाली व्यक्ति किसी 
अच्छे व्यक्ति को किसी निर्वाचन क्षेत्र से खड़ा करते थे | 


कुछ समय बाद स्थानीय सघटनों ने काउण्टी, बरो ( शहर ) या बाड के 
अपनी पार्टी के सभी सदस्यों को अपने सघटन में सम्मि- 

बरमिंघस व्यवस्था छित किया । इस कार्य को सबसे पहले उदारदल वाहों 
ने वरमिंधम में किया था। वहाँ पर प्रत्येक वाड के उदार 

बाले सदस्यों ने एक गुप्त समिति या कोकस में मिछकर एक वाड समिति का निर्माण 
किया | इस वाड समिति ने कुछ दिनों बाद शहर के केन्द्रीय संगठन के ढिये 
डेलिगेट चुनना शुरू किया। यह केन्द्रीय सगठन वरमिंघम के सभी उदार 
दलीय मतदाताओं की प्रनिनिधि सतध्ष्या थी। इस्न केन्द्रीय संगठन की एक 
साधारण या कार्यकारीसमिति भी थी जिसने उदारदलीय उम्मीदवारों पर अपना 
प्रभुत्व स्थापित कर लिया और उनके निर्वाचन कार्यों को बढाने और सुचारू रुप 
से चलाने का काय भी उठा लिया। पार्टी सघटन की वरमिंघम व्यवस्था बहुत 
ही सफल पिंद्ध हुईं | उद्धारदल वालों ने अपने शहर की तीनों जगहों पर कब्जा 
कर लिया अर्थात्‌ वरमिषम से तीन सदस्य चुने जाते थे जिनमें तीनों उदारदल 
के ही छोग चुने गये | इस सघटन ने स्थुनिसिपल काउन्सिल पर भी कब्जा कर 
लिया । इसके उम्मीदवारों की सफलता ग्युनिसिपलछ निर्वाचन में भी हुईं | इस 
संगठन की व्यवस्था का प्रभाव अन्य शहरों में भी पडा। अन्य स्थानों में भी 
उदारदलवालों ने ऐसा ही सघटन स्थापित किया। भनुदारदलबालों ने भी 
इसका अनुकरण किया। बहुत से नेताओं ने इसका विरोध किया कि यह 
अमेरिकन दक्क है और ब्रिटेन में भी इसकी बुराइयाँ फैल जायेगी। परन्त 
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कौकस” और कनवेनसन' ऊे प्रयोग से इगलेण्ड के राजनीतिक जीवन में कोई 
विशेष बुराई नहीं आई । उदारदल्वालों के इस व्यवस्था के अपनाने के कारण 
अनुदारदलवालों को भी अपनी शक्ति के सघठन के लिये करना पढ़ा । 


इसके बाद दोनों दलों ने एक-एक राष्ट्रीय सघटन स्थापित किया। 
स्थानीय पाये संगठन राष्ट्रीय सन से सयुक्त 
पार्टियों का र ट्रीय सघटन हो गये | एक दल्ल के राष्ट्रीय सघटन का नाम 
“नेशनल कल्लरवेटिव यूनियन” या राष्ट्रीय 
अनुदार मष हुआ। दूसरे दछ का नाम “नेशनल लिबरछ फेडरेसन” या राष्ट्रीय 
उदारबवादी सब पढ़ा । उस समय राष्ट्रीय सघटना का काय स्थानीय सस्थाओं 
को नियन्त्रित करना या स्थानीय सस्थाओं द्वारा उठाये गये उम्मीदवारों के 
ऊपर केन्द्रीय सबटन को राव देना इत्यादि नहीं था। बल्कि उनका उद्देश्य था 
केवल मार्ग प्रदशन, संहायता और स्थानीय सबटनों को प्रोत्साहन प्रशन करना 
जिससे उनका» काये और प्रभावकारी हो। पर बाद में केन्द्रीय सबटन अपनी- 
अपनी पार्टियों के काये। को निदेश करने का काय करने छगा , प्रत्येक दल ने 
अपना एक केन्द्रीव कार्याछ्य स्थापित किया और उसमें वैननिक कमचारी 
रखे गये । केन्द्रीय कार्यातव अपने अपने स्थानीय सघटठनों से अपना सदैव 
सम्पर्क रखने रूगे | स्थानीय संमितियो के सगठन और काय प्रणाली के ढिये 
केन्द्रीय कार्याढय से आदेश और नियम बनाकर भेजे जाते थे। कुछ स्थानों 
में स्थानीय सघवनों को वैतनिक सधटन कर्ता भी दिये गये | निर्वाचन के समय 
केन्द्रीय सघटन ने देश मर मे निर्वाचन काय को चलाने के लिये चन्दा एकत्र 
करने का भार उठाया | जिन स्थानों में प्रचार के वक्ताओं की जरूरत होती थी 
वहाँ वक्ता भेजे जाते थे। बाद में जिन स्थानों में स्थानीय उम्मीदवार शक्ति- 
शाली नहीं होता था वहाँ केन्द्र की तरफ से उम्मीदवार भेजने या खड़ा करने 
की पद्धति निकल पड़ी | 


स्थानीय सघटगन की तरफ से केन्द्र द्वारा मनोनीत बाहरी व्यक्ति के प्रति 
कोई असन्‍्तोष नहीं होता था | जो व्यक्ति केन्द्र के द्वारा भेजा जाता था बह 
व्यक्ति ऐसा ही होता था जो राष्ट्रीय सघटन के केन्द्रीय कार्यौलय में पहलें 
काय कर चुका रहता है। बल्कि कभी कभी स्थानीय सघग्न कोई अच्छा 
उम्मीदवार माँगते थे जो खूब अच्छी तरइ से बोल सकता हो और अपने 
निर्वाचन का खर्च भी देने में समथ हो । यह प्रथा अमी तक इज्जलेण्ड मे है। 
और पालमेण्ट के बहुत से प्र्तिह वक्ता*और सदस्य हुए है जो किसी दूसरे 


श्प्प इग्लेण्डे 


निर्वाचन क्षेत्र से खड़े हुए और सफलता पाकर प्रसिद्ध हुए | इस तरह केन्द्रीय 
सघटन का प्रभाव बढता जा रहा है। अनुदार दल का प्रधान अधिकार कञ्लरवेटिव 
काय्फ्ेन्स में निहित है जिसका सगठन स्थानीय पार्टी सघग्न के डेलिगेटों 
से होता है । उदार दछ और पम्रजदूर दकछ भी अपना अपना राष्ट्रीय कान्फ्रेन्स 
करते हैं। उदार दल वाले उसे कान्फेन्स नही कहते बल्कि कोसिर कहते हें। 
प्रत्येक दऊ का राष्ट्रीय कान्फेन्स वर्ष मे एक बार होता है। इस कान्फेन्स का 
मुख्य काय कुछ पार्टी के पदाधिकारियों को चुनना, समितियों का निर्माण तथा 
कुछ अच्छे अच्छे भाषणों तथा नीति निर्धारण तक रहता है। इसके द्वारा पार्टी 
के काये कर्ता वर्ष मे एक बार मिलते हैं। विचारों का आदान-प्रदान होता है 
तथा पार्टी का प्रभाव कायम रहता है । प्रत्येक दछ का नेता साधारण सभा के 
उक्त दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। कान्फ्रेन्स के द्वारा नहीं । 


प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में प्रायः एक मजदूर सभा है। मज़दूर सभा मे 
प्रत्येक उत्पादक चाहे वह दिमाग से काम करने वाला हो 
मजहूर दुछ का या हाथ से काम करने वाला हो वाषिक फीस देकर सद- 
संघटन स्थ हो सकता है। सदस्य होने की फीस बहुत थोड़ी है। 
प्रत्येक मजदूर सभा या सध अपने क्षेत्र के उम्मीदवार 
को मनोनीत करता है। एक राष्ट्रीय मजदूर कान्फ्रेन्स भी है। जिसकी बैठक 
प्रति वध किसी न किसी स्थान में होती है। कान्फेन्स के छारा- नियुक्त एक 
राष्ट्रीयप्रबन्धकारिणी समिति है । एक केन्द्रीय कार्याल्य भी लन्दन में हे। इसी 
कार्याल्य से राष्ट्रीय प्रबन्धकारिणी पादीं के काय का सचालन करती है। अन्य 
पार्टियों की तरह यह केन्द्रीय सगठन भी इन कायो को करता दे-उम्मीदवारों को 
चुनना, वक्ताओं को प्रचाराथ भेजना, पार्ट का साहित्य भेजना, जिन स्थानों 
में घन की सहायता चाहिये वहाँ भेजना, पार्टी के समाचारपन्नों की सहायता 
करना इत्यादि | ब्रिट्शि मजदूर दकू सभी पाटियों की अपेहा अधिक 
सगठित है । है 


पार्टियों के कुछ सहायक अग भी हैं। अनुदार दल के प्रचार के लिये एक 
“धप्रिमरोजडीग” है। इसीतरह लरूण्डन मे एक कालंदन क्लब भी है। एक 
राष्ट्रीय लिबरल क्लब, नेशनल रिफाम यूनियन तथा नौजवान ढिबरलों की नेशनल 
लीग है। 
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इसी तरह फेनियन सोसाइटी ने अपने कायो से मजदूर दल की बढ़ी सहा- 
यता की प्रारम्भिक अवस्था में फेबियन सोसाइटी ने बहुत सेवा की । मजदूर 
आन्दोलन में ट्रेडयूनियन काग्रेस ने बहुत बढ़ा काय किया है। छण्डन में पाटी 
के सामाजिक केन्द्र के रूप मे नेशनल लेबर क्लब है । निर्वाचन के पहले 
सभी सस्थायें अधिकतर सामाजिक सधघटन के रूप में काय करती हैं। पर निर्वा- 
चन के आने पर ये प्रचार काय करती हैं। 


मजदूर दल ने पाण सघटन मे विनय और नियम का ध्यान दिया है। 
नियम तोड़ने बालों के छिये पार्टी मे कोई स्थान नहीं रहता । मजदूर दल के 
उम्मीदवार होने के लिये पादी के राष्ट्रीय प्रबन्धकारिणी से स्वीकृति लेना 
आवश्यक है। मजदूर दल ने पार्यी के सघटन काय में तथा पार्ट के कोष के 
लिए. धनसचय करने में छोकतान्त्रिक पद्धति अपनायी है । 


१९० इग्लेण्ड 


न्याय-विभाग 


यूरोप और एशिया की सामाजिक स्थिति मिन्न २ है। यूरोप ने अधिकतर 
संसार के अन्य देशों को सामाजिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था तथा राज्य व्यवस्था 
की रूपरेखा दी | न्याय व्यवस्था की दृष्टि से रोम ने जगत्‌ के बहुत बड़े हिस्से को 
रोमनविधि दी। इगलेण्ड ने पालमेण्टरी शासन व्यवस्था के साथ-साथ न्याय 
व्यवस्था मे भी एक अपनी नई देन दुनिया को दी। वह है “कामन ला” की 
प्रथा | इसे साधारण विधि भी कह सकते हैं। 


प्रत्येक अंग्रेज अपने 'साधारण विधि! नियम के लिये गौरव मानता है। 
नामन बिजय के पू्े से ही यह प्रथा चली आ रही है। साधारण विधि के 
नियम का अर्थ वैध प्रथाएँ है जो सारे इगलैण्ड में साधारणत, प्रचढित हैं । 
इन अलिखित प्रथाओं की सख्या कोई अधिक नहीं है और कभी २ ठीक भौ 
नहीं मालूम होती कि क्‍या है। अतः समय-समय पर राजा, विद्यन के अधिवेशन 
में इन प्रथाओं को निश्चित करता या घोषित करता था | नामन विजय के बाद 
भी इन सामान्य प्रथाओं की बृद्धि हुईं भर इनके अथ समझने में मी कठिनाइयाँ 
होने लगी | जब कोई मुकंदमा राजा के न्यायधीशों के समज्ष आताथा तो वे 
सामान्य प्रथा को जानने और उसके अनुसार निर्णय देने की कोशिश करते थे । 
इस तरह एक न्यायाधीश का निणय दूसरे के छिये उदाहरण बन गया। 
धीरे २ सामान्य प्रथाओं के आधार पर न्यायाधीशों के निणय से साधारण विधि 
का विकास हुआ । इसे राज्याधिपति ने नहीं निर्माण किया और न ससद ने 
पारित किया । परन्तु राज्याधिपति के न्यायधीशों के द्वारा इन साधारण विधियों 
का प्रयोग परिनियत विधि की तरह होता है | 
कुछ समय बाद “साधारण विधियों? पर बडे २ जुरिस्टों की टिप्पणियाँ 
निकहीं। साधारण विधि की टिप्पणी लिखनेवालों में ग्लैनविल, ब्लैकस्टोन, 
ढिव्लटन, फिजवट, देकऊ और कोक--सुप्रसिद्ध हैं। ये टिप्पणियां विधि के 
रूप में नहीं हैं। लेखकों ने विधियों को एक जगह सम्जित करके उनका अथ 
बतलाया ताकि उसके जानने ओर समभने में मुयमता हो । 
साधारण विधि धीरे २ पूवभावी निर्णयों के आधार पर बिकसित होती 
गयी। इसका विकांस न्यायाधीशों के निर्शंय और अमिलेखों के द्वारा हुआ | 
यह किसी विधान सभा द्वारा पारित नहीं है। यह प्रथाओं के आधार पर 
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विकसित विधि है । इसे न्यायधीशों दशा निर्मित विधि भी कह सकते हैं क्योंकि 
अधिकतर विषियों न्यायालयों के निणय के ऊपर ही अ्रवलूम्बित हैं | 
साधारण विधि का एक प्रतिदद-द्वी परिनियत विधि है। गत सात आठ सौ 
वषो मे सभ्यता के विकास और आवश्यकता की माँग के अनुसार इगढिश 
पालन मेण्ट ने अगणित कानून बनाये । पाल॑मेण्ट देश की सामान्य आवश्यकता 
के लिये किसी भी पुराने साधारण विधि को परिबतित कर सकती है और 
परिवतन हुए. भी हैं। कितने कानून इसलिये भी पास हुए हैं कि 'साधारण 
विधि? की छुटि को दूर करना अथवा कुछ अनावध्यक पुरानी प्रयाओं को समाप्त 
करना आवश्यक था | जब पालमेण्ट की विधि और साधारण विधि में सघप हो 
जाय तो वेसो अवस्था में पाल मंण्टरी विधि श्रेष्ठ समझी जायगी | 
फिर भी इस समय इगछिश न्यायारुयों मे “व्यवहार विधि” में अधिकतया 
साधारण विधि का ही प्रयोग होता है । 
साधारण ब्रिधि और पाल मेण्टरी विधि के अतिरिक्त अग्रेजी न्यायालय एक 
ओर विधि का प्रयोग करती हैं जिसे “चान्सरीः या 'इक्किटी! 
इक्कि।. कहते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि 'चान्सरी? का अर्य 
“चान्स ? या अवसर से है। यह बिल्फुझ गलत अथ है। 
“वान्सरी? ओर 'इक्किटी! दोनों एक ही अथ में प्रयोग होते है। कानून और 
“इक्किटी दोनो का ध्येय या आदश न्याय करने से है । पर दोनों के ज्षेत्र 
में थोड़ा भेद हैं और काय-विधि में भी भेद है। 
इसकी उत्पत्ति ज्ञानदाजेनेट राजाओं के पूव हुईं। अर्थात्‌ इसका प्रारम्भ 
नामन राजाओं के समय में हो गया या | 
वान्प्ती' की उत्पत्ति, इस सिद्धान्त का आधार उस प्राचीन सिद्धान्त 
में हे जो यह मानता था कि राजा गलती 
नहीं करता । वही विधि और न्याय का खोत है । राजा राज्य के वैधानिक 
राज्याधिपति होने के कारण काननों की ऋरता, काठिन्य या हृदयहीनता को 
न्याय की दृष्टि से कम कर सकता है। इसछिये जब कसती किसी बादी को यह 
प्रतीत होता था कि साधारण विधि के अनुसार उसे न्याय की प्राप्ति नहीं होगी 
तो वह राज्याधिपति के पास हस्तक्षेप के लिये आवेदन करता था। बह राजा से 
प्राथना करता था कि उसके सकटों की सुनवाई हो क्योंकि साधारण न्यायाहुय 
में उसे न्याय नहीं मिलेगा | 
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प्रासम्म में इस तरह के आवेदन-पन्न राजा के हस्तक्षेप के लिये ऐसे ही 
विषयों पर होते ये जिनके लिये साधारण विधि में कोई गुजाइश नहीं होती थी 
या बहुत कम गुजाइश थी ओर न्यायाधीशों के ढिये किसी गछती के परिमाजन 
का रास्ता नहीं था । 

इस प्रणाली के प्रारम्भिक विकास में राजा ख्वय आवेदन पन्नों पर विचार 
करता था या स-परिषद्‌ निणय करता था। पर ऐसे आवेदन पत्रों की कमी 
नहीं थी। उसके ढिये सभी आवेदन पत्रों को स्वय देखना और उस पर 
निणय देना कठिन होने लगा | अन्त में राजा ने आवेदन पत्रों को देखने और 
उन पर राय देने के छिये अपने एक प्रधान सेक्रेटरी या चान्सलढर को 
देना शुरू किया | चान्सलर उस समय बिशाप था कोई अन्य चच का बड़ा 
अधिकारी होता था और ऐसा मान लिया गया था कि ऐसे व्यक्ति को यह 
अवश्य मालूम होगा कि मनुष्य मनुष्य के बीच किस ढंग से न्याय होना चाहिए। 
वह राजा की भावना ( चैतन्य बुद्धि ) का सरक्षक कहा जात्रा था। पर कुछ 
समय बाद चान्सलूर के डिये भी यह कठिन हो गया कि वह अकेले इस काय को 
कर सके । अत, चान्सलर के सहायक नियुक्त हुए । इस प्रकार चान्सरी एक पृथक्‌ 
नियमित न्यायारूय के रूप में बन गयी। इसे “चान्सरी अदालत” कहते हैं। 
क्रमश, इस न्यायालय के नियमित नियम और काय-विधि का मी निर्माण हुआ । 


इस तरह इज्जलैण्ड मे न्याय शाज्ञ को तीन शाखायें हैं--( १ ) साधारण 
विधि, (२) परिनियत विधि, (३ ) इकिटी। ये तीनों शाखाय राज्य के 
कानून हैं। तीनों का उद्गम खोत राज्याधिपति के अधिकार से है। साधारण 
विधि राज्याधिपति के न्यायाल्‍हृषों द्वार घोषित राज्य की प्राचीन परम्परा या 
प्रथाएँ हैं | परिनियमित विधि “राजा” के द्वारा पालमेण्ट मे पारित विधि है। 


दोनों के काय-विधि में भेद है। चान्सरी अदालत साधारण न्यायाल्‍रूय की 
परम्परा को नहीं मानती | इक्किटी का सम्बन्ध फौजदारी के झुकदसों से नहीं है | 
सभी फोजदारी मुकदमे साधारण न्यायालय में जाते हैं। इक्तिठी के अधिकार 
क्षेत्र में बहुत कम दीवानी के मुकदमे आते हैं। बहुत से दीवानो के मुकदमे 
साधारण कानून के नियमों में आ जाते है अथवा परिनियमित विधि की 
घाराओं से शासित होते हैं । कुछु तो ऐसे विषय हैं जो केवल इक्िटी के 
नियमों से ही शासित होते हैं जैसे किसी ट्रस्टी के ट्रस्ट सम्पत्ति का प्रबन्ध | 
कमी कभी इक्किटी और कानून दोनों के अन्तगंत फैसला हो सकता है। ऐसे 
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विषयों में सम्मिलित अधिकार क्षेत्र है। साधारणनः इक्किटी कानून का ही 
अनुसरण करती है । अर्यात्‌ इक्किठी कानून ऊे निर्णय में कोई हस्तक्षेत्र नहीं 
करती जब तक कानून का फैसछा अपूण न हो | 


१८७५ के न्यायालय विधान के द्वारा कानून और इक्कियी दोनों एक ही 
अदालत के द्वारा शासित होते हैं। चान्सरी अदाछझत और साधारण विधि 
न्यायाल्य दोनों एक दी मह्य न्यायालय में मिला दिये गये | युविधा के लिये 
मद्दा न्यायालय मांगों में बेटा हुआ है। चान्सरी डिविजन के श्षेत्र में वे सभी 
मुकदमें आते हैं जो १८७५ के पहले इक्रिटी अटाछतां द्वारा देखे जाने थे | 
चान्सरी डिविजन में इक्तिटी के आधार पर हूं फैसला नहीं दिया जाता बल्कि 
साधारण विधि के आधार पर भी फेसलछा होता है। दोनों पद्धतियों के मिला 
देने के बाद भी दोनों दो शाखाओं के रूप में हैं। इक्किटी एक पृथक न्याय- 
शात्र की पद्धति दे । 


त्यायाछयों का सघटन ब्रिटेन का न्याय विभाग इस समय 
श्यछ३ से लेकर १९२५ तक के विविध 
कानूनों के अनुसार सगठित है । 


लाड चान्सलर की सिफारिश पर न्यायाधीशों की नियुक्ति क्राउन! के 
द्वारा होती है | छाड चान्सहर न्यायाह्य का सर्वोच्च पदाधिकारी है तथा 'राजा 
की आत्मा का सरक्षक' माना जाता है | शान्ति रक्षा के न्यायाधीश तथा 
का उण्दी न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति छाड चान्मछर स्वय करता है। 
अन्य न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति उसको सिफारिश पर होती है । 
१७०१ के उत्तराधिकार नियम के अनुसार महान्यायालय के न्यायाधीश अपने 
सद्व्यवह्दर तक पदासीन रहेंगे और पाल मेण्ट की दोनों सभाओं के सम्मिलित 
प्रत्वाव पर ही क्राउनः के द्वारा हटाये जा सकेंगे | निम्न न्यायालयों के न्याया- 
धीश राजा की सदिच्छा के अनुसार ही पद धारण करते हैं। छाड चान्सलर 
उन्हें अयोग्यता अथवा श्रष्टता के आधार पर पदच्युत कर सकता है | पर इस 
तरह की अपदस्थता बहुत ही कम होती दे । इच्नलैण्ड का न्याय विमाग 
सख्तन्‍्त्र और निष्पक्ष है और उनके पद का स्थायित्व सरक्षित है । 


ग्रेट ब्रिटेन को अद्यछत तीन भागों में बॉटी जा सकती हैं--( १ ) दीवानी 
छते ( २; फौजदारी अदालते ( ३) टोमिनियन और उपनिवेश्ञों से आने 
वाली अपीछों की अदालत | 
३. 
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सक्तिम अधिकार क्षेत्र की अदाछत या कोट आफ समरी जुरिसडिक- 
सन! सब से छोटी अदालत है। इसमें शान्ति 
फौजदारी भदाकत. रक्षा के न्यायाधीश या नगरों में मजिस्ट्रेट छोटे 
छोटे मुकदमों का फैसछा करते हैं। इस अदालत 

से अपील क्वाटर सेसन की अदालत में जाती है । 


इन्हें काउण्टी अदालत कहते हैं । कुछ बडे नगरों में क्वाटर सेसन्स की 
अदालत भी है। यह छोटी अदालत से अपील सुनती 
कार्टर सेसन्‍्स की है ओर जो बहुत बड़े फोजदारी के मुकदमे नही हैं 
अदालत उन्हें देखती है । यदि कोई बढ फौजदारी 
का भुकदमा रहता है तो उसे असाइजेन्न में भी 
दिया जाता है । 
एक तरह की सरकिट अदाहृत है। निश्चित अवधि पर हाइकोर्ट का एक 
न्यायाधीश प्रत्येक काउण्टी में आकर जूरी की सहायता 
असाइजेज से फौजदारी के बड़े मुकदमों का फैसछा करता है। 
लन्दन की मेट्रोपोल्टिम क्षेत्र के लिये एक असाइज 
अदालत है जिसे “ओल्ड बेडी” कहते हैं | असाइजेज में फौजदारी और दीवानी 
दोनों के मुकदमें देखे जाते हैं | 
इस अदालत में इज्जलैण्ड के छाड प्रधान-न्यायाघीश और हाइकोट के 
किंग्स बेंच डिविजन के सभी न्यायाधीश होते हैं। 
पफौजदारी अपीक की कानून के आधार एर या जहाँ कानून के अथ 
अदाकत ? इत्यादि से सम्बन्ध रखता हो ऐसे मुकदमों की 
अपील छोटी अदालतों से यहाँ सुनी जाती है। 
इसके निशुय अन्तिम माने जाते हैं । परन्तु अयैनेजेनरछ के सर्टिफिकेट के 
आधार पर यदि कोई मुकदमा किसी विशेष महत्वमूर्ण कानूनी प्रश्न से सम्ब 
न्धित है तो छाड्सभा में अपील के रूप में जाता हैं | 
(क ) सक्षित्त अधिकार क्षेत्र की अदाब्तें छोटे 
छोटे मुकदमों का फैसला करती है। 
(ख ) काउण्टी अदांलडत--जब किसी दीवानी के मुकदमों में बड़ी रकम 


दीवानी अदारूत 


साल देललकनकबन, 
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का प्रदन नहीं रहता तो वह काउण्टी अदालत देखती है। इस अदालत में 
छाड चान्सरूर द्वारा नियुक्त न्यायाधीश फेसला करते है। 

(ग ) हाइकोट या महान्यायालूय--दो या दो से अधिक न्यायाघीशों 
की दाइकोट बच छोटी अदालतों को अपीछ तथा बड़ी रकमों से सम्बन्धित 
मुकदमों को देखती है । 

( घ ) अपील-अदालत॑--द्वाइकोर्ट से अपील अपील-अदाछत में आती है। 
अपील अदालत मे एक साथ पाँच न्यायाधीश बैठते है जिन्हे अपील के छा 
जस्टिसेज कहते हैं। उसमें हाईकोर्ट के भी न्यायाधीश रहते है । छाठ चान्सलछर 
इसका अनयक्ष होंता है | 

(ड ) अपील-अदाछत के निर्शथय या आदेश की अपील छाड सभा 
में जाती है । 
इसमें दो मिन्न आअदालते है। (१ ) हाइकोर्ट 
और (२ ) कोट आक-अपीछ | 

हाइकोट छोटा सदन है और कोट आफ अपील बढ़ा सदन हैं | हाइकोट 
से अपील कोट आफ-अपील में जाती है । 

इसमें तीन डिविजन हैं। (१) किम्सबत्रेच डिविजन (२ ) चान्सरी 

डिविजन ( ३ ) “रिक्थ पत्र प्रमाण, तछाक ( विवाह विच्छेद ) 

हाइकोट और नाविक डिविजन” | किंग्सबेंच डिविजन में सत्रह न्यायाधीश 

होते हैं| लाड चान्सलर इसका अध्यक्ष होता है | प्रोबेट डिविजन 

में दो न्यायाधीश और एक अध्यक्ष होता है। हाइकोट को बढ़े फोजदारी के 
मुकदमों में प्रारश्मिक अधिकार क्षेत्र है। 

उपनिवेश के गवर्नर जेनरलों, गवर्नरो तथा हाइकोट के न्यागाथीशों पर 
आरोपित अभियो० किंग्सबंच डिंविजन के द्वारा सुना जाता है। किसी 
भी संख्या तक के बड़े दीवानी मुकदमें सुनने का प्रारम्मिक अधिकार 
हाइको को प्रां्त है | 

इसमें पॉच साधारण न्यायाधीश होते हैं जिन्हें अपील के छा ,जस्टिसेज 

कहते है। हाईकोट के तीनों डिविजन के तीन अध्यक्ष 
कोर्ट -आफ-अपीर... मास्टर-आफ दि-रोल्स, और एक छाड-आफ-अपील 
इन-आरडिनरी भी रहते हैं | छार्ड चान्सलछर 
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अध्यक्ष होता है । हाईकोट के फैसलों की सभी अपीले सुनने का 
अधिकार है | 


ग्रेटब्रेटेन और उत्तरी आयलेंण्ड के लिये सब्र से बढ़ी अदालत लछाड्सभा 

है। इसके प्रारम्भिक या मौलिक अधिकार ज्षेत्र में कामन्स- 

छाडंसमा. सभा द्वारा लाये गये महामियोग ( इमपिचमेण्ट ) तथा 

लार्डो पर राजबिद्रोह का अभियोग सुनने का अधिकार है | 

क्राउन के द्वारा नियुक्त छाड हाई स्टेवाड इन अमियोगों के समय लाड्समा में 

अध्यक्ष का काम करता है। इसको अपील सुनने का मी अधिकार है। अपील 

सुनने के लिये कानूनी छाड ( उन्हे अपील के छाडे भी कहते है ) तथा ऐसे 

छार्ड जो न्याय विभाग के ऊँचे पदों पर रह चुके हों बैठते हैं। सिद्धान्त में 

सभी लाड बैठ सकते है परन्तु व्यवहार में वे नहीं बेठते। अपील सुनने के 

लिये तीन छाडों का रहना आवश्यक है। सभी सिविछ और ऐसे क्रिमिनल मुक- 

दमों की अपीले जिसमें अयैने जेनरक सर्टिफिकेट देते हैं कि इन मुकदमो 
में महत्वपूर्ण कानूनी अथ निहित है तो छाडतमा में अपीले आती हैं | 


डोमिनियन, उपनिवेशों, मैनद्वीप, चेनेछ द्वीप समूह, इज्ञलैण्ड के चर्च 
कोटों से अपील प्रिवी कॉसिठ की न्याय समिति मे 
प्रिवी कॉंसिल को आती है। क्राउन के न्याय सम्बन्धी अवशेष अधिकारो 
स्वाय सम्बन्धी. के प्रयोग के छिये सन्‌ १८३३ में इस समिति का 
समिति निर्माण हुआ। इसमें सात व्यक्ति होते हैं।लछाड 
चान्सलर, पुराने छाड चान्सलर, सात कानूनी 
लाड, उपनिवेश्ों के सर्वोच्च न्यायाव्य के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश छोग इसमें 
रहते हैं। कोरम केबल तीन का होता है। इसका कार्य (१) इज्ञलैण्ड की 
च॑ंच अदालतों की अपीले पुनना (२ ) क्राउन के द्वारा भेजे गये किसी मत 
पर अपनी राय देना ( ३ ) ग्रेंट ब्रिटेन के बाहर की सभी अदालतों की अपील 
सुनना । (४) इसमें अपीक या तो अधिकार-्ेत्र के कारण आती है 
या उपनिवेद्यों के सर्वोच्च न्यायाहुयों की विशेष स्वीकृति पर आती है । 


यह समिति है | अदालूत नहीं है| इसलिये केवल अपनी राय प्रकट करती 
हैं ओर राज्याधिपति ( राजा ) स-कोसिल उसे स्वीकार करते हैं। 


स्थानोय शासन १९७ 


| 


स्थानीय शासन 


लोकतन्त्र की बहुत कुछ सफलता का श्रेय स्थानीय स्वश[सन पर निभर करता है । 

स्थानीय स्वायत्तशासन के क्षेत्र नागरिकता की प्रथम पाठशाला है । 

स्थानीय राजनीति में ही लोग स्वशासन की कला का प्रथम पाठ सीखते 
हैं। जो नागरिक अपने शहर और नगर का प्रत॒न्ध नही कर सकता वह देश 
का प्रबन्ध कहाँ तक कर सकता है । इगलैण्ड, अमेरिका और फ्रास के बड़े बडे 
राजनीतिज्ञों और पार्टियों के नेताओं ने पहले स्थानीय सस्थाओं में रह कर 
स्वशासन का प्रथम पाठ सीखा | बडे बडे प्रधान मन्त्री अपनी युवावस्था में वर्षा 
तक स्वायत्त शासन की स्थानीय सस्थाओं में सदस्य रहे, वहीं बोलना सीखा तथा 
सावजनिक काय में किस तरह उत्तरदायित्व वहन किया जाता है उसका अनु 
भव किया | इस तरह क्रमशः उनके राजनीतिक जीवन का विकास हुआ है | 
स्थानीय स्वशासन का महत्व छोकतन्त्र के लिये अत्यन्त गौरवपूर्ण है। स्थानीय 
स्वायच लोकतन्त्र की आधारशिला हैं। 


इड्नलैण्ड की स्थानीय स्वायत्तशासन प्रणाली का धीरे-धीरे बिकास हुआ 
है । ( बहत पुराने समय से ही ) शायर, हनडू ड, याउनशिप, बरोज आब्ल- 
सैक्सनों के युग से चले आ रहे है। नार्मम विजय के बाद शायर बदल कर 
काउण्टी हो गये, हनड्रेड समाप्त हो गये, शठनशिप मैनोटियर झाउन में परि 
णत हो गये | बरोज समय के अनुसार स्व॒तन्त्र हो गये और चाब्ड भ्युनिस्पलिटी 
के रूप में बन गये | एक नया स्थानीय शासन का क्षेत्र धीरे २ तैयार हो गया । 
वह था पेरिश । 


इस तरह मध्यकालीन युग में तीन तरह के स्थानीय शासन के ज्षेत्र थे «« 
कोउण्टी, बेरो, और पैरिश | काउण्टी का श सन कार्य शान्तिरक्षक न्यायाधीशों 
के हाथ मे था। उन्हें 'जसटि्सिज आफ दी पीस कहते थे। इनका प्रधान 
काय शान्ति स्थापित रखना था | बाद में इन्हें और मी काय दिये गये । बैसे 
सड़कों ओर पुछों का बनाना, मरम्मत कराना, शान्ति रखना, गरीबों की रहा 
करना इत्यादि | “जस्टिसिज” की नियुक्ति क्राउन” के द्वारा होती थी। बरोज 
या चाव्ड ठाउन ( नगर ) बहुत ही सकी्ण रूप से सघटित कारपोरेशनों के 
द्वारा शातित होते थे । इन बरोज या नग्रों में स्वतन्त्र व्यक्ति ही वोट का 
अधिकारी था | 


लत 


च हक के 
१ काउण्टी का अर्थ एक शासकीय क्षेत्र से था। २ शहर । ३ छोटा नगर या गाँव । 


श्ष्द इग्लेण्ड 


अठारहवीं सदी में व्यावसायिक क्रान्ति ने इगलेण्ड की जनसख्या में ब् 
परिवतन किया | दिहाती क्षेत्र बिछकुक खाली हो गये । नये नये व्यावसायिक 
केन्द्र विकसित हुए । जिससे नये नियमों ओर सघदनों की आवश्यकता पड़ी । 
नये शहरों की सख्या बहुत बढ गईं थी। उन्हें नये सुधार की अत्यन्त 
आवश्यकता थी। १८१५ में प्रथम कानून पास हुआ जिसके द्वारा बरोज 
( शहरों ) को स्थानीय स्वशासन की नया स्वरूप प्राप्त हुआ। इस कानून को 
म्युनिसिपलछ कारपोरेसन ऐक्ट ( श्य३५ ) कहते हैं। 

श्यण के छोकछ गवरनमेण्ट ऐक्ट ने काउण्टी के शासन का पुनर्गठन 
किया । जसय्सिज आफ दि पीस के शासकीय अधिकार निर्बाचित काउप्टी 
काउन्सिल को दे दिये गये | पुन, श्टू९४ में डिस्ट्रिक्ट और पेरिश काउन्सिल्स 
ऐक्ट पास हुआ। इसके द्वारा बहुत तरह के विभिन्न विशेष डिस्ट्रिक्ट समास्त 
करके एक में मिला दिये गये | इन्हे दिहाती ओर शहरी डिस्ट्रिक्ट के रूप से 
परिणत कर दिया गया। १९२९ में एक कानून पास हुआ जिसके अनुसार बहुत 
से जिले समाप्त कर दिये गये ओर कुछ एक में मिछा दिये गये। १९३३ मे 
एक नया स्थानीय स्वायत शासन का विधान बना जिसके अनुसार स्थानीय 
संस्थाओं के अधिकार और काय सघटित और निश्चित कर दिये गये | 


इस तरह इगलिश स्थानीय शांसन के विकास में क्रमश, १८३५, १८८८, 
१८९४, १९२९ और १९३३ के कानून बढ़े ही मइल्वपूण रहे हैं । 

इगलैण्ड में स्थानीय शासन के पॉच प्रधान ज्षेत्र हैं--( १ ) काउप्टी 
(२) बरो ( शहर ) ( ३) शहरी जिला ( अरबैन ) डिस्ट्रिक्ट ( ४ ) दिद्ाती 
जिल्य ( रूरत् डिस्ट्रिक्ट ) ( ५ ) पेरिश । ह 

सारा देश शासकीय काउप्ियों में बेंटा हुआ है । इनकी सख्या बासठ है | 
काउण्थ्याँ दिहाती और शहरी जिलों में बॉट दी गई है। दिह्याती-जिले दिहाती 
और शहरों पैरिशों में बैंटे हुए हैं। जिस क्षेत्र को म्युनिसिपछ चारटंर प्राप्त है 
उसे बरो कहते हैं। बड़े बरों ( अर्थात्‌ बड़े शहरों ) को काउप्टी बरोज कहते 
हैं। ये स्वय ही शासकोय काउप्टी हैं। छन्दन की एक विशेष सरकार है | 


स्थानीय शासन का सबसे बड़ा क्षेत्र काउग्टी है। परन्तु काउप्टी के दो 
अर्थ हैं। एक ऐतिहासिक अथ में पुरानी काउण्टी 

काउंडटी का शांसन जो ऑन्ड्सेक्सन के थुग से शायर थे | उनकी पुरानी 
सीमा आज भी कतंमान है और उनकी सख्या बाबन 
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है। पालमेण्ट के सदस्यों के चुनाव के लिये ये निर्वाचन ज्षेत्र कः काम करती 
हैं। न्याय के शासन की दृष्टि से 'जसटिसेज आफ दी पीस” के अन्तर्गत हैं | 
प्रत्येक काउण्टी के लिये एक लाड छेफटिनेण्ट होता है। अब यह केवल मान 
का पद हैं। इसके साथ कोई भासकीय कार्य नहीं है । इसके लिये कोई काउण्टी 
काउन्सिल भी नहीं है | 


शासन की दृष्टि से शासकीय काउण्टी का महत्व है। इन क्षेत्रों का निर्माण 

श्प््ण के कानून के द्वारा हुआ | इनकी सझ्या बासठ 

शासकीय काइण्टी है| कुछ काउगण्दियाँ तो पुरानी ऐतिहासिक काउण्थियोँ 

के साइश्य हैं। अर्थात्‌ दोनों की सीमाएँ एक ही हें | 

पर कहीं २ दोनों प्रथक्‌ हैं। कितनी ही काउण्टियों में काउण्टी बरोज भी हैं । 

ये शहरी म्युनिसिपलिटियों है जो काउण्टी के अधिकार क्षेत्र के बाइर हैं | शहरी 

म्युनिसिपलिटी स्वय ही एक काउण्टी ही है। अर्थात्‌ उसे काउण्टी के अधिकार 
प्राप्त होने हैं। शहरी म्युनिसिपलिटी की संख्या तिरासी है। 


आसकीय काउण्टी का शासन प्रबन्ध एक काउण्टी दाउन्सिठ के द्वारा 
होता है | इसमें एक चेयरमैन, ऊुछ आल्डर मेन और काउन्सिढर होते ह । 
निर्वाचन की दृष्टि से एक काउण्टी कई निर्वाचन ज्षेत्रों या डिस्ट्रिक्टों में बाँटी 
गई है। प्रत्येक निर्वाचन डिस्ट्रिकट से एक काउन्सिकर चुना जाता है। 
काउन्सिलर का कार्यकाल तीन वष का होता है। म्युनिसिपल निर्वाचन के छिये 
जो मतदान का अधिकार है वही मतदान का अधिकार काउप्डी के मतदाताओं 
के लिये भी है। काउण्टी की जनसख्या के अनुसार काउन्सिलरों की सख्या 
निश्चित होती है। काउन्सिलर हो आह्डर मेन का चुनाव करते हैं। काउन्सिलरों 
की सख्या के एक तिहाई आह्डर मेन चुने जाने है। अपने सदस्यों में से या 
बाइर से आल्डर मेन चुने जा सकते हैं। अपने सदस्यों में से आल्डर मेन हो 
जाने पर काउण्टी की सदस्यता सम्राप्त हो जाती है और विशेष चुनाव के द्वारा 
रिक्त स्थानों की पूर्ति होती है। आल्डर मेन छः बष के लिये चुने जाते हैं 
परन्तु आधे हर तीसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हं। आल्डर मेन और 
काउन्सिल्र एक ही साथ काउन्सिक मे बेठते हैं और उन्हें समानरूप से बोट 
देने का अधिकार है | दोनों के काय या अधिकार में भेद नहीं है। आल्डरमेन 
का कायकाल केवल काउन्सिलरों की अपेक्ना अधिक रहता है। आल्डर मेन की 
पदवी से थोडी मर्याद अधिक होती है। आल्डर मेन और 'काउन्सिलर दोनों 
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मिलकर काउण्टी चेयरमेन चुनते हैं। काउण्टी चेयरमैन अपने मे से या 
बाहर से भी चुन सकते हैं। 


काउण्टी काउन्सिल प्रतिषष कम से कम चार बार अवश्य बैठती है। इसके 
अधिकार कई तरह के हैं और अधिक भी हैं। यह दिद्वाती डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल 
के कार्यों का निरीक्षण और नियन्त्रण करती है तथा काउण्टी की प्रमुख सड़कें 
तथा पुरछों को बनाना और उनकी मरम्मत कराना, काउण्दी में पुलिस का प्रबन्ध 
करना, सुधारग्ह ( रिफारमेटरी ), पागछखाना, व्यावसायिक स्कूल तथा अन्य 
काउण्टी को इमारतों का प्रभन्‍्ध, बृद्धावस्था की पेन्शन की व्यवस्था तथा काउप्टी 
की शिक्षा के लिये प्रमुख प्रबन्धक का काय करती है | पुलिस व्यवस्था एक सयुक्त 
स्थायी समिति के द्वारा होती है | इस समिति के सदस्य कुछ काउण्टी काउग्सिल 
के द्वारा तथा कुछ क्वाटर सेसन्स की अदाबत के द्वारा नियुक्त होते हैं। 
यह समिति अपने कार्यों के लिए बिलकुछ स्व॒तन्त्र है। केवल अपने कोष के 
कुछ भाग के छिये काउण्टी काउन्सिक पर निभर करती है | 


काउन्टी कौन्स्िक और उनकी समितियों का सम्बन्ध शासन के दिन प्रति 
दिन कार्यों से कोई सम्बन्ध नहीं रहता | उन्हें केबछ साधारण नीति निश्चित 
करनी होती है | शासन का काय स्थायी पदाधिकारियों के द्वारा किया जाता 
है। इनकी नियुक्ति अराजनीतिक आधार पर होती है । कर्मचारियों में प्रमुख 
काउन्दे कृक, कोषाध्यक्ष, सर्वेयर ( जिसका कार्य सड़कों को बनाना और 
उन्हें ठीक रखना है ), स्वास्थ्य अफसर तथा अन्य आबश्यक व्यक्ति शेते हैं। 
सिधिछ सरविस के नियमों के अनुसार इनका चुनाव काउन्टी कौन्सिल करती 
है। ये अपनी व्यक्तिगत योग्यता और विशेषता के आधार पर चुने जाते हैं। 


प्रत्येक काउण्टी में दिहाती पैरिशों को मिला कर दिहाती जिले स्थापित 
किये गये हैं | एक काउप्टी में एक से अधिक जिले 

'दिद्वाती जिका ” होते हैं। प्रत्येक जिले में मतदाताओं के द्वारा निर्वा- 
चित एक जिला कौन्सिल होती है । जिछा कौन्सिल 

के मुख्य कार्यों में सफाई, जरू का प्रबन्ध, तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य रक्षा है। 
इसके अन्य छोटे २ काय भी हैं। छोटी सड़कों को बनवाना और उनकी मरम्मत, 
कुछ वस्तुवों के लिये लाइसेन्स की मजूरी देना इत्यादि है। 


, छल छाल 
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जब काउण्टी के किसी भाग में आबादी बहुत घटी. हो जाती है तो काउण्टी 
कोन्सिल को यह अधिकार है कि वह “शहरी जिले! 
'शहरी जिल्‍ा ” का सघटन करे | मतदाताओं के द्वारा प्रत्येक 


पैरिश से एक कोन्सिल्र डिस्टरिक्ट कौन्सिल _ से एक कौन्सिल्र डिपस्टिक्. कीन्सिल 
के लिये चुना जाता है । 


डिस्ट्रिक्ट कौन्सिल में आल्डरमेन नहीं होते । कोन्सिल अपने चेयरमैन 
का चुनाव करती है | यदि चाहे तो बादइर से भी किसी व्यक्ति को चेयरमेन 
चुन सकती है। दिद्यती डिस्ट्रिस्ट कोन्सिल का अपेक्षा शहरी डिस्ट्रिक्ट कौन्सिल 
के काय और अधिकार अधिक हैं। क्योंकि शदरीडिस्ट्रिक्ट कोन्सिठ की समस्याएं 
घनी आजादी के कारण भिन्न हैं। छोटी मढ़के, इमारत, सफाई, सावजनिक 


स्वास्थ्य और छाइप्तेन्स की स्त्रीकृति इत्यादि इनके काय दै। 


शहर या बरो एक शहरी जिला है जिसे म्युनित्तिपल चाटर प्राप्त हो चुका 

है। करीब २७४ बरोज हैँ । जिनमे कई इलजारों 

क्हरों की की सख्या वाले शहरों से लेकर बडे आदी के भी 

शासन व्यवस्था. शहर हैं । शासन के लिये एक परो कोन्सिह या 
टाउन-कौन्सिड नाम की सस्था है । इस कोन्सिल में 

एक मेयर, कुछ आह्डरमेन तथा कौन्प्रिलर होते हैं । कौन्सिल का चुनाव 
बरो में रहने वाढो जनता के द्वारा तीन वष के लिये होता हे है । बढ़े २ शहर 
ग्डों में विभाजित होते हैं और वाडा के द्वारा म्युनिसिपठछ कौन्सिल के लिये 


सदस्य चुने जाते हैं। किन्ही दस मतदाताओं को उम्मीदवार मनोनीत करने 
का अधिकार दहै। निर्वाचन गुम मतदान के द्वारा होता है । 





निर्वाचन के बाद कौन्पितर अपनी सख्या की एक तिद्दाई अपने में से 
या बाइर से आल्डरमेन चुनते हैं । जितने आल्डरमेन सदस्यों में से चुने जाते 
हैं, उनकी जगह रिक्त समझी जाती हे और उन रिक्त स्थानों के लिये विशेष 
निर्वाचन करना पढ़ता है । आल्डरमेन छ वष के छिये चुने जाते हैं _ | 
उन्हें कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है । कोन्सिछ की बैठकों में साधारण सदस्यों 
के साथ बैठते हैं। कोन्सि के प्रत्येक सदश्य को वह कोन्सिलर हो या आह्डर- 
मैन हो एक ही बोट होता है| 


॥ वााफ्धशा छाषशाएाएड 
२५ 
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पक तह ह। बाज का चुनाव गहर काउन्सिल के द्वारा होता है जिसमें आह्डर मेन 
और काउन्सिलर दोनों रहते है। काउन्सिल को मेयर चुनने मे पूरी स्वतन्त्रता 
है। बाहर या कौन्सिल के सदस्यों में से ही मेयर चुने जा सकते हैं। मेयर 
केवढ एक वष के लिये चुना जाता है और पुन निर्वाचन हो सकता है। वह 
म्थुनिसिपलछ कौन्सिल का अध्यक्ष होता है ओर सभी प्रश्नों पर उसे वोट देने का 
अधिकार दै। उसे कोई शासन सम्बन्धी अधिकार नहीं होते | उसे नियुक्ति 
करने का कोई अधिकार नहीं है | कोन्सिछ के प्रस्तावों पर उसकी स्वीकृति की 
जरुरत नहीं है | उसे कोई वेतन नहीं मिलता । यह कार्य एक प्रतिष्ठा का है| 
म्युनिसिपल काय में उसके द्वारा जो खच होता है उसे वह ले सकता है | 





कोन्सिल ही शहर की सरकार है। स्थानीय शासन में शासन और विधि- 
निर्माण काय में कोई मेद नहीं हैं, कौन्सिछ शासक और व्यवस्थापक दोनों है । 


युह उपनियों को बनाती है, स्थानीय कर निश्चित करती हे, आय-ब्ययक 
तैयार करती है तथा उसे स्वीकृत करती है, कर्मचारियों की नियुक्ति करती हैं, 
म्युनिसिपल विभागों के कार्यो का निरीक्षण करती है, ( गली कूंचे, पुलिस 


॥० 5 वा जज बना ७०७७७७- ७७७७७७/७७ए७एए्ए्रश्शस्‍शओ है 
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अग्नि-रज्षा, स्वास्थ्य, सफाई; और स्कूछ ) । इसका अधिकतर काम कप्रिटियों 
के द्वारा किया जाता है । जैसे शिक्षा का कार्य शिक्षा समिति के द्वारा होता 
है उसी तरह पुलिस का काय “आरक्षक समिति” के द्वारा समपन्ञ होता है। 
इन समितियों का अधिकार अन्तिम नहीं होता | वह अपनी सिफारिश पूरे 
कौन्सिल के पास मेजती है । कौन्सिल को ही अन्तिम निर्णय का अधिकार 
प्राप्त है । 

कॉसिलर इन इद्धलिश शहरों का शासन करते हैं । पर इस का में वे 
विशेषज्ञों के सहयोग से काय करते हैं । कोन्सिल विशेषज्ञों के परामश पर 
निभर करती दे । इसका! कारण यह है कि विशेषज्ञों की नियुक्ति का उत्तरदायित्व 
कौन्सिल को ही है। यह समूचे शासन प्रबन्ध करने वाले पदाधिकारियों की 
नियुक्ति करती दे । जैसे टाउन क्लक, कोषाध्यक्ष, प्रधान कान्स्टेबल, इनजिनियर 
तथा स्वास्थ्य का मेडिकल अफसर इत्यादि की नियुक्ति कौन्सिल ही करती है । 

नियम के आधार पर योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति कौन्सिल 
ही करती है । इसमें उसे स्वतन्त्रता है | वह चाहे किसी को नियुक्त करे | 
जब कोई पद रिक्त शेता है, तो कोई उपयुक्त समिति आवेदन पत्रों को स्वीकार 
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करती है। समिति आवेदकों की योग्यता के ऊपर विचार करने के बाद भपनी 
सिफारिश कौन्प्तित के पास भेज देती है । और ग्राय, समितियों की सिफारिश 
कौन्सिल स्वीकार कर छेती है । कुछ पदाषिकारियों को छोड़ कर कोन्सिल अपने 
कमचारियों को बर्खास्त कर सकती है । इयगलिश शहरो शासन के पदाधिकारी 
सिविल सरविस के नियमों के अनुसार नहीं चुने जाते और न उन्हें सिविल 
सरविस के नियमों के अनुसार स्थायित्व की स्वीकृति है | फिर भी उन 

स्थायित्व प्रात्त है । कानून के द्वारा नहीं, बल्कि प्रया के आधार पर उन्ह 

त्थायित प्राप्त है ।__ हर 


जननी + “घर न्‍क 


लन्दन की सरकार-- 


स्थानीय शासन की दृष्टि से हनदन तीन हिस्सों में बँटा है। 
(१) लहत्दन सिटी (२) इहन्दन को 


छन्‍्दन का शासन प्रबन्ध टेडमिनिस्ट्रेयिव काउण्दी (३) मेद्रोपोकिटन 
लन्दन या ग्रेटर लन्दन | _ _ 


ऐतिहासिक लनदन जो कभी केलज्कि नगर, रोमन सिविदस, सैक्सनबत्ररो 
तथा नार्मन शहर के रूप में था वह बहुत बढ़ा 

लन्दन सिटी नहीं है । उसकी सीमा परिवर्तित नहीं हुई है । इस 

७ ४। 5»... प्राचीन सीमा के भीतर केवछ चौद॒ह हजार व्यक्ति 
रहते है । इसो ऐतिहासिक नगर के चारो ओर सैकडो सदियों तक छोटे २ 
नगर बसते गये । इन नग्ररों की प्रथक्नक सरकार 

काउड्टी ऊनल्दद थी। अन्त में श्थप्य्य के कानून के अनुसार सो 


५+%०५५+-जन्‍नजा 


(७७. स्‍प१/0/%/०१९२०२/०ए३ नन्‍्पा: 


एक शासकीय काउण्टी में समठित किया गया | 


[त सौ ( स्कायर ) मीछ केक्षेत्र में मेट्रोपोडिटन पुलिस डिस्ट्रिक्ट की 
काय:>नणयफ _ ज्वाकना की गई है। यह कोई म्युनित्तिपिल्टी 


मेट्रोपोलिटन छन्दन'_ नहीं है | यह एक जिला है जिसका काय 
४2०0 यपुलिस-ज्यवस्था से है | 


अपन आत«-२ ७४० मे वन ५५५३३३०००9०मर5/+ सीधी ।. 


इसकी जन सख्या करीब १४००० हजार है। इसका क्षेत्रफल करीब एक 
4मीछ के है | एक मील के घेरे में बसा हुआ पुराना 

रूदन सिटी हन्दन जो किती समय में केल्टिक नगर था और 
उसके बाद रोमन सिघिटस ( सिटी ), शैक्‍्सन बरो और 
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नामन सिठौ के रूप में परिणत हुआ | इसका पुराना क्षेत्रफल जितना था 
उतना ही आज भी है। उसकी म्युनेसिपल सरकार का स्वरूप भी पुराना 
ही है । इस सिटी के क्षेत्रफल में अधिकतर बंक गृह, गोदाम और सावजनिक 
सस्थायें है । राव को अधिकतर सिटी में शान्ति विराजने लगती है क्योकि 
दफ्तर बन्द हो जाते हैँ और लोग अपने-अपने निवास-स्थान को चले जाते हैं । 
ढन्दन सिठी एक कारपोरेशन है । सिटी के कर दाता क्रीमेन ( स्वतन्त्र व्यक्ति ) 
कहे जाते हैं | कर दाताओं का नाम एक रजिस्टर पर होता है | यही स्वतन्त्र 
व्यक्तियों का समूह छन्दन सिटी का शासन एक छाडमेयर और तीन कौसिलों 
( कोट) के द्वारा करता है। तीन कोसिलों में आल्डरमेन की कोट, कामन 
कौसिल की को८ ओर कामन हाल की को८ हैं। आल्डरमेन और कामन 
कोसिलर वाड्डों के द्वारा चुने जाते हैं। कामन हाल की कोर एक प्रकार की 
नागरिक सभा ( टाउन मिटिंग ) है। कामन कोसिछ के हाथ में अधिक 
अधिकार है | कोसिल म्युनिसिपल सेवाओं का प्रत्रन्ध विभिन्न समितियों के 
द्वारा करती है | उन्दन के छाड मेयर का चुनाव कामन हार के कोर्ट के द्वारा 
सिनियर आल्डर मेन में से होता है | जो शेरिफ के पद पर काय किये होते हैं । 


कासनहाल कोर्ट लिनियरआल्डरमेन को जो शेरिफ का काम कर चुके इते 

_ हैं छाइमेयर चुनता है | इन्हे कोई स्वतन्न्र 

लन्दुन के छाडमेयर अधिकार नहीं है । इनका पद बिलकुल अवैत- 

निक है। उन्हे सिटी के कर्मचारियों को नियुक्त 

करने तथा शासन प्रबन्ध का कोई अधिकार नही है। वह तीनों कौसिल की 

बैठकों में अव्यक्ष का काम करता है ओर उत्सबों मे सिटी का प्रतिनिधित्व 

करता है | वह अपने ही खच से सिटी के अच्छे छोगों को तथा एक जनता को 

अच्छीसी दावत देता है । वह अपने कायकाछ में राजा के द्वारा “नाइट” की 
पदवी से विभूषित किया जाता है । 


ढन्‍्दन काउण्टी का शासन एक काउप्डी कौसिछ के द्वारा होता है। इसमे 
१२४ सदस्य दोते हैं और बीस आह्डरमेन होते हैं । 

छब्दुन काइण्टो... कौपसिलल्‍्रों का निर्वाचन साधारणजन के वोट के द्वारा 

का शासन तीन वष के लिये होता है। आल्डरमेन की नियुक्ति 
कोंसिल्रों के द्वारा शोती है । भाल्डरमेन कौसिल 

के सदस्यों में से या बाहर से हो सकते हैं। ये छु. बष के छिये नियुक्त होते हैं । 


कोमिलर और भाल्डरमेन साथ बैठते है और उनऊे बोट के अधिकार समान है। _ 


स्थानीय शासन २०४ 


दोनों मिल कर एक बष के छिये कोंसिक का चेयरमैन चुनते है । 
चेयरमेन बाहर का व्यक्ति भी हो सकता है । प्रायः चेयरमेन कोसिल का 
सदस्य ही बनाया जाता है। 


लग्दन काउण्टी कौन्सिल का चुनाव बहुत ही सघ्पमय होता हे | स्थुनित्तिपल 
राजनीति मे तीन पार्टियाँ हैं। म्युनिसिपछ सुधारवादी, प्रगतिशीर और मजदूर 
दल | वास्तव में ये तोनों राष्ट्रीय पाटियों की शाखाये हैं। म्युनिसिपल सुधारवादी 
प्राय, कल्लरवेटिव और प्रगतिशील ब्बिरहू हैं। पहले राष्ट्रीय राजनीतिकद्‌ल 
म्युनिसिपलछ निर्वांचनों में काय नहीं करते थे । परन्तु मजदूर दछ के उछुब और 
विकास के बाद परिस्थिति बदल गईं | 


उन्‍्दन काउण्टी कौन्सिल के पर्यात अधिकार हैं। प्रमुख नालियों का प्रबन्ध 
मल्भपबहन, अभि-रक्बा, व्नेल और फेरी, पुछों का प्रबन्ध इत्यादि है। उन 
स्रीट प्रगतियों का भी प्रबन्ध करना दे जो मेट्रोपाल्टिन है। काउण्टी कोन्सिल 
को स्ट्रीट रेलव के निर्माण करने ओर उसके चलाने का प्रबन्ध-अधिकार प्राप्त 
है। इमारती योजना, बृहद लछन्दन के पार्का की रक्षा, सावंजनिक मनोरखन 
की व्यवस्था तथा प्रारम्मिक, माध्यमिक तथा टेकनिकल शिक्षा का प्रबन्ध 
करने का कांयमार काउण्टी कौन्सिड के ऊपर है। लन्दन की काउण्टी कौन्सिल 
का कोई मेयर नही होता | इश्तका एक चेयरमैन होता द_ जो कौन्सिल की बेठकों 
अध्यक्ष का काम करता है | कौन्सिल ल्वय ही शाप्षक भी है। परन्तु शासन 
का काय हतने छोंगों के द्वारा नहीं हो सकता अतः शासन का प्रबन्ध विमिन्न 
समितियों के द्वारा होता है। चेयरमेन की शासनाघिकार नहीं है। समितियों 
अधिकतर कार्यभार स्थायी कर्मचारियों के ऊपर देती हैं। काउण्टी कौन्सिल ही 
काउण्यी के ऊँचे अधिकारियों की नियुक्ति अपने विवेक से करती हे। नीसे के 
कर्मचारियों की नियुक्ति परीक्षा के द्वारा होती है । 
, छन्‍्दन की शासकीय काउण्टी अठाइस बरोज ( सिटी म्युनिसपकिटी ) का 
संघ है। मेट्रोपोलिटन बरोज का क्षेत्र असमान है। 
मेट्रोपो छिटन बरोज प्रत्येक बरो की अपनी सरकार है--जिसमें एक मेयर, 
कुछ आल्डरमेन तथा कौन्सिल्र हैं। ये सभी मिल 
कर बरो कोन्सिल का निर्माण करते हैं। इन कोन्सिलों को स्थानीय स्ट्रीटों झा 
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निर्माण, सड़कों को बनवाना, रोशनी का प्रबन्ध तथा सफाई का काय करना 
है| इन्हे सहायक नाछियों को बनवाना, स्वास्थ्य नियमों को कार्यानिवित कराना, 
तथा श्रमिकों के निवास स्थान का प्रबन्ध और निर्माण भी करना होता है । बरो 
कोन्सिक अपने क्षेत्र के भीतर बिजली शक्ति का प्रबन्ध मी करती है । 


काउण्टी कौन्सिल और बरो कौन्सिल को हन्दन के पुहिस प्रबन्ध से कोई 
मतलब नहीं है | केवल “लन्दन सिटी? की अपनी पुछिस है| इस “छन्दन सिटी'के 
चारो तरफ बृहद लन्‍्दन के लिये मेट्रोपोलियन पुलिस है । मेद्रोपोलिय्न पुलिस 
डिस्ट्रिक्‍्ट लन्दन को पूरी काउण्टी तथा अन्य काउंण्टियों के हिस्सों को लेकर 
बना है| पुलिस डिस्ट्रिक्ट का प्रधान पुलिस कमिश्नर होता है जिसकी नियुक्ति 
क्राउनः के द्वारा होती है । उनके कितने ही सहायक कमिश्नर भी नियुक्त 
होते ईं । मेट्रोपोलियन पुलिस फोस में बीस हजार पुलिस हैं | कमिइनर को 
पुछिस फोस के सगठन और उसकी शिष्टता और विनय ( डिसिज्ञीन ) 
का सारा उत्तरदायित्व है । इस सघटन का आर्थिक प्रबन्ध एक रिसिवर के 
द्वार होता है जिसको नियुक्ति 'क्राउन! के द्वारा होती है | 


स्थानीय स्वायत्त शासन पर केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण -- 


(१ ) केन्द्रीय सरकार स्थानीय स्वायत्त सस्थाओं को सरकारी सहायता 
( ग्राण्य इन-एड ) देती है | इज्जलैण्ड में स्थानीय पस्थाओं पर नियन्त्रण करने 
का यह प्रधान तरीका है। केन्द्रीय सरकार काउण्टी या बरोज को उनके विभिन्न 
कार्यों में कुछ सहायता देती है। जैसे प्रत्येक शद्दर को पुलिस-व्यवस्था के लिये 
जो कुछ खचना पढ़ता है, उसमें केन्द्रीय सरकार कुछ अपना हिस्सा देती है| 
इसके बाद केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रेषित इन्सपेक्टर यह निरीक्षण करता है कि 
सरकारी सहायता का प्रयोजन ठोक तौर से हो रहा है या नहीं। निरीक्षण के 
द्वारा उनकी चुट्यों का पता छग जाता है। इसके बाद सरकार कुछ नये नियम 
बनाती है जिससे ज्ुटियों दूर हो जायें । इस तरइ १९१९ मे एक पुलिस कामून 
पास हुआ जिसके द्वारा केन्द्रीय सरकार को म्युनिसिषल पुलिस के निवास स्थान, 
पेन्शन, पोशाक, वेतन तथा सघटन के छिये नियम बनाने का अधिकार प्राप्त 
हो गया । उसी तरह सावजनिक स्वास्थ्य रक्षा में भी केन्द्रीय सरकार सहायता 
देती है। १९२९ के पालमेण्ट के एक नियम द्वारा केन्द्रीय सरकार को अधि- 
कार दिया गया जिससे राष्ट्रीय स्वास्थ्य अफसरों के द्वारा जाँच करने पर 
यदि स्थानोय स्वास्थ्य सेवाओं में कोई ब्ुटि था दोष हो तो सरकारी सहायता बन्द 


स्थानीय शासन २०७ 


कर दी जाय | इस तरह सरकारी सहायता करेवढछ निरीक्षण का प्राकृथन ही 
नहीं है बल्कि इसके बाद स्थानीय अधिकारियों पर समान राष्ट्रीय नियमों को 
मानने के हढिये बाध्य किया जाता है | 


१९२९ के छोकछ गवनमेण्ट विधान के अनुसार प्रथक्‌ २ कार्यों के लिये 
सरकारी सहायता देने की प्रणाली समाप्त कर दी गई। उसके बाद से एक 
सावदेशिक योजना के अनुसार सभी स्थानीय स्वायत्त के न्षेत्रों को एक निश्चित 
सहायता मिछ्ती हे। इसमें काय निर्धारण नहीं रहता। किसी क्षेत्र के कुछ 
खर्चे का दर या 3 या 3 तक सरकारी सहायता के रूप में दिया जाता है | 
स्थानीय अधिकारी विभिन्न विभागों में अपनी इच्छा के अनुसार खच्च करने हैं । 
इस प्रणाली के अनुसार क्सी चुटि या ढठोंप पर सरकार सहायता बन्द कर 
सकत॑ है | 


स्वास्थ्य मन्‍त्री गरीबों वी सहायता, जल-प्रवन्ध, सकाई, स्वास्थ्य तथा इन 
ों ७ श 
विभगों से सम्बन्धित योजनाओं के लिये कज लेने पर नियन्त्रण करना है। 


ग्रह विभाग के द्वार पुलिस सग्ठन का, शिद्वा बोड ऊ्रे द्वारा स्थानीय 
शित्र सस्थाओ का निरीक्षण होता है । 


यातायात मन्त्री ट्रेमवे, स्ट्रीट रेलवे, फेरीन तथा डाक्स ( सामुद्रिक घाट 
जाँ जहाज खड़े होते हैं) तथा बन्द्र॒गाह पर नियत्रण करता है | इसी तरह 
व्य विभागों का नियन्त्रण विभिन्न विषयां पर रहता है | निरीक्षण और 
निन्‍्त्रण में कभी २ दिकतें भी आ जाती हैं | किस विभाग का नियन्त्रण किस 
प होना चाहिये, इसके विषय में गड़बड़ी हो जाती है | 


इड्जलैण्ड में विभिन्न राष्ट्रीय सरकारी विभाग स्थानीय शासन का प्रमन्ध 
धक्त रूप से नहीं करते | उनका काय केवल परामश देना, निरीक्षण करना, 
'वस्था जारी करना, उपनियमों के लिये स्वीकृति देना या अस्वीकार करना 
यादि हैं । साधारण नियमों के अनुसार स्थानोय स्वायत्त शासन की विभिन्न 
थाओं को उपयुक्त राष्ट्रीय विभागों की स्वीकृति से विमिन्न काया के करने का 
घिकार प्राप्त हे । कानून के अनुसार केन्द्रीय विभागों को स्थानीय सस्थाओं के 
आये अधिनियम बनाने क। अधिकार है । यद्यपि स्थानीय सस्यथायें केन्द्रीय 
भागों के द्वारा बनाये हुए अविनियमों को अपने ऊपर दबाव स्वरूप समझती 
| परन्तु केन्द्रीय सरकार से सहायता स्वीकार करने के कारण कोई दूसरा 


२०८ इग्लेण्ड 


चारा नही है । राष्ट्रीय आवश्यकताओं तथा राष्ट्रीय स्तर और एकता की दृष्टि 
से स्थानीय सस्थाओं को सावजनिक स्वास्थ्य, गरीबों की सहायता, शिक्षा और 
पुलिस रक्चा इत्यादि विषयों में अपने मन का कार्य करने देने का अथ देश्व के 
लिये हानिकारक सिद्ध हो सकता है। देश मे कम से कम एक समान एकता 
की दृष्टि तो आवश्यक ही है । 


इज्जलेण्ड में स्थानीय सस्थाओं पर केन्द्रीय नियन्त्रण शासकीय है अतः 
यह सुलम परिवतेनशील है | अग्रेजी व्यवस्था के अनुसार केन्द्रीय बोड यही 
विचारता है कि स्थानीय सस्याओं को अमुक काब करना चाहिये या नहीं। और 
यदि करना चाहिये तो किस हृद तक उन्हे पथ प्रदर्शन किया जा सकता है | 


इज्जलैण्ड में यदि कोई म्युनिसिपल बोड कज लेना चाहता है ते उसे 
पालमेण्ट या उपयुक्त केन्द्रीय विभाग से स्वीकृति लेनी होगी। प्रायः स्थनीय 
सस्थाये अपने काय की आवश्यकता के अनुध्तार उपयुक्त केन्द्रीय बिभा से 
परामश और स्वीकृति लेती हैं। केन्द्रीय विभाग नगर की राजस्व यावित्त 
सस्बन्धी शक्ति के ऊपर विचार करने के बाद स्वीकृति या अस्वीक्ृृति देताहै | 


[ दूसरा भाग ] 
ऋन्र्ड 


फ्रान्स का सवधान २११ 


फ्रान्स का संविधान 


फ्रान्स में विधानों के अनेकानेक प्रयोग हुए; हैं। तीसरा गणतन्न्रीय 
विधान ही फ्रान्स में कुछ समय तक ठहर सका। १८७० में जर्मनी के 
आक्रमण ने फ्रान्स को घुटने ठेकने के छिये मजबूर किया । बाद में एक विधान 
निर्मात्‌ समा का निर्वाचन हुआ और उसी सभा ने १८७५ में तृतीय लोकतन्त्र 
का विधान बनाया | यह विधान १९४० तक काय रूप में रहा | पुनः फ्रान्स 
नाज़ी जमनी के अधिकार में आ यया | जमन सेना १९४४ में मित्र राष्ट्रों की 
सेना के द्वारा विजित हुईं। फ्रान्स पुनः स्वतन्त्र हुआ | उसके बाद नई विधान 
सभा का निर्वाचन हुआ | इस असेम्बली ने एक विधान तैयार किया ओर 
जनता की स्वीकृति के ढिये एक जनमत सग्रह का आयोजन हुआ | चनमत 
सग्नह में विधान स्वीकृत नहीं हुआ | बहुमत विधान के विपक्ष में था। पुनः 
विधान सभा ने दूसरा विधान बनाया | 


दूसरा विधान बहुमत के द्वारा स्वीकृत हुआ। यद्रपि जितना वोट चाहिये 

शः कक क 

था, उतना थोट नहीं मिला। चतुर्थ गणतन्त्र का प्रारम्भ ६१९४६ में नये 
विधान को स्वीकृति से हुआ । 


चतुर्थ गणतन्त्र के सविधान का मुख्य स्वरूप १८७५ के सविधान से 
लिया गया है। उस सविधान की तरह यह भी एक स्विधान समा के द्वारा 
निमित है | यह प्राय छिखित सविधान है जिसका प्रारूप १९४६ में तैयार हुआ 
था। विधान, केन्द्रीय तथा गणतन्त्रीव है । अमरिका की तरह यहाँ मी प्रधान 
शासक का निर्वाचन होता है। परन्तु राष्ट्रपति को शासन का अधिकार प्राप्त 
नहीं है| शासन का प्रबन्ध मन्त्रि मण्डल के ऊपर है जो राष्ट्रपति के प्रति 
उत्तरदायी है । इस तरह इच्चलैण्ड या भारत की तरह फ्रान्स का शासन 
पालंमेण्टरी है । सरकार भी एकात्मक है | देश के शाप्तन के लिये एक ही 
केन्द्रीय शासक मण्डल हे और एक ही पालंमेण्ट है | यहाँ तक यह ब्रि्शि 
प्रणाली पर आधारित है | पर दोनों में भेद भी हे। ब्रिटिश सविधान में 
कैबिनेट उत्तरदायित्व परम्परा पर अवलरूम्बित हे परन्तु फ्रान्स में यह संविधान 
में ढिखित है । 

इस तरह का उल्लेख तृतीय गणतन्त्र के सबिधान में भी था। चतुय गण- 
तन्‍्त्र में कैबिनेट का उत्तरदायित्व साधारण प्रतिनिधि सभा अर्थात्‌ राष्ट्रीय असे- 
स्वल्ली के प्रति है और तृतीय गणतन्त्र में दोनों सभाओं के प्रति या।इन्नलैण्ड का 


श्१२ फ्रान्स 


संविधान सुंछभ परिवर्तनशीड है और फ्रान्स का संविधान अपरिबतनशील है 
अर्थात्‌ अछ्चकदार है | फ्रान्स की पालमेण्ट साधारण कानून पास कर सकती है 
पर सविधान में कोई परिवर्तन या सशोधन नहीं कर सकती। सविधान 
में सशोधन का प्रस्ताव पालमेण्ट को दोनों सभाओं के पर्याव्र बहुमत से 
होना चाहिये और उसके बाद रेफरेण्डम ( छोकमत सग्रह ) के द्वारा जनता 
की स्वीकृति मिल जाने पर पूर्ण समझा जाता है । 


फ्रान्‍्स के संविधान की एक अन्य विशेषता यह है कि इज्जञलैण्ड की तरह 
यह एक ही समान विधान के द्वारा सभी नागरिकों को समान नहीं मानता । 
उच्च अधिकारियों द्वारा निर्मित शासकीय अदालतों में ही उन राजकर्मचारियों 
का भुकदमा होता है जिन्होंने कोई गछती या दोष शासकोय पद से किया हो । 
इस प्रणाली को शासकीय विधान प्रणाली कहते हैं। 


यद्यपि फ्रान्स का संविधान अमेरिका की तरह छिखित हे तो भी फ्रान्स के 
न्थायालय को फ्रासिसी पालंमेण्ट के द्वारा पारित विधान को अवैध घोषित करने 
का अधिकार नहीं है | साधारण न्यायालय को लिखित सविधान के अथ करने 
का अधिकार प्राप्त नहीं है। फ्रासिसी विधान संभा का कोई विधान किसी 
न्यायालय में अवैध नहीं हो संकता । परन्तु चतुर्थ गणतन्त्र के सविधान में एक 
सवैधानिक समिति की व्यवस्था की गई है जिसका काय होगा कि विधान सभा 
द्वारा पारित विधानों पर अपनी सम्मति दे कि वे सविधान की धाराओं के अनु- 
कूल हैं या नहीं । 

नये संविधान में दों नई सस्याओं की व्यवस्था हुईं है--( १) आशिक परि- 
धद ( २) फ्रौन्‍्च यूनियन की कौन्सिल ( क्रासिसी सघ की परिषद )। 

आर्थिक परिषद की परिकल्पना जमनी के विमार संविधान के ढंग पर की 
गई है। इसका काय राष्ट्रीय असेम्बली छारा भेजे हुए, सभी प्रारूपों पर परा 
मशद्तता के रूप में विचार तथा सुझाव देना होगा । किसी राष्ट्रीय आर्थिक 
योजना पर इससे परामश लेना आवश्यक होगा | 








॥ 8एछाक्षा) भी हकएएं. बधाई 006. 4व्गाजाइफब्वत ए9 
पृ. 


शासक सण्डल २१३ 


शासक मण्डल 


प्रधान शासक को राष्ट्रपति कहा जाता है। इसका निर्वाचन फ्रान्स की 
पालमेण्ट की दोनों सभाओं की सयुक्त बैठक में बहुमत वोट के 
राष्ट्रति द्वारा होता हे। इसका कार्यकाल सात वष का है और वह 
पुनरनिवांचित हो सकता है। कोई मी नागरिक इस पद के 
लिये उम्मीदवार हो सकता है । पर उन परिवारों के सद॒त्य उम्मीदवार नहीं हो 
सकते जिन्होंने फ्रान्स में कमी शासन किया था। राष्ट्रपति साधारण न्यायालयों 
के अधिकार क्षेत्र से मुक्त है। राष्ट्रीय असेम्बी के द्वारा राष्ट्रपति पर महामियोग 
छाया जा सकता हे। महाभियोग का विचार द्वितीय समा में नहीं बहिकि 
महान्यायाल्य में होगा जिसका निर्माण राष्ट्रीय असेम्बी अपने नये कायकाल में 
करेगी। फ्रान्स का राष्ट्रति राज्य के प्रति विश्वासघात करने के अमियोग 
में ही पदच्युत हो सकता है। अभियोग सिंद्ध हो जाने पर वह अपदल्थ 
हों जायगा | 


राष्ट्रपति गणतन्त्र का प्रथम नागरिक है। इस हैसियत से उसे मान, 
विशेषाधिकार और वाह्य राजसी शिष्टता ग्राम है । वह एक राजप्रासाद में रहता 
है और राजा की तरह मान्य है | परन्तु निर्वाचित होने के कारण उसका वह 
महत्व या प्रभाव नहीं है जो ब्रिटिश नरेश का है| वशानुगत महत्व और उसका 
राम इसे प्रात नहीं है | 


राष्ट्रपति प्रधान शासक है | उसी के नाम पर शासन सचाबन होता है । 

उसे सर्वोच्च परिषद तथा राष्ट्रीय रक्षा समिति के 

राष्ट्रति के अधिकार. सद॒त्यों और अन्य उच्च राज कर्मचारियों के नियुक्त 
करने का अधिकार है । वह मन्त्रिपरिषद्‌ के अध्यक्ष 

की नियुक्ति करता है। मन्त्रि परिषद के अध्यक्ष का अथ प्रधानमन्त्री से है । 
प्रधान मन्त्री की नियुक्ति पूण तभी होती है जब उसे राष्ट्रीय असेम्बल्ी के वोठ 
के द्वारा असेम्बली का विश्वास प्राप्त होता है। परराष्ट्र सम्बन्ध में वह अन्य 
देशों के दूतों और राजमन्त्रियों के प्रमाण पत्र को लेता है तथा अपने 
देश के दूतों और राजमन्त्रियों को मेजता है। सन्धियाँ या सममप्रेते उसके 
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नाम में हो होती है और वही उसको स्वीकृति देता है। उसे किसी अपराधी 
को क्षमा प्रदान करने का अधिक्वार है । 


राष्ट्रति को कुछ व्यवस्थापक अर्थात्‌ बिधान सम्बन्धी अधिकार है। 
उसे व्यवस्थापक सभा को बुछाने ओर स्थगित करने या विसजेन करने का 
अधिकार नहीं है | परन्तु कुछ परिस्थितियों मे मन्त्रि-परिषद की प्राथना पर 
राष्ट्रीय असेम्बडी को भग कर देने का अधिकार है। राष्ट्रीय असेम्बली को वह 
सन्देश भेज सकता है और दोनों सभाओ में उनके द्वारा पारित किसी विधेयक पर 
पुनविचार का माँग कर सकता है। पालमेण्ट के द्वारा पारित किसो विधान पर 
उसे हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है। उसे पालमेण्ट के द्वारा पारित 
किसी कानून को दस दिन के अन्दर कार्यान्वित करने का आदेश देना होगा या 
राष्ट्रीय असेम्बली के ढारा किसी कानून की आवश्यकता € अजें-सी ) धोषित हो 
तो उसे पाँच दिन के अन्दर ही कार्यान्वित करना होगा । 


पालं॑मेण्ट के द्वारा पारित किसी विधान पर उसे प्रतिषेष ( विये ) का 
अधिकार नहीं है | उसे कानूनों की ब्रटियों को पूरा करने के लिये आडिनेन्सों 
के जारी करने का कुछ परिस्थितियों में अधिकार है। फ्रान्स की पाल्मेण्ट 
काबूनों को साधारण रूप में पास करती है। राष्ट्रपति के द्वारा उसके आवश्यक 
अड्गों ( 2८४८४४५ ) की पूर्ति होती है । 


संविधान ने यह भी नियम मान छिया है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश या 
आदेश पर शहमन्त्री तथा एक और दूसरे मनन्‍्त्री का हस्ताक्षर होना आवश्यक 
हे क्योंकि वे दोनों अपने हस्ताक्षर के लिये पालमेण्ट के प्रति उत्तरदायी हैं । 
संबिधान के इसी धारा के कारण राष्ट्रपति का स्थान बिलकुछ ब्रिटिश नरेश की 
तरह हो जाता है । अतः फ्रान्स का राष्ट्ररति एक सीमित कार्यकारू तक 
बैधानिक राजा है। मनन्‍्त्री छोग नीति निर्धारित करते हैं, विषेयकों और 
अध्यादेशों के सम्बन्ध मे निश्चय करते हैं तथा राष्ट्रपति केवल अपना 
हस्ताक्षर करता है । मे 


सबिधान के अनुसार राष्ट्रपति केबल नाम मात्र का अधिकारी रह जाता है 
फिर भी कुछ प्रभाव तो उसका रहता ही है| फ्रान्स में किसी एक राजनीतिक 
दछ का बहुमत राष्ट्रीय असेम्बली में नहीं हुआ | अतः कई पार्टियों के रहने से 
प्रधान मन्‍्त्री के चुनने में राष्ट्रपति को स्वतन्त्रता रहती है और बह अपना 
बिबेक प्रयोग में हा सकता हैं। पर इसमें भी इसे कठिनाइयों का सामना 
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करना पढ़ता है| ऐसे ही व्यक्ति को प्रधान मन्त्री के लिये बुढाना होगा जिसके 
साथ दूसरे दछ के छोग सम्मिलित होकर सयुक्त मन्त्रि-मण्डल कायम कर सके। 


इतना तो आवश्यक है कि बह राष्ट्र की एकता का प्रतीक है ओर इसके 
कारण शासन की क्रमचद्धता और सुरक्षा बनी रहती हे | साहसी, परिभ्रमी और 
अनुभवी व्यक्ति राष्ट्रपति होकर प्रभावशाली बन सकता है | 


बास्तविक शासन का अधिकार मन्त्रिमण्डल के हाथ में है। राष्ट्रपति केवल 
नाम मात्र का शासनाव्यक्ष है। सवप्रथम प्रधानमन्त्री की 
कैबिनेट. नियुक्ति राष्ट्रपनि करता है परन्तु उम्तकी नियुक्ति तब तक वैध नहीं 
होती जब तक वह अपनी नीति को राष्ट्रीय असेम्बी में घोषित 
नहीं करता और वोट के द्वारा उस सभा का विश्वास प्राप्त नहीं करता। विश्वास का 
बोट तो सार्वजनिक वैलट के रूप में होगा और पूण बहुमत के द्वारा स्वीकृत 
होना चाहिये। अतः प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभा ( राष्ट्रीय असेम्बली ) दारा 
मनोनीत समझा जाता है। जब प्रधानमन्त्री को विश्वास का वोट मिल जाता है 
तत्र राष्ट्रपति एक आदेश के द्वारा उनकी और उनके सहयोगियों की नियुक्ति 
घोषित करता है| मन्नत्रियों को दोनों समाओं की बैठकों तथा सभाओं के द्वारा 
नियुक्ति आयोगो में जाने का और बोलने का अधिकार प्राप्त है। मन्त्रियों की 
सख्या किसी साधारण कानून या सविधन के द्वारा निश्चित नही है। प्रधान- 
मन्त्री के परामश पर मन्त्रियों को सख्या राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित होती है। 
सख्या करीब चोदह पम्द्रह के छगमग होतीं है। प्रत्येक मन्‍्त्री को कोई विभाग 
अवदब्य मिलता है। न्यायविभाग, परराष्ट, ग्हविभाग, राजस्व, युद्ध, तामीरात, 
पीध्ट भौर देलीमाफ, व्यापार सम्बन्धी व्यवसाय, श्रम, सावजनिक स्वास्थ्य, कृषि 
उपनिवेश, सावजनिक सस्थाएँ, शिक्षा, कछा और विज्ञान तथा सामुद्विक बेढ़ा 
इत्यादि महत्वपूर्ण विभाग हैं | 


सविधान में कैबिनेट और मन्त्रि-परिषद्‌ में मेठ ठहराया गया है। भन्त्रि- 
परिषद्‌ में सभी मन्त्रिगण रहते हैं और राष्ट्रपति उसका अध्यक्ष होता है। 
विघानो के कार्यान्वित करने तथा अध्यादेशों के जारी करने का कारय मन्त्रि- 
परिषद्‌ को है | इसकी बैठक बिलकुल नियम के भीतर होती है। नीति निर्धारण 
तो कैबिनेट की बैठकों में होता हे जहाँ प्रधानमन्त्री अध्यक्ष का काम करता है । 
जब मन्त्रिमण्डड के सदस्य कैबिनेट की तरइ मिलते हैं तो सरकारी नीति 
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निश्चय करते हैं| जब वे मन्त्रियों की परिषद में बैठते हैं तो केवछ कैबिनेट के 
निश्चयों को वेधरूप देते हैँ । 
सविधान के नियमों के अनुसार मन्न्रिगण सामूहिक रूप से सरकारी नीति 
के लिए उत्तरदायी हैं तथा व्यक्तिगतरूप से अपने ९ विभाग के कायों के लिये ! 
चतुथ गणतन्त्र में मन्त्रिमण्डल केवल राष्ट्रीय असेम्बली के प्रति ही उत्तरदायी है । 
परन्तु तृतीय गणुतन्त्र के सविधान के अनुसार मन्त्रिमण्डल दोनों समाओं के 
प्रति उत्तरदायी था। मन्त्रियों का उत्तरदायित्व फ्रान्स में अलिखित परम्परा 
या प्रथा के आधार पर नहीं हे बल्कि सविधान की लिखित धाराओं पर अब- 
छम्बित है। सविधान में स्पष्ट छिखा है कि यदि राष्ट्रीय असेम्बढी सार्वजनिक 
वैलट के द्वारा बहुमत से अविश्वास का प्रस्ताव स्वीकृत करती है तो मन्त्रिमण्डल 
को पदत्याग करना होगा | परन्तु अविश्वास के प्रस्ताव पर बैल्ट बोट छेने के 
पूव कम से कम चौबीस घण्टे का समय व्यतीत हो जाना चाहिये । मन्च्रियों 
को अपने काय के लिये कानूनी उत्तरदायित्व का भार महामियोग के द्वारा सहना 
पढ़ता है । राष्ट्रीय असेम्मली के द्वारा मन्त्रियों पर बहुमत से महाभियोग पारित हो 
सकता है महामियोग पर विचार और निर्णय महान्यायाव्य के द्वारा होता है । 
एक मन्त्रि-मण्डल के पद त्याग करने पर दूसरा मन्त्रि-मण्डल पद भ्रहण 
करता है। पर साधारणतः नये मन्त्रि-मण्डल में पुराने मन्त्र मण्डल के बहुत से 
सदस्य सम्मिलित रहते हैं | इस प्रकार क्रान्स में एक मन्त्रि-मण्डल के अपदस्थ 
होने पर दूसरे मन्त्रि-मण्डल के आने पर बिलकुछ नया मन्त्रि मण्डल नहीं होता । 
बहुत से पुराने सदस्य भी रहते है | उसमें थोड़े पुराने छोड़ दिये जाते है और 
कुछ नये सम्मिल्ति कर लिये जाते है। 
नये सविधान में प्रधानमन्त्री को कुछ विशेष अधिकार दिये गये हैं । 
राष्ट्रपति नहीं बल्कि प्रधानमन्त्री ही कानूनों को कार्यरूप में परिणत करने के 
लिये उत्तरदायी है। जो थोड़ीसी उच्च नियुक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथ में है, उन्हें 
छोड़कर मुल्क ओर फोजी कमचारियों की नियुक्ति प्रधानमन्त्री के द्वारा होती है। 
शख्नसेना को निर्देश करना तथा राष्ट्रीय रक्षा की नीति का समन्वय करना 
प्रधानमन्त्री का कत्तव्य है | 
इजलेण्ड में प्रत्येक मन्त्रि मण्डछ पालमेण्ट के पूरे कार्यकाछ तक रहता है | 
फ्रान्स में शायद ही कोई ऐसा मन्त्रि-मण्डक 
मून्वि-भसठछ का अस्थावित्व हो जो पा्ंमेण्ट के पूरे कार्यकारू तक रह 
सका हो | तृतीय गणतन्तर में एक म्न्न्रि-मण्डड 
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का कार्यकाह अधिक से अधिक आठ मास रहता था। चतुर्थ गणतन्त्र के 
थोढ़े ही समय में कई मन्न्रिमण्डल बन चुके । इसतरइ के राजनीतिक 
परिवतन के कई कारण हैं। प्रथमतः फ्रान्प्त में दो से अधिक राजनीतिक दलों 
का होना, दूसरा पार्टी शिष्ठता की छ्ुटियाँ और कमजोरियाँ, तीसरा पालंमेण्ट 
'भग करने का कैबिनेट को अधिकार न होना। ये ही तीन प्रमुख कारण हैं। 


फ्रान्स में पार्टियों की सख्या बहुत है | यह फ्रान्सिती जनता की मनोदृत्ति 
का फूल है | लोग किसी सैद्धान्तिक वादविवाद को उसके अन्तिम तर्क तक 
पहुँचाने की कोशिश करते हैं | राजनीति के सिद्धान्त तक शाज्न के नियमों पर 
अड्डगणित की सत्यता की तरह नहीं होते । राजनीतिक सिद्धान्तों का निर्माण 
लोगों की परिस्थिति, विकास-स्तर तथा मनुष्य की मनोद्ृत्तियों के आधार पर 
होता दे। यही कारण है कि फ्रान्सिसी जनता एक या दो बड़ी पार्टी में 
न रहकर छोटी-छोटी बातों या मतभेदों को लेकर अलग समूह बना लेती है | 
बहुत छोटी पार्टियों के होने से कोई भी एक पार्टी ऐसी नहीं होती कि पालमेण्ट 
में उसका बहुमत हो जाय । इसतरह प्रत्येक मन्त्रि मण्डल कई समूहों के सम्मेलन 
से बनता है | मन्त्रि-मण्डल का स्वरूप सयुक्त मन्त्रि मण्डल का होता है। सबुक्त 
मन्त्रि-मण्डल तो अपने स्वरूप और निर्माण के कारण सदा ही अस्थायी 
होता है | मन्त्रि मण्डल के सदस्यों में कोई आधारभूत एकता नहीं तथा किसी 
एक दल के प्रति भक्ति नहीं, अत, किसी भी मतमेद्‌ पर सयुक्त मन्त्रि-मण्डल का 
टूय्ना सम्भव है | सयुक्त मन्त्रि मण्डल बनाते समय तो कोई विशेष दिक्कत 
नहीं होती । विभिन्न नेताओं की आपसी बातचीत के बाद कामचछाऊ मेल और 
कार्यक्रम बन जाता हे पर जब मन्च्रि-मण्डलछ का काय आगे बढता है तब 
विभिन्न दलों के सिद्धान्त और कायक्रमों के समन्वय की कठिनाइयाँ होने 
लगती है । कठिनाइयों के होते ही मतभेद जो प्रच्छन्न था वह प्रत्यक्ष हो 
जाता हे ओर मन्त्रि-मण्डल टूट जाता है। दूसरा मन्त्रि-मण्डल कुछ देर-फेर के 
बाद बनता है और वह मी कुछ दिनों के चलने के बाद टूट ही जाता है । 


यही नहीं कि बहुत सी छोटी छोटी पाटियाँ हैँ बल्कि पार्टियों का सगठन 

भौ बहुत दीछा और कमजोर है । पार्टी की शिष्टता और उसके प्रति चिपके 

रहने की मनोदृत्ति बहुत दृइ नहीं हैं । छोटी छोटी बातों पर सदस्य लड 

जाते हैं और एक पार्ी छोड़कर दूसरे में मिछ जाते हैं या कोई दूसरा एक 

छोटा सा समूह बना लेते हैं | दक्षिण पत्तियों से छेकर वाम पश्चियों तक इतनी 
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पार्यियाँ हैं कि इनके काय-क्रम में बहुत थोड़े थोड़े का अन्तर है। इसढिये एक 
पाये को छोडकर दूसरी पार्यी में मिछ जाना कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि विचार 
में काफी समता रहती है | एक बार जब सदस्य निर्वाचित हो ज्ञाता है तो कम 
से कम चार वर्ष के लिये वह आपने को सुरक्षित पाता है क्योंकि राष्ट्रीय असेम्बढी 
इसके पहले भग नहीं हो सकती । इसलिये जब किसी मन्त्रि मण्डल का भाग्य* 
अधर में रहता है तो कितने ही सदस्य बदनामी के डर से उस पार्टी को छोड़कर 
दूसरी पार्टी में मिल जाते हैं । 


एक तीसरा कारण यह भी है कि प्रथम सभा ( राष्ट्रीय असेम्बडी ) के भज्ञ 
होने का कोई स्वरूप सबिधान में नहीं है। इ्गलैण्ड मे किसी पार्टी के सदस्य 
इस बात से भी भयभीत रहते हैं कि यदि कैबिनेट की राय के विरुद्ध में लोगों 
ने वोट दिया तो केबिनेंट पालमेण्ट को भद्ग करा सकती हे। तब उन्हें नये 
चुनाव का खच सहना पड़ेगा और शायद उन्हे पार्टी का टिकट भी न मिले । 
इस तरह दूसरी बार उनका निर्वाचित होना भी मुश्किल हो जायेगा। इसलिये 
कैबिनेट को गिराने या पदच्युत करने के पहले छोग खूब सोच विचार कर लेते हैं। 
यही कारण है कि इंगलेण्ड में मन्त्रिमण्डल अपने पाटी के सदस्यों के कारण कभी 
नहीं दूटता । १९११ में मजदूर सरकार के सदस्यों और पार्टी के सदस्यों में 
आधारभूत मतभेद हो गया था। पार्टी के मतभेद के कारण ही बाद में मजदूर 
पार्ट की गहरी हार हुई । 


फ्रान्स में मन्त्रिमण्डल अपने पार्टी के सदस्यों द्वारा सहयोग नहीं पाने पर 
राष्ट्रपति से राष्ट्रीय असेम्बली की भज्ञ करने के लिये कह सकता है। परल्तु 
राष्ट्रीय असेम्बठी के भह्ठ हो जाने पर प्रधानमन्त्री भी पदत्याग कर देगा और 
उसका स्थान राष्ट्रीय असेम्बली का अव्यक्ष ग्रहण करेगा इस कारण राष्ट्रीय असे- 
ग्वढी को मज्ञ कराने के अधिकार का प्रयोग शायद ही किया जायेगा | फ्रान्सिसी 
कैबिनेट के लिये राष्ट्रीय असेम्बडी को भज्ञ करा देने की घमकी देकर भपनी 
पार्टी के सदस्यों को पार्टी के नियमों ओर उसकी शिष्टता को मानने के लिये बाध्य 
करने का कोई रास्ता नहीं है। 


इन सभी कारणों का एक प्रतिफल यह हुआ है कि फ्रान्स मे मन्त्रिमण्डल 
स्थायी नहीं है। प्रारम्म से ही फ्रान्‍्स के छोकतन्त्र की यह कमजोरी रही है। 
फ्रान्स का कोई मन्निम्ण्डल किसी मी स्थायी नीति का अनुप्तरण नहीं कर सका 
है | इसी कारण से फ्रान्स की सच्ची भलाई या सच्चा हित सदैव मन्न्रिमण्डल के 
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कार्यो से दूर रहा है। केवल मन्त्रिमण्टल अपनी स्थिति को सुरक्षित करने में 
ही परीशान रहता है । उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का अनर्थ होता है। लोकहित- 
साधक कानूनों के बनाने में ब्िलम्ब होता है | 


मन्त्रिमण्डल के परिवतन से फ्रान्स में कोई विशेष राजनीतिक महत्व नहीं 
होता क्योंकि एक मन्त्रिमण्डल के जाने और दूसरे के आने में केवल थोड़े से 
लोगों का ही परिवतन होता है । 


अत #्रान्स में इ्गलेण्ड की तरह पालंमेण्टरी सरकार की प्रणाली है। पर 
दोनों देश के कैबिनेट प्रणाली में मेद है | 


ब्रिटिश कैबिनेट प्रथाओं और परम्पराओं पर आधारित है। 

फ्रान्स भें केत्रिनेट का उत्तरदावित्त सविधान की धाराओं म लिखित है | 
कैबिनेट राष्ट्रीय असेम्बली के प्रति सविधान के अनुसार ही उन्तरदायां हे । 

इगलेण्ड में सयुक्त मन्त्रिमण्डल युद्ध के समय या किसी अन्तराष्ट्रीय या 
राष्ट्रीय सक्लुटों के समय होता है। अर्थात्‌ साधारणत* संयुक्त मन्त्रिमण्डल इगहैण्ड 
में नहीं होता | मन्त्रिप्रण्डछ केवल एक ही पार्टी ऊे सदस्यों से बनता है । 


फ्रान्स में एक-पार्टी कैबिनेट तो होता ही नहीं | वहाँ के लिये यह अश्नम्भव 
सी बात है । चूँकि वहोँ कैबिनेट एक पार्य से नहीं बल्कि कई पार्टियों से मिछकर 
बनाया जाता है अतः कैबिनेट में वह एकता और समभाव नहीं होता जो ब्रिटिश « 
कैबिनेट में होता है । 


इंगलैण्ड में प्राय" मन्त्रियण पाल॑मेण्ट के सदस्य होते हैं। यदि कोई मन्त्री 
पालमेण्ट का सदस्य नहीं दे तों निश्चित समय के भीतर वह पालंमेण्ट का मेम्बर 
हो जाता है। परूतु फ्रान्स में यह कोई आवश्यक नहीं है। तृतीय गणतन्त्र 
में कितने ही ऐसे मन्त्री होते थे जो पालमेण्ट के सदस्य नहीं थे। इगलेण्ड में 
मन्त्रियों को पालमेण्ट का मेम्बर होना जरूरी इसील्यि हे कि मेम्बर ही पार्लमेण्ट 
में बैंठ सकता है ओर बोल सकता है। परञ्तु फ्रान्स में मन्त्रियों को पालमेण्ट 
की दोनों समाओं में बोलने का अधिकार है। यद्यपि वे पालमेण्ट के सदस्य 
होंयानहों। 

फ्रान्स में प्रधानमन्त्री को संविधान से कुछ अधिकार प्राप्त हैं। उन्हे कानूनों 
को जारी करने, घुल्की और फौजी अफसरों की नियुक्ति करने तथा राष्ट्रीय रक्षा 
नीति को सद्चालन करने का अधिकार सविधान से सुरक्षित है। ” 
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इन विशेष अधिकारों के रहते हुए भी इज्ञछिश प्रधानमन्त्री से उसकी 
तुझुना नहीं हो सकती | इस्लैण्ड का प्रधान मन्त्री बहुत ही महत्वपूण स्थान और 
मान प्राप्त करता है | वह बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति होता है। धूँकि फ्रान्स 
में सयुक्त मन्त्रि मण्डल होता है, प्रत्येक मन्त्री यह जानता है कि किसी विशेष 
अवसर पर या सकटठ के समय वह प्रधान मन्‍त्री के विरुद्ध होकर मन्त्रि-मण्डल 
को तोड सकता है । जब मन्त्रि-मण्डल पदत्याग करता है, कोई मन्त्री दूसरे 
नये मन्त्रि-मण्डल का सदस्य हो सकता है। इस तरह फ्रान्स के मन्त्रियो को 
कुछ अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त है जो ब्रिटिग कैबिनेट के मन्त्रियों को नहीं है | 


ब्रिटिश कैबिनेट का अधिक प्रभाव पालंमेण्ट पर होता है। फ्रान्छिसी 
मन्त्रि-मण्डल का उतना प्रभाव पालंमेण्ट पर नहीं होता | फ्रान्स की पाल मेण्ट 
ही फ्रानस्स की कैबिनेट पर अधिक प्रभाव रखती है । इसका कारण पार्टियों के 
नेताओं का प्रभाव व्यक्तिगत सदस्यों पर पूरा नहीं होता, कैबिनेट को अपने 
साथ देने वालों पर मरोसा नहीं रहता तथा कैबिनेट को राष्ट्रीय असेम्ब्रढी को 
भग कंरने का अधिकार कुछ इस तरह के नियमों से नियन्त्रित है कि कैबिनेट 
राष्ट्रीय असेम्बली को भग करने की बात नहीं सोचती । इज्ञलैण्ड में यदि कोई 
कैबिनेट साधारण सभा में हार जाता है तो वह राजा के द्वारा कामन्स सभा को 
भग करा देता है | यदि कैबिनेट को नये चुनाव में बहुमत मिल जाता है तो 
वह अपने स्थान पर डटा रहता है यदि बहुमत नहीं मिला तो तुरन्त पदत्याग 
कर देता है। अर्थात्‌ कैबिनेट के पदत्याग या उसे हटाने का अन्तिम अधिकार 
निर्बाचकों को दे । निर्वाचक ही सच्चे स्वामी छोकतन्त्र में होते हैं । 


फ्रान्स में राष्ट्रीय अस्ेम्बली मब्नि मण्डल को अपदस्थ कर देता है और वह 
स्वय भग नहीं होती । 
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फ्रान्‍्स की पालमेण्ट में दो सभाएँ ई--( १ ) राष्ट्रीय असेम्बदो 
(२) गणतन्त्र परिषद्‌ ( कोधिछ आफ दी रिपब्लिक ) 
इस कौंसिल में ३१५ सदस्य हैं जो कई विचारों से चुने जाते हैं । दो सो 
सदस्यों का निर्वाचन फ्रान्स के विभिन्न डिपाय्मेण्टों के दवाण होता है । प्रत्येक 
डिपाय्मेण्ट मे एक निर्वाचक मण्डल होता है जिसे अपने डिपाट्मेण्ट के 
प्रतिनिषियों को चुनने का अधिकार होता है । प्रत्येक डिपा्ट्सेष्ड से कितने 
सदस्य कौंसिल में जायेगे यह विधान द्वारा निश्चित रहता है । हर एक डिपाटमेण्ट 
के निर्वाचक मण्डल में निम्नलिखित सदस्य होते हँ-- 
( १) किसी डिपाट्मेण्ड से चुने हुए, राष्ट्रीय असेम्बली के सदस्य | 
(२ )एक डिपास्मेण्ट में जितने एरोनडिसमाँ होंगे उनके सभी 
कौसिलर । अर्थात्‌ एरोनडिसमाँ कोन्सिल के सभी सदस्य । 
(३) हर एक डिपार्टमेण्ट में जितने कम्युन होंगे वहाँ की म्युनिसिपल 
कौंसिल के डेलिगेट | 
इस तरह दो सौ सदस्यों का चुनाव होता है। सत्तर सदस्य फ्रान्स के 
उपनिवेशों के प्रतिनिधि होते हैं। जो कुछ सख्या शेष रह जाती है उनका चुनाव 
राष्ट्रीय असेम्बली के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता हे । 
कौन्सिछ स्थायी सस्या है। यह कमी भज्ञ नहीं होती। इसके आधे सदस्य 
अवकाश ग्रहण करते हैं। अवकाश अहण का समय काबून के द्वारा निश्चित 
होता है। अतः नियम के अनुसार निश्चित अवधि के बाद आधे अवकाश ग्रहण 
करते हैं और उनके स्थान पर नये छोगों का चुनाव होता है। इस तरह इस 
ससथा में नये छोगों का प्रवेश होता रहता है । 
राष्ट्रीय असेग्बली के अधिवेशन के साथ ही कोन्सिल का भी अधिवेशन होता 
है। कौन्सिल अपना अध्यक्ष चुनती हैं। अध्यक्ष को कौन्सिल में विनय और 
नियम के अनुसार व्यवस्था रखने का अधिकार है। 
तृतीय गणतन्त्र की सिनेट एक बहुत ही गम्भीर और महत्व रखने वाली 
संस्था थी और उसके अधिकार मी प्रमावकारों थे। 
इसके अधिकार परन्तु कौन्सिल सिनेट की छाया मात्र हे। इसे कादूल- 
निर्माण का राष्ट्रीय असेम्बली के साथ समान अधिकार प्राप्त 
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नही है। कौन्सिठ केवल परामशदातृ सस्था है | कानून-निर्माण में इसका कार्य 
गोण है । नये सविधान के अनुसार राष्ट्रीय असेम्बली ही कानून बनाने की 
एकमात्र अधिकारी सभा है । द्वितीय सदन को किसी विधेयक के प्रारम्भ करने 
या प्रस्ताव करने का अधिकार है। पर किसी कानून के पास करने के छिये 
इसकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। राजस्व विधेयक ( वित्त-विघेयक ) 
को छोड़कर कौन्सिल में कोई बिल प्रस्तावित हो सकता है। फिर इन बिलों को 
असेम्बल्ी में बिना किसी वाद बिवाद के भेजना पड़ता है। जब असेम्बली में 
उन बिलो पर प्रथम वाचन हो जाता है तब उन बिलों पर कोपिल को 
विचार करने का अवसर प्राप्त होता है | बिलों के प्राप्त होने के बाद दो माप्त के 
भीतर कोसिल को अपना विचार प्रकट करना होगा। यदि राष्ट्रीय असेम्बली 
किसी बिल को अत्यावश्यक समझती है या वह वित्त सम्बन्धी विधेवक है तो 
बहुत ही कम समय में विचार करके राष्ट्रीय असेम्बी के पास मेजना होगा । 
कोसिल सशोधन का सुझाव कर सकती है | परन्तु असेम्बली सशोधन को 
स्वीकार या अस्वीकार करने के लिये स्वतन्त्र है । 


कौंसिक अपने सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव से यह मॉग कर सकती है कि 
राष्ट्रीय असेम्बडी के द्वारा पारित विधेयक सब्वेधानिक समिति के पास भेज दी 
जाय कि बह सविधान की घाराओं के अनुकूल है या नहीं। इसे सविधान में 
प्रस्तावित सशोधन के प्रारूप विधेयक पर अपनी सहमति प्रकट कर सकता है | 
नया छ्वितीय सदन केवल पुनर्विचार करने वाली सस्था है | वह किसी 
विधेयक को प्रस्तुत कर सकता है, परीक्षण या निरीक्षण कर सकता हैं, तथा 
कुछ विछम्ब कर सकता है | केकिन बिलूम्ब का दुष्प्रयोग नहीं कर सकता तथा 
निरीक्षण या परीक्षण वेघानिक जिंच का रूप घारण नहीं कर सकता | यह 
परामश दे सकता है पर अल्वीकार नहीं कर सकता | यह नियन्त्रित कर 
सकता है पर उसे रोक नहीं सकता | मालूम होता है कि नये सबिघान के 
बनाने के समय कौसिल की शक्ति और उसके अधिकार के लिये बिमार सविधान 
के रिसराट की परिस्थिति का अधिक ध्यान रखा ग्रया है बनिस्वत पुरानी सिनेट 
के जो तृतीय गणतन्त्र की विशेष देन थी । 
पालसेण्ट की प्रयम सभा का नाम राष्ट्रीय असेम्बली है। इसके सदस्यों की 
संख्या लगभग ६१९ हैं। वयस्क प्रताधिकार के 
सप्ठीय असेम्बली आधार पर इसके सदस्यों का निर्वाचन चार वर्ष 
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के लिये होता है। कैबिनेट की माय या परामग पर राष्ट्रपति इसे अवधि के 
पहले भी भग कर सकते हैं | असेम्बली के भग करने की माग तभी 
स्वीकृत होगी जब असेम्बडी अठारह महीने के मीतर कम से कम 
दो मन्त्रिमण्डल को पदत्याय के छिये बाध्य कर चुकी हो । यदि मन्तरि- 
“मण्डलों का पदत्याग उनकी नियुक्ति के पन्रह दिनों के अन्दर हुईं हो तो 
असेम्बडी के भग करने की माग स्वीकृत नहीं होती | असेम्ली के भग होने के 
साथ ही, प्रधान मन्त्री को भी पदत्याग कर देना पढ़ता है। इनके स्थान पर 
राष्ट्रीय असेम्बली का अध्यक्ष प्रधान मन्त्री का पद ग्रहण करेगा । असेम्बी के 
भग होने के बीस या तीस दिन के भीतर हीं नया निर्वाचन होना 
आवश्यक है । 


असेम्बडी अपने अध्यक्ष को चुनती है । जनवरी के दूसरे सोमवार को 
असेम्बली का साधारण अधिवेशन प्रारम्भ होता है। अधिवेशन चार सप्ताह से 
अधिक के लिये स्थग्रित नहीं होता | 


इस समा की प्रधानता इसी बात से सिद्ध है कि सवविधान में हैं| छिखित 
है कि राष्ट्रीय असेम्बलो के द्वारा ही कानून निर्माण होता है। द्वितीय सदन 
केवल परामशदात्री सभा दै। यह सदन सुझाव दे सकती है और अधिक से 
अधिक कुछ विल्म्ब कर सकती हे। यहीं इसका अधिकार समास हो जाता है । 
मन्त्रिमण्डल अब केवल राष्ट्रीय असेम्बडी के प्रति ही उत्तरदायी हैं। तृतीय 
गणतन्त्र में मन्त्रिमण्डल दोनों सभाओं के प्रति उत्तरदायी था। राष्ट्रीय असेम्बली 
राष्ट्रीय विच पर नियन्त्रण रखती है। असेम्बडी के सदस्य व्यय का प्रत्ताव कर 
सकते हैं| परन्तु ऐसा प्रस्ताव वित्त-विधेयक पर विवाद होते समय किया जा 
सकता दै। कैबिनेट की सलाट से असेम्बली युद्ध घोषित कर सकती है। यह क्षमा 
प्रदान भी कर सकती है । इसे राष्ट्रपति और मन्त्रियों पर महामियोग छाने का 
अधिकार हे। प्रत्येक कानून-निर्माण काल के प्रारम्भ में राष्ट्रीय असेम्बली महा 
न्यायालय का निर्माण करेगी जिसमें महामियोग का निर्णय होगा | 


फ्रान्स की राष्ट्रीय असेग्बही ससार की सब से शक्तिशाली प्रथम सभा है | 
प्रग्रेजी कामन्‍्ससभा मी शक्तिशाली है पर उसकी शक्ति राष्ट्रीय असेम्ब्ली 
मै अपेद्या न्यून है । 


असेम्बली का कार्य किसी प्रकार द्वितीय सभा के द्वारा रोका नहीं जा 
प्रकता । पुनः असेम्बली केबिनेट के द्वारा प्रस्तुत विधेयकों तथा प्रस्तावों को 
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केवछ स्वीकार करने के लिये ही नहीं है। यह एक प्रभावशाली सभा 
है और अपनी इच्छा के अनुसार मन्त्रिमण्डल को बनाती और 
बिगाडढ़ती है । 


इज्जलेण्ड के कामन्ससभाके स्पीकर से राष्ट्रीय असेम्बढी के अध्यक्ष की परि-_ 

स्थिति मिन्न है। फ्रान्स में असेम्बडी का अध्यक्ष 

राष्ट्रीय असेग्बली का. चुनाव के बांद अपने दल से सम्बन्ध नहीं तोड़ता | 

अध्यक्ष अर्थात्‌ वह निदलीय नहीं होता जैसा कामस्स- 

सभा का स्पीकर होता है। अध्यक्ष सीमा के भीतर 

अपने दल के साथ सहानुभूति तथा उसके हित का ध्यान रखता है| ब्रिटिश 

अध्यक्ष का नाम स्पीकर है पर वह शायद ही बोलता है। उसे केवल अतिरिक्त 

बोट ( कास्टिंग वोट ) देने का अधिकार है पर वह भी निर्धारित नियमों और 

प्रथाओं के अन्दर ही । अप्रेम्बली का अध्यक्ष बहस में भाग ले सकता है। वह 
बोट भी दे सकता है । 


अपेम्बली के अध्यक्ष को कुछ विशेष अधिकार दिये गये हैं। यदि फ्रान्स 
का राष्ट्रपति निर्वारित अवधि के भीतर किसी कानून को जारी नहीं करता हे 
तो असेम्बली के अव्यक्ष का कर्तव्य है कि वह उस कानून को जारी करे। यदि 
किसी कारण से राष्ट्रपति काय करने में अयोग्य हो जाय तो उसका स्थान अस्थायी 
रूप से असेम्बली के अध्यक्ष को ग्रहण करना होगा। यदि राष्ट्रीय असेम्बली 
भग हो जाती है तो वह त्वत, प्रधान मन्त्री हो जाता है | 


फ्रान्स की पालमेण्ट में कोई सदस्य किसी मन्‍्त्री से किसी भी सामयिक 
महत्व के विषय पर कोई प्रइन पूछ सकता है। यह 

हण्टर-पलेसन साधारण प्रदन से मिन्न होता हे । मन्‍्त्री के किसी प्रश्न, 
(प्रभव ) या पूरक प्रइन के उत्तर देने के बाद बह विषय समाप्त 

हो जाता है| परन्तु इष्ट्रप्लेसन मे मन्त्री के उत्तर 

देने के बाद उस पर बिवाद होता हे और वोट भी लिया जाता है। कोई प्रइन 
कित्ती विधय की जानकारी के लिये किया जाता है । इृण्ट्रपढेसन मनन्‍्त्री की 
नीति के ऊपर आक्रमण करने या उसकी नीति के विरोध करने का एक साधन 
है। कोई भी सदस्य इण्टरपलेसत कर सकता है और अध्यक्ष को ढिखित दे 
सकता है| इण्टरपलेसन पूछुने के बाद अधिक से अधिक दूसरे महीने में उस 
पर बहस के लिये एक दिन निश्चित करना होगा | उच्र दिन इमप्टरपढ़ेसत्र करने 
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बाला सदस्य मन्त्री की नीति पर आक्रमण करते हुए भाषण देता है। उसके 
बाद उस पर बहस शुरू होती है और कभी एक सप्ताह तक चढछता रहता है । 
वहस के समाप्त होने पर वोट लिया जाता है। यदि बोट मन्त्रियों के विरुद्ध गया 
तो तृतीय गणतन्त्र के बिधान मे तो मनन्‍्त्री या मन्त्रियों को परदतयाग 
करना पढ़ता था | परन्तु नये सविधान के अनुसार मन्त्रिमण्दरू के पदत्याग 
करने की जरूरत नहीं है । 


बिलों के परीक्षण के छिये दोनों सभाओं में बहुत तरह को समरितियाँ होती 

हैं। असेम्बली में करीब बीस कमिटियाँ हैं जिसमें 

पालमेण्ट में कमिटिया.. ४० से ४४ तक सदस्य होते हैं । वित्तप्तमिति में 

(समितियाँ ) पचपन सदस्य रहते ई। प्रति व जून में असेम्बली 

में एक ब्यूरो का संगठन होता है। ब्यूरो में एक 

सभापति, छुः उपसभापति और बारह सेक्रेटरी और तीन साधारण द्रदस्य होते हैं। 

ब्यूरो का काय प्रत्येक पार्ण से कितने सदस्य किस कमिये में छिये जायेंगे निर्धा- 

रित करना है। प्रत्येक पार्टी की गुप्त समिति (कौकस) अपने अपने दछ का नाम 

छिख कर ब्यूरो के अध्यक्ष के पास मेज देती है| प्रत्येक कमिटी के सदत्य केवल 

एक बध के लिये चुने जाते हैं। कितने ही चारो बर्ष पुनर्निर्वाचित होते रहते हैं । 

एक सदस्य दो से अधिक समितियों में नहीं रह सकता। जो सदस्य राजस्व 

समिति या परराष्ट्र समिति मे हैं वह किसी दूसरी समिति का सदत्य नहीं 
हो सकता । 


प्रत्येक समिति अपना एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक रिपोटर चुन 
लेती है। अध्यक्ष समिति का प्रयुख होता है। छोग इस पदके बहुत इच्छुक 
होते हैँ क्योंकि इसके पीछे अधिकार और मान दोनो है । जब कोई बिल किसी 
कमिटी के समक्ष जाता है तो कमिटी ही अपने में से एक को रिपोटर चुन लेती 
है | वह रिपोटर कमिटी के ढ्वारा विचारित और सशोधित बिल की रिपोट तैयार 
करता है| उसे ही उप्त बिछ को असेस्बली में प्रस्तुत करना होगा तथा समिति 
की तरफ से उसपर बोलेगा और जवाब देगा | इगलेण्ड में बिल को प्रस्तुत करने 
और उसे सफल्तापूवक समा में पारित कराने का काय मंत्री को होता है तथा 
अमेरिका में कमिटी के चेयरमेन को होता है। पर फ्रान्स मे ये छोग पीछे से 
रिपोर्टर को सहायता करते हैं और अपने तो स्वथ अप्रत्यक्ष ही रहते हैं। कोई 
नवयुवक रिपोयर इस काम में बहुत तस्परता दिखछाकर अपने को भन्रीपद के 
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लिये उपयुक्त सिद्ध कर सकता है। वह अपनी तरफ ध्यान आक्ृष्ट करने के लिये 
सब कुछ करता है । इस तरह मनत्रियों का उत्तरदायित्व एक प्रकार से हल्का सा 
मालूम पढ़ता है । 

कमिटियों में पुराने और अनुभवी सदस्य होते हैं। इन्हीं कमियो सदस्यों में 
से छोग आगे चलकर मन्त्री होते हैं। मन्त्रियो के लिये ये कमिटी सदस्य प्रतिद्वन्ध्धी 
के रूप में बन जाते हैं। दोनों सभाओं में छोग बिलो के सम्बन्ध में इन्हीं लोगों 
की तरफ पथप्रदशन के डिये झुकते हैं। रिपोटर और कमिटियों के चेयरमेन 
अपने को अर्-मन्त्री हो समझते हैं। और कभो कभी तो मन्त्रियों के कार्यों में 
ये बाधायें भी उत्पन्न करते रहते हैं। कमिटियों को जॉच ओर निरीक्षण का 
पूरा अधिकार प्राप्त दै, इसलिये शासकीय विभागों पर इनका पूरा नियन्त्रण 
रहता है | मन्त्री लोग कमिटियों को उपेज्षा की दृष्टि से नहीं देख सकते । 
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न्यायालय और शासकीय विधान 


फ्रास के न्यायालयों में दो तरह को अदालते हैं--( १ ) साधारण अदालते 
तथा ( २) शासकीय अदालतें। प्रत्येक के अपने अपने नियम हैं; कार्यविधि है 
तथा न्यायाघीश हैं । 


सबसे छोटी अदालत “शान्ति के न्यायाधीश” ( जस्टिस आफ दी पीस ) 

है । न्यायमन्त्री के मनोनीत करने पर इनकी 

साधारण न्यायाधीश ( जस्टिस आफ दी पीस ) नियुक्ति फ्रान्स के राष्ट्रपति 
के द्वारा होती है | इन्हें कानून का डिल्जोमा प्राप्त 

होना चाहिये। साथ ही साथ अदालत में या किसी “बार” में बकारूत करने का 
अनुभव होना चाहिये। अनुभव कम से कम दो वर्ष का होना आवश्यक है । न्याय- 
मनन्‍्त्री द्वारा निश्चित और निर्धारित प्रोफेसनल परीत्षा में इन्हें उत्तीण होना चाहिये। 
इन्हें तनख्वाहें दी जाती हैं ओर ये मन्त्री की इच्छा के अनुसार बर्खास्त भी नहीं 
हो सकते । प्रत्येक कैण्टन या कई केण्टन मिलाकर एक ऐसी अदालत अवश्य 
होती है | इन अदालतों के ऊपर प्रत्येक “एरोन डिसमाँ?” में एक बढ़ी अदारुत 
होती दे । उसे “प्रथम कोटि की अदालरूत? कहते हैं| इस अदालत में तीन से 
लेकर पन्द्रह तक मजिस्ट्रेट या जज रहते हैं। इन्हें दीवानी और फोजदारी दोनों 
तरह के मुकदमे देखने का अधिकार है। इन्हें नीचे की अदालत से अपील 
सुनने का भी अधिकार है जब मुकदमे की माडियत १००० से अधिक हो । 
ये अदालतें दो या तीन सदनों में बैठती हैं प्रत्येक एक एक वस्ठु में विशेषता 
प्राप्त करती हैं। कोई दीवानी में तो कोई फोजदारी में । इन अदालतों से अपीछ 
बड़ी अदालत में जाती है | इसे 'कोटे आफ अपील” कहते हैं। इस 
तर्‌इ की सत्ताइल अपीर अदाछते हं। प्रत्येक भद्ालत में पाँच न्यायाधीश 
बैठते हैं। बल्कि इससे भी अधिक रहते हैं। ये एक-एक सदन में बैठते हैं। 
प्रत्येक सदन में पाँच या इससे भी अधिक जज अपील सुनते हैं। फोजदारी 
अपीढों में कुछ मित्न तरीका है। हर तीसरे महीने में प्रत्येक डिपाटमेण्ट में एक 
#कोट आफ असाइज्ज” बेठती है। इस अदालत में एक जज 'कोट आफ अपीढ! 
से और दो सहायक जज स्थानीय कोट आफ रूट इन्सटैन्सः के होते हैं । ये 
छोग एक जूरी की सहायता से गम्भीर फोजदारी के घुकदमों को अपील घुनते हैं | 
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इन अदालतों के ऊपर सबसे बडी अदालत 'कोट आफ सेसेसन” है । यह 
फौजदारी अपील की सबसे बड़ी अदालत है | इसका मुख्य स्थान पेरिस मे है। 
एक मुख्य अध्यक्ष, तीन विभागीय और पताछीस न्यायाधीश होते हैं। यह तीन 
सदनों में विभाजित है। (१) प्राथना सदन € चैम्बर आफ रेक्वेस्ट्स ) का 
काय-किसी प्रथना को सुनना ओर नि्य करना है कि यह सिविल अपील 
सुनने लायक है या नहीं। (२) सिविल सदन-प्राथनासदन द्वारा स्वीकृत 
सिवि अपीछों को सुनता है । (३) फोजदारी सदन-जो सभी फौजदारी 
अपीछों को घुनता है। 


इस अदालत को केवल अभपीछ सुनने का अधिकार है। इसे प्रारम्पिक अधि- 
कार नहीं है। न्यायमन्त्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा इन न्यायाधीशों की 
नियुक्ति होती है । 


वे अपने कार्यकाल तक स्वतन्त्र रहते हैं। जच तक इनके ऊपर कोई अभियोग 
नहीं होता, ये हृटाये नहीं जाते | कोर्ट आफ सेंसेसन किसी जज को जो दुव्यवहार 
के कारण दण्डित हुआ है इटा सकता है | न्यायाधीशों का काय कार स्थायी 
होता हे | ये वकालत पेशा में से नहीं लिये जाते। इनकी अछग एक विशेष 
ट्रेनिंग होती है । 'जस्टिसिज आफ दी पीस” की परीक्षा होती है । ऊपर के जजों 
की नियुक्ति बाहर से नहीं होती । इनकी प्रदवृद्धि होती है । 
इद्धलिश और फ्रान्सिसी न्याय प्रणाली में भेद है | फ्रान्स में सिविछ ओर 
क्रिमिनल दोनों तरह के मुकदमें एक ही न्यायारूय में सुने जाते हैं। दो पृथक 
अदाल्तें इनके लिये नहीं हैं। फ्रान्स में समी अदालतों में कई घज साथ बैठते हैं । 
पर इज्जलेण्ड मे नीचे की अदालतों में एक ही जज होता है। 
फ्रान्स की अदालतें ब्रिटिश न्यायालयों की तरह नजीर ( प्रिसिडैण्टस ) 
को मानने के लिये बाध्य नहीं हैं । फ्रान्स में जज-कृत कानून बहुत कम हैं 
और उनका महत्व भी नहीं है। 
फ्रान्स में शासकीय न्यायारुयों की प्रणाली है। ये अदालूतें १७९० में 
स्थापित हुईं थीं। शासकीय कर्मचारियों को सांघारण 
शासकीय भ्याधाकुय॑ अदालतों के हस्तक्षेप से बचाने के लिये इन अदालतों 
का निर्माण हुआ | राज कमंचारियों के विरुद्ध लाये 
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हुए. मुकदमों का फैसला यहाँ होता है । इज्नलेण्ड मे कोई व्यक्ति किसी राज 
कर्मचारी द्वारा की गई गरूतियों के कारण उत्पन्न द्नि के लिये साधारण अदालत 
में दावा दायर कर सकता है | यदि वह जीत जाता है तो अदालत उसे उस कर्म- 
चारी के द्वारा इरजाना दिलवाती है। परन्तु फ्रान्स में वह व्यक्ति उस कमचारी 
के विरुद्ध नहीं बल्कि राज्य के विरुद्ध मुकदमा दायर करता है| यद्दि वह जीत 
जाता है तो उसे इरजाना सरकारी खजाने से मिल्ता है। ऐसे मुकदमे साधारण 
अदालत में नहीं बल्कि शासकीय अदाल्ता में छाये जाते हैं। इनमें दो तरह की 
अदाल्तें हैं । सबसे छोये अद्ाल्त “प्रादेशिक काउन्सिलें हैं । सब मिलाकर 
बाइस “प्रादेशिक काउन्सिलें” हैं । प्रत्येक काउन्सिल में एक अध्यक्ष और चार 
काउन्सिलर होते हैं जिनकी नियुक्ति गइ विभाग के मन्त्री के द्वारा होती हे । 
इन काउन्सिलों से अपील “राज्य-परिषद” में जाती हे! यह सबसे बड़ी शासकीय 
अशल्त है | यह पेरिस में बैठती है। इस परिषद की बेठक कई शाखाओं में 
होती है अर्थात्‌ इसके कई भाग हो जाते हैं। एक भाग में ३९ काउन्सिलर' 
होते हैं। ये समी बहुत प्रख्यात जुरिस्ट अर्थात्‌ कानूत-वेत्ता होते हैं। इनकी 
नियुक्ति मन्त्रिमण्डल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ये प्रादेशिक 
काउन्सिलों की अपील सुनते हैं। 


इस न्यायालय में कोई खर्च नहीं होता । इसकी काय-विधिं भी 
बहुत सरल दे । कोई व्यक्ति जिसे किसी राजकमचारी के विरुद्ध शिकायत है 
टिकट ( स्टैम्प ) लगाकर छुपे हुए फाम पर दरसंवास्त दे सकता है। यदि वह 
जीत जाता दे तो उसको वह फीस की छोटी रकम छोटा दी जाती है। जनता 
की स्वतन्त्रता और अधिकारों की रक्षा के लिये यह अदालत बहुत बड़ा सापन 
है | इस अदालत का एक दूसरा भी अधिकार दे। राष्ट्रपति या दूसरे राजकम- 
चारियो द्वारा जारी किये गये अध्यादेशों को यह अदालत मौलिक विधान के 
अनुसार या आधार पर अवैध या अनुपयुक्त घोषित कर सकती है। आाज्ञाओं 
था अध्यादेशों में जिन विषयों से सम्बन्ध रहता है उन पर मन्तरियों को सलाह 
देने का भी अधिकार भथदालत को है | इन अदाछतों ने नागरिकों के अधिकार 
सम्बन्धी, कर्मचारियों के दायित्व तथा कमंचारियों के विरुद्ध अमियोग के लिये 
काय-विधि के कुछ नियम बनाये हैं । 
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इन्हीं नियमों को शासकीय कानून कहते हैं। ये कानून अधिकतर शासकीय॑ 
न्यायालयों के नि्शंयो के आधार पर बने हैं। इन्हें 'न्यायाधीश-कृत विधान? 
कहते हैं | 

दो तरह के न्यायारुय हैं। इसलिये कभी कभी अधिकार-क्षेत्र के विषय में 
संघष की सम्भावना रहती है। यह “सघष्ष न्यायालव्य”' के द्वारा निर्णय किया 
जाता हे | इस न्यायारूय मे सब मिला कर नव सदस्य होते हैं ! न्यायमन्त्री 
पदेन इस न्यायालय का भध्यक्ष होता हे। तीन न्यायाधीश कोर्-आफ-सेसैसन 
और तीन न्यायाधीश 'कोंसिल आफ-स्टेट” से लिये जाते हैं। ये सात मिलकर 
दो अन्य सदस्यों को चुन छेते हैं। 


अधितर अग्नरेज और अमेरिकन लेखक बहुत हाल तक शासकीय विधान 
प्रणाली के विरोधी रहे हैं। उनका झयाल था कि शासकीय न्यायालयों में 
मन्त्रियों द्वारा नियुक्त राजकमचारी ही होते हे अतः इन न्यायालयों से नाग- 
रिकों की रक्षा नहीं होती । राजकम चारियों के न्यायाधीश होने से सरकार को 
हस्तक्षेप करने का अवसर मिल सकेगा । नागरिकों के अधिकारों और स्वतन्त्रता 
पर आघात होंगे क्योंकि राजकमचारियों के विरुद्ध साघारण न्यायालय में अभि- 
योग नहीं छाया जा सकता । शासकीय न्यायालयों में बढ़े बडे राजकर्मचारी ही 
न्यावाधीश रहते हैं अत. वे अवश्य ही कर्मचारियों का पक्षपात करेंगे । परन्तु 
कायरूप में ये आशकायें कूठी हो गईं | यह कहा जा सकता है कि फ्ान्स में 
नागरिकों को अधिक अधिकार हे क्योंकि उन्हे अधिकारियों के विरुद्ध अमियोग 
लगाने का अधिकार प्राप्त है । परन्तु ऐसा अधिकार इच्जलैण्ड या अमेरिका में 
प्राप्त नहीं है। शासकीय कानून राजकमचारियों को दायित्व से मुक्त नहीं करता 
बल्कि उन्हें अपने कार्यों के लिये दायी होना पड़ता है। 
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स्थानीय शासन 


फ्रान्स में फ़ान्स की राज्यक्रान्ति के बाद से कितनी बार शासन का स्वरूप 
और सघटन परिवर्तित हुआ । परन्तु फ्रान्स का स्थानीय शासन नेपोलियन 
के समय से बहुत ही कम बदछा । बल्कि राज्य के स्थायित्व तथा नींब 
के नहीं दिलने का एकमात्र कारण फ्रान्स के स्थानीय शासन की मज़बूती है । 
स्थानीय शासन का नियन्त्रण बहुत ही केन्द्रित हे। स्थानीय शासन का 
प्रधान पेरिस में रहता है। प्रधान को शह विभाग का मन्त्री या आन्तरिक 
व्यवस्थाओं का मन्त्री कहते हैं । 


फ्रान्स ८९ डिपो्मेण्टों में बटा हुआ है। प्रत्येक डिपाटमेण्ड का प्रधान 
प्रिफेक्ट होता है। प्रत्येक डिपाट्मेण्ट एरोनडिसमाँमें बटे हुए हें । कुछ मिला 
कर २७६ एरोनडिसमाँ हैं। एरोनडिसमाँ का प्रधान सब-प्रिफेक्ट होता हें । 
प्रत्येक डिपार्टमेण्ट और एरोनडिसमाँ के साथ एक एक कोसिल भी है। एरोन 
डिसमाँ भी कम्युन में बटे हें | ३७८०० कब्युन हैं । एक कम्युन में एक 
मेयर और एक कोसिल द्ोती है । 


डिपार्ट मेण्ट करीब करीब भारतवष का जिला या डिस्ट्रिक्ट समझा जाना 
चाहिये। प्रत्येक डिपाय्मेण्ट का प्रधान शासक प्रिफेक्ट होता 

डिपार्टमेश/. है। गहमत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा प्रिफेक्ट 
की नियुक्ति होती है। उसका दोहरा पद है। बह केन्द्रीय 

अधिकारियों का डिपा्मेण्ट में एजेण्ट हे तथा डिपाट्मेण्ट का प्रधान शासक है। 
वह अपने डिपार्टमेण्ट में राष्ट्रीय कानूनों को जारी करने तथा कार्यान्वित 
करने के लिये उत्तरदायी है | वह कितने ही सावंजनिक सेवाओं के विभागों का 
प्रबन्ध करता है और उनऊे डिये उत्तरदायी है, जैसे-...डिपाट्मेण्ट के अन्द्र 
राजमार्ग, जेल, अनांथारुब, तथा अस्पताल इत्यादि | वह अपने न्षेत्र में स्कूल के 
मध्यापको, पोस्य्मास्टरों, और सफाई के इन्सपेक्टरों की नियुक्ति करता ह्टै। 
अपने डिपार्टमेन्ट का वह कोषाध्यक्ष है तथा फौजमें मर्ती के ढिये उत्तरदायी है । 
वह कम्युन का म्युनिसिपक्त शासन नियत्रित करता है। उसके राजनीतिक अधि- 
कार भी प्रयात्त हैं। वह अपने व्यक्तिगत प्रभाव को निर्वाचन के समय अपनी 
पार्यी के वोट के डिये प्रयोग में छाता है । फ्रान्स में प्रिफेक्टशिप बहुत ही महत्त्व- 
पूर्ण सध्था है क्योंकि स्थानीय शासन का सारा सघटन उसी के ऊपर अवलूम्बित 
है। एक लेखक ने छिखा है कि फ्रान्स गणतत्र से साम्राज्य हो जाब पर एक 


श्शर फ्रास्स 


साधारण नागरिक के जीवन में बहुत ही कम अन्तर होगा | यदि ८९ प्रिफेक्ट- 
शिप समाप्त कर दिये जायें तो फ्रास्स की आधार-शिल्ा जिस पर राज्य का सारा 
सघटन स्थित है, उलट जायेगा । 
प्रत्येक डिपा <्मेण्ड में एक साधारण कौसिल होती हे | इसके सदस्य बालिग 
मताधिकार के द्वारा पाच वर्ष के ढिये चुने जाते हैं। परन्तु आधे सदस्य प्रत्येक 
तीसरे बर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं । डिपाट्मेण्ट का प्रतिषष का आय-व्ययक 
इसी के द्वारा पारित होता है। इसके कानून बनाने के अधिकार प्रयाति नहीं है 
क्योंकि प्रायः सभी महत्वपूर्ण विषय राष्ट्रीय कानून या शासकीय आदेशों के 
द्वारा सम्पादित होते है। फिर भी यह गरीबों की सहायता, सावजनिक गहों का 
निर्माण तथा मस्म्मत और यातायातके नियम इत्यादि बनाती हे। 
एरोनडिसमा भी छोटे पैमाने पर डिपाटमेण्ट की ही तरह हैं। प्रत्येक एरो- 
नडिसपा का प्रधान सब प्रिफेक्ट या उप-प्रिफेक्ट होता है । 
एरोनडिसमां इस के साथ निर्वाचित काउन्सिल भी होती है । प्रत्येक 
कैन्टन से एक सदस्य एरोनडिसमा कोसिल के लिये आते 
हैं। यह उप प्रिफेक्ट के अन्तगत होता है | काउन्सिल 
को किसी तरह का कानून बनाने का अधिकार नहीं है और न कोई आय-व्ययक 
सम्बन्धी अधिकार ही है । इसका काय केवल प्रबन्धात्मक है | 
कम्युन का अथ होता है म्युनिसिपछ सरकार | इसमें शहरे, नगर और 
गाँव सभी आते हैं | प्रत्येक के छिये एक ही स्युनिसिपल 
कम्युन विधान है । बडे-बड़े शहरों के लिये बड़े म्युनिसिपलछ कौसिल 
हैं और उनके साथ शासन का यन्त्र भी स्थापित है | पर जहाँ 
तक हो सका है स्थानीय स्वशासन में समानता रखने की चेष्टा की गई है। 
कम्युन का शासन बहुत ही सरल है | प्रत्येक कम्युन की अपनी स्युनिशिपल 
कौंसिल है । कोपिल के सदस्यों को सख्या कम्युन की जनसस्या के अनुसार 
होती है । पुरुषों को ही वयस्कमताधिकार प्राप्त है | प्रत्येक सदस्य छ,. बष के 
लिये चुना जाता है । इन्हें कोई वेतन नहीं मिलता | छोटे छोटे कम्युन में सारी 
काउन्सिह् का चुनाव एक ही साधारण टिकट पर होता है। अर्थात्‌ छोटा होने 
के कारण पूरा एक कम्युन ही एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है | बढ़े कम्युनों 
में काड के अनुसार निर्वाचन होता है | 
4. एछशाश्र'छ 0०ग्रा0ं 
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कृम्युन की काउन्सिक का कार्य बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। वह अपने शहर, 
नगर या गाँव के आय-व्ययक को पारित करती है| मेयर को खुनती है ।। प्रत्येक 
काउन्श्ल में दस से छुत्तीत तक सदस्य होते हैं। अन्य अफसरों को भी चुनती 
है | काउन्सिल के कायकाल तक मेयर का भी कार्यकाल होता है। मेयर कम्युन 
का प्रधाद शासकीय अधिकारी होता है। मेयर होते पर भी वह काउन्सिल का 
सदस्य बना रहता है। काउन्सिल का वह अध्यक्ष भी होता है | कम्युन में शासन 
और ध्यवस्थापक काय और अधिकार प्रथक्‌ नहीं किया गया ददे। मेयर ऐसा ही 
व्यक्ति होता है जो काउन्सिह का पहले भी सदस्य रह चुका है और वह का उन्सिल 
का मान्य नेता होता है । 


काउन्सिल मेयर को छोड़कर कुछ अपने ही सदस्यों में से सहायक मेयर भी 
चुनती है। इनका कायकाल छ ब्ों तक होता है और ये काउन्सिल के सदस्य 
बने रहते हैं। मेयर, सहायक मेयर और काउन्सिल तभी साथ बैठते हैं ओर 
इस तरह कम्युन की सरकार बनाते हैं | 


मेयर के कुछ अधिकार भी हैं। वह अपने कामों में बिलकुल स्वतन्त्र नहीं 
है। उप्तके ऊपर प्रिफेक्ट का नियन्त्रण रहता है। काउन्सिल मेयर को इ नहीं 
सकती | मेयर को काउन्सिल से कम्युन के लिये आय व्ययक पास कराना पढ़ता 
है। इसलिये मेयर काउन्सिल को मिलाकर रखने की कोशिस करता है | यद्यपि 
बह उनके प्रति उत्तरदायी नहीं है, फिर भी उसका व्यवहार काउन्सिल के प्रति 
सद्भाव से भरा हुआ तथा काउन्सिल की इच्छाओं के अनुसार ही रहता है। 


मेयर का दोहरा स्थान है। वह कुछ कार्यों के लिये अपने उच्च अधिकारियों 
के प्रति उत्तदायी है जैसे-पुछिस, सावजनिक स्वास्थ्य, राजस्व, जनगणना, 
सैनिक सर्विस सम्बन्धी कानूनों का प्रयोग इत्यादि। इन कार्यों के लिये वह उच्च 
अधिकारियों का एजेन्ट दे। पेरिस से अध्यादेश प्रिफेक्ट के पात्त, प्रिफेक्ट से 
उपप्रिफेक्ट के पास तथा उपप्रिफेक्ट से मेयर के पास आता है । मेयर अध्या- 
देश को जनता में जारी करता है। यदि मेयर ऊपर के अधिकारियों द्वारा प्रेषित 
किसी आवश्यक सूचना के अनुसार कार्य नहीं कर सकता या नहीं करता तो वह 
अपने पढ से हठाया जा सकता है | दूसरा महल्वपूण्ण काय मेयर का कम्युन का 
शासन है | इस देसियत से वह म्युनिसिपल काउन्सिक के प्रस्ताबों को कार्यान्बित 
बरता है| स्थानीय प्रबन्ध कर्ताओ की नियुक्ति करता है, कम्युन के आय-व्ययक 


३--मेयर को फ्राहिड्िसों भाषा में ॥(६778 कहते दें। 
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अनुमान पत्र तैयार करता है और कम्युन के कांय को सुचाद रूपसे चलाता है। 
बड़े कम्युनों के कार्यों को वह अपने सहायक मेयरों को बॉँट देता है। 

मेयर या सहायक मेयर पेशेवर शासक नहीं होते। वे तो सवंसाधारणजन 
में से होते हैं। पहले वे जनता के द्वारा काउन्सिल के सदस्य चुने जाते हैं और 
फिर काउन्सिल उन्हें उन पदों के लिये चुनती है | वे तनखाह नहीं पाते। 
इसलिये अपने समय का कुछ ही हिस्सा सावजनिक सेवा मे दोबाश या तिबारा 
लगाते हैं। एक बात जानने योग्य है कि अपनी योग्यता, सेवा की भावना तथा 
इमानदारी के कारण वे चुने जाते हैं। अत; इन्हें शासन का अनुभव होता है। 
वे स्वय काम नहीं करते | काय का भार विभागीय कर्मचारियों के ऊपर 
होता है। 

फ्रान्सिसी नगरों का शासन साधारण ज्ञन के द्वारा होता है | परन्तु 
व्यवहार में विशेषज्ञों का ही अधिक प्रभाव विभागों के ऊपर रहता है | विभा 
गीय कमचारियों में एक नगर क्लक होता है। छोटे नगरों में तो स्कूछ का 
अध्यापक ही नगर-क्लक का काम करता है । बड़े नगरों में वह एक पृथक 
कमचारी होता है और मेयर के कार्यों का बहुत कुछ भार उसी के ऊपर 
रहंतां है | बड़े नगरों में म्युनिसिपछ सरविस विशेषज्ञों तथा पूरे कमंचारियों का 
होता है। म्युनिसिपलछ काउन्सिल की बैठक दिन-प्रति-दिन होती है और अपना 
काीय समाप्त करके ही बैठकें समाप्त की जाती हैं। उसके बाद पर्याप्त समय के 
बाद ही पुनः बैठक होती है। नियम के अनुसार वष भर में चार सत्र होते हैं । 
प्रत्येक सत्च ( अधिवेशन ) दो से लेकर चार सप्ताह तक होता है। म्युनिसिपल 
विधानों के अनुसार इसके विस्तृत अधिकार हैं। कम्युन के कार्यों का सश्ालन 
काउन्सिक के विचार-विमश से होता है। इससे अधिक अधिकार क्‍या हो 
सकता है | 

काउन्सिल के अधिकारों पर एक नियन्त्रण है। अपने कुछ कार्यों के हिये 
काउन्सिल को प्रिफेक्ट से अनुमति लेनी पड़ती हे। काउन्सिल के महत्वपूर्ण 
निणयों पर प्रिफेक्ट की स्वीकृति आवश्यक है। म्युनिसिपछ शासन के बहुत से 
आवश्यक विषयों पर विचार करने तथा काय करने का अधिकार काउन्प्तिक को 
प्राप्त है। केवल राजस्व, पुलिस और शिक्षा पर इनका अधिकार नहीं है । 

प्रिफेक्ट के नियन्त्रण के कारण फ्रान्स के नगरों का शासन अच्छा 
रह है | मुनरो ने लिखा है कि सयुक्त राज्य अमेरिका की अपेक्षा 
इनका शासन,अच्छा और इमानदारी से होता है। घूसखोरी और नौकरी में 
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पंहपात इत्यादि पर पर्यात॒ नियन्त्रण हैं। पदाधिकारियों की सरवित सुरमित 
और स्थायी है । 


पेरिस फ्रान्स का सबसे बड़ा शहर है । राष्ट्रीय सरकार की राजधानी इसी 

नगर में है | अतः राष्ट्रीय इमारतों, व्यवस्थापक ओर 

पेरिस का झासन प्रबन्ध शासन विभागों के विशारू शह, अजायब घर, 

पुस्तकालय, सावजनिक स्पृतिचिन्द, राजप्रासाद 

तथा अन्य भव्य भवन स्थित हैं। इसी नगर से बड़ी बड़ी क्रान्तियाँ प्रारम्भ 

हुईं हैं। सीन नदी के किनारे फ्रान्स की यह विशाकू नगरी फ्रान्स का छृदय 
ओर मस्तिष्क दोनों है । 


पेरिस स्वय ही एक डिपाय्मेण्ट ( जिला ) है| इसे सीन का डिपा<मेण्ट 
कहते हैं ओर एक प्रिफेक्ट के द्वारा शासित होता है | इसमें एक अधिक 
प्रिफेक्ट होता है जिसे पुलिस प्रिफेक्ट कहते हैं। इसका काम शान्ति और 
सुव्यवस्था कायम रखना है| मन्त्री के परामश से दोनों प्रिफेक्ट की नियुक्ति 
राष्ट्रति के द्वारा होती है । अस्सी सदस्यों की म्युनितरिपल कॉसिल भी है। 
इनका निर्वाचन एरोनडिसमा के द्वारा होता हैं । सम्पूण पेरिस बीस एरोन- 
डिसमा में बेंटा हुआ है। प्रत्येक एरोनडिसमा से चार सदस्य डिपार्टमेण्ट 
की म्युनिसिपल कोंसिल में जाते हैं | शहर के बाहर वाले कम्युनों के कुछ 
प्रतिनिधियों के साथ म्युनिसिपल कोॉंसिल डिपाट्मेण्ट के साधारण कोंसिल 
का भी काम करती है | 


पेरिस में मेयर नहीं होता | एरोनडिसमा के शासकीय प्रधान को मेयर 
कहते हैं पर वाघ्त्तव में वे उप-प्रिफेक्ट हैं। उप-प्रिफेक्टों के चुनाव की तरह 
इनका भी चुनाव होता है और उपग्रिफेक्टों की तरह इनके कार्य भी समान है । 
नगर का अधिक कार्य एरोनडिसमा के प्रधान कार्यालय में होता है | इस तरह 
पेरिस के शाप्तन में शक्ति का केन्द्रीयकरण दे पर कार्यों का बिकेन्द्री करण है। 
पैरिस के शासन-अबन्ध में सीन डिपास्मेण्ट के प्रिफेक्ट की प्रधानता है | 
अन्य प्रिफेक्टों की तरह यह भी मन्त्रि-मण्डरू का एजेण्ट है। नगर कोन्सिल 
आय-व्ययक पर मतदान देती है तथा इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण काय हैं परन्तु 
यह नगर के शासन को नियन्त्रित नहीं करती । 
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२३६ फ्रान्स 


फ्रान्स का राजनीतिक जीवन 


फ्रान्स एक पुराना देश है, परन्तु एक नया गणतन्त्र है। नये गणतन्च्र के 
मूल में फ्रान्स के प्राचीन जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं हे। फ्रान्स तो प्रारम्भ 
से ही सामन्‍्तशाही, जागीरदारी प्रथा, साम्राज्यवाद, हृपतन्त्र और निरकुश 
सम्रायो का अखाड़ा रहा है । 


इसी कारण यह कहा जाता है कि फ्रान्त की शारीरिक आइति गयतनत्र 
की है पर इसकी भावनाओ में तपतन्त्र की झलक है और मनोदृत्ति भें साम्राज्य- 
बाद की आभा है । 


फ्रान्‍स्स का आधुनिक युग राज्यक्रान्ति से प्रारम्भ होता है। क्योंकि उसके 
पहले सामन्तवाद, अधिनायक शाही तथा अन्य मध्यकालीन सस्थाओं की प्रधा- 
नता थी। एक फ्रान्सिसी के लिये १७८९ का समय बड़ा ही महत्वपूर्ण समय 
था क्योकि फ्रान्स का आधुनिक जीवन राज्यक्रान्ति के बाद से ही प्रारम्भ हुआ | 
अत फ्रान्स का वत्तमान जीवन बहुत ही आधुनिक है। 


पुराने युग की सरकार बिछकुछ निरकुश राजतन्त्र थी। फिलिप औगसथ्स 
तथा दईं नव से लेकर तेरहवें और चौदहवे लुई के राजत्व तक फ्रान्स में राज- 
तन्त्र कीं निरकुंशता पराकाष्टा पर पहुँच गई थी। दूई चौदहवं ने घोषित किया 
था कि “मैं ही राज्य हूँ ।” ढूई पन्द्रहव ने घोषणा की थी कि इम छोगों ने 
ईदवर से ही अपना ताज ( राजहुकुट ) प्राप्त किया है तथा कानून बनाने का 
एक मात्र अधिकार जिससे प्रजा शासित होती हे हम लोगों को ही प्राप्त हे, 


उर्समें किसी दूसरे का हिस्सा नहीं है ।” इस तरह के निरकुश राजागण फ्लान्स 
में राज्य करवे थे । 


राजवश तथा अन्य बढ़े बड़े छाड्डों की शक्ति इतनी बढ गयी थी कि जो 
जितना ही बढ़ा था उतना ही राज्य को एक पैसा कर नहीं देता था । छोटे और 
यरीब जन पर अत्यधिक कर था। साधारण जनता अल्याचारप्रस्त और पीड़ित 
थी। नाम मात्र को भी अधिकार और स्वतन्त्रता नहीं थी। डिसी तरह की 
रफ्ट्रीय पद्मायव या पालमेण्ट वहीं थी । सम्पूर्ण राजनीतिक प्रणाढी असमानता 
तथा विशेषाधिकारों पर अवलम्बिक्ञ थी। सरकार में इतनी निरंकुशता, अलु- 
सरदायित्व तथा स्वेच्छाचारिता थी कि कानून सदैव परिवर्तित होते रहते थे | 
कानून सभी के ऊपर समान रूप से छाग्रू नहीं किये जाते थे । किसी तरइ की 
कोई व्यक्तिगर्त लवतन्त्रता नहीं थी। कोई व्यक्ति किसी खमय गिरस्तार किया 
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जा सकता था और स्वेच्छा से जितने दिन चाइते जेलों में बन्द रखते । न्याय की 
प्रणाली केवल त्वागमात्र थी। सामन्‍्त बग और पादरी वर्य कर देने से 
बिहुकुल मुक्त थे। सरकार में जितने अच्छे अच्छे पद थे, उन पर राजबश या 
लाड लोगों के परिवार वाले आरुठ थे | 


अत्यधिक अत्याचार से पीड़ित जनता को एक नये दशक की आवश्यकता 
थी। मान्टेस्कू, वाड्टेयर और रूघो की छेखनी ने जनता में एक नयी भाशा का 
सचार किया | इग्लैण्ड के दाशशनिकों और लेखकों का भी प्रमाव पढ़ा | 
इंग्लैण्ड की ऐतिहासिक घटनाओं से भी छोग प्रभावित हुए. बिना नहीं रहे । 
जानलोॉंक के द्वारा प्रतिपादित सममझोता सिद्धान्त, सीमित राजतन्त्र तथा अधिकार 
विभाजन के सिद्धान्त, सावजनिक प्रभुतता और अत्याचारी शासक की आज्ञाओं 
तथा कार्या के प्रतिरोध का अधिकार इत्यादि इन सभी सिद्धान्तों ओर विचारों 
का प्रयोग फ्लान्‍्स के प्रायः सभी प्रगतिशीछ रेखकों और विचारकों ने किया । 

अद्ारहवीं शताब्दी के पराद भाग में फ्रान्सिसी और अग्रेजी उदारवादी 
विचारों के सम्मिलित श्रोतों के प्रबवछ बेग से परस्परावादी तथा प्रतिक्रियाबादियों 
का निरकुश गढ हिल उठा और ऐसा मी समय आ गया जब क्रान्ति की छहरों 
के प्रचण्ड यपेड़ों को सहना प्राचीन समय को सुदृढ़ दिवालों के लिये असम्मव 
हो गया | थोड़े ही दिनों में प्रचीन सामन्तशाही शास्तनन वेबल इतिहास के पृष्ठों 
में हो रह गया। 


नम्रे युग का आरभ्म हुआ। नये युग की सभी चीज़ नयी थीं । प्राचीन 

ओर मध्यकालीन युग से इस नये शुम का कोई सम्बन्ध 

राज्यक्रान्ति की देव नहीं था। ऋफ्रान्स को राज्यक्रान्ति ने जिस गहराई 

तक प्राचीन परम्परा ओर विशेषाधिकारों को समाप्त 

किया उतनी गहराई तक १९१७ में बोलशेविकक्रान्ति ने ही किया। क्रान्ति की 

प्रथम देन रूसो के विचारों से प्रकट होती है जो राष्ट्रीय असेस्बढी ( १७८९, 

२६ अगत्त ) के प्रत्ताव में सम्मिल्ति हे । 

प्रस्ताव नागरिकों तथा मानवों के अधिकारों की घोषणा है | उसके अनुसार 

प्रत्येक मनुष्य का स्वतन्त्र रूप से जन्म हुआ है और प्रत्येक अपने अधिकारों में 

समान तथा स्वतन्त्र हे | प्रत्येक राजनीतिक सस्याओं या समुदायों का कर्च॑व्य है 

'कि वे सभी मानवों के प्राइंतिक और जन्म-सिद्ध अधिकारों की रहा करें । 

राज्य-प्रभुता राष्ट्र मैं निहित होती है। अतः स्वतन्त्रता, सम्पत्ति, सुरक्ष और 
अत्याचार का प्रतिरोध समान होना अत्यावश्यक दे | 


श्श्प फ्रान्स 


विधान था कानून राष्ट्र की व्यक्त इच्छा का प्रतिरूप है | 

प्रत्येक नागरिक को विधान या कानून के निर्माण में स्वय या अपने प्रति- 
निधियों के द्वारा काय करने का अधिकार है | विधान सत्र के लिये समान होना 
आवश्यक है | 


मानव-अधिकारों की घोषणा में यह मी स्वीकृत हुआ कि प्रत्येक नागरिक 

को विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता है। प्रत्येक 

अधिकार-विधेयक नागरिक को अपने विचारों के अनुसार धार्मिक विश्वासों 

की स्वतन्त्रता है। प्रत्येक नागरिक को विधान की 

विधि के अतिरिक्त अन्य ठग से कैद न होने की स्वतन्त्रता है। लेखन और 

प्रकाशन की स्वतन्त्रता प्रत्येक नागरिक को है। बिना सहमति ओर प्रतिनिषित्व 

के कर छगाने का अधिकार नहीं है | सम्पत्ति-हरण राज्य की आवश्यकता तथा 
हर्जाने के अतिरिक्त वैध नहीं हो सकता । 


अब तक सवैधानिक तथा साधारण विधि में कोई भेद नहीं था | संवैधानिक 

विधि अधिकतर प्रथा और परम्परा पर अवरूम्बित था| 

छिखित संविधान पर १८ वीं सदी के लेखकों तथा राजनीतिज्ञों ने छिखित 

सविधान की व्यावह्रिकता तथा उपादेयता को समझता 

ओर उसकी आवश्यकता को प्रकट किया | फ्रान्स के सुधारकों तथा राजनींतिशों 

को छिखित सविधान मौलिक समझौते को नये ठग से छिखने की तरह 

पतीत हुआ । १७८९ में राष्ट्रीय असेम्बली ने सविधान तैयार करने का निश्चय 
किया और वह १७९१ में पूरा हुमा । 


फ्रान्स की राज्यक्रान्ति ने जनता की प्रभुता में विश्वास पैदा किया। 

लोग यह मानने लगे कि 'राजा ही सभी अत्याचारों 

ग़णवान्त्रिक विधान का मूल हे !! सावजनिक सत्ता तथा राजतन्त्र का मेल 

इंज्लेण्ड की तरह होना कठिन हो गया | छोग गंणतन्त्र 

की स्थापना चाइने लगे । सयुक्तराज्य अमेरिका में गणतन्त्र की स्थापना से 

लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ | यों तों माण्देस्कू, रूसों तंथा तुर्गों समी का 
रूपाल था कि गणतन्त्र छोटे राज्यों में ही सम्भव हों सकता है। 

पूर्ठ राष्ट्रीय असेम्बली में राजतन्त्रवादियों की म्रधानता थी और 

2७९६ के नये संविधान में त्पतन्च को रखने का ही प्रबन्ध किया गया था । 

समंय की गति ने कुछ छोयों को गणतन्त्र के विषय में सोचने के लिये 
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बाध्य किया । १७९० के अन्त में एक गणतन्त्रात्मक दल की स्थापना दो गयी 
और १७९६१ के मध्य तक उम्र विचार वाले नये सिद्धान्त की वरफ भ्ुकने लगे 
थे। १७९१ के सविधान के अनुसार लेजिस्लेटिव अप्ेम्बली सभी व्य|वह्यरिक 
दृष्टि से फ्रान्स की सरकार का काब कर रही थी। राष्ट्रीय असेम्बली प्रायः राजता- 
“न्त्रिक थी पर राजा के द्वारा बाहर से सहायता मागने का प्रयत्र, बाहर से राज- 
दरबार के द्वारा सेनिक सहायता लेने का प्रयत्ष तथा अन्य कारणों से राजतन्त्र को 
समास कर देना अनिवाय हो गया। १७९२ के सितम्बर मास में जो नव निर्वा- 
चित कन्वेन्सन बना उसके ढिये कोई दूसरा मार्ग नहीं था | उसने सबसम्मति से 
राजतन्त्र को समाप्त करने का निश्चय किया और एक छोकतन्त्रात्मक केन्द्रीय 
गणतन्त्र की स्थापना की। फ्रान्स की सेनाओं ने पड़ोस के देशों में भी 
गणठतन्त्र के स्थापित करने की चेश की और नये गणतन्त्र स्थापित हुए. । यद्यपि 
उनमें बहुत से समास हो गये । 


राज्यक्रान्ति के द्वारा सावंजनिक सत्ता की भावनाओं का अत्यधिक प्रचार 

हुआ तथा उसका व्यावहारिक स्वरूप भी स्वीकृत 

सावेजनिक प्रसुसत्ता हो गया। इसका प्रतियादन अरस्तू ने भी सिद्धान्त के 

रूप में किया था। रोमन गणतन्त्र के काछ में भी 

इस भावना का प्रचार था | चोदहवी और पद्दहवीं शताब्दियों में मी पडुआ के 

मारसिलिओं और कुसा के निकोलस ने इस सिद्धान्त का प्रचार किया था | 

परन्तु १७८९ के बाद फ्रान्स में इसका व्यावहारिक रूप होने छगा । इसटेट्स 

जेनरहू में वग प्रतिनिधित्व के स्थान पर राष्ट्र का प्रतिनिधित्व हो गया | 

फ्रान्स की जनता का एक राजनीतिक समूह में सघटन हुआ ओर निर्वाचकों के 

द्वारा निर्वाचित डिपुटी पेरिस में प्रतिनिधित्व करने के लिये भेजे गये | प्रतिनिधि 
शासन व्यवस्था का प्रारम्भ पहले पहल हुआ | 

क्रान्ति ने अधिकार-विभाजन के सिद्धान्त का भो नया अथ दिया | कुछ न 

कुछ अधिकार विभाजन तो विभिन्न यूरोपीय 

अधिकार विभाजन का शासकीय प्रणालियों में प्रचक्तित था और अमेरिका 

सिद्धान्त में राष्ट्रीय ओर राज्य की सरकारों का सघटन इसी 

पिद्धान्त के आधार पर हुआ था। माण्ठेस्कू ने भी 

इस सिद्धान्त के ऊपर लिखा और इसका पूर्ण प्रतिपादन किया । छोग 

समभने छगे ये कि व्यवस्थापक, शासक और न्याय कर्ता को पृथक पृथक्‌ रहना 

चाहिये । १७९१ के राजतान्त्रिक संविधान पर इस पिडा॒न्त की छावा थी 
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और बाद में बनने वाके सभी आधारभूत काबूनों में इस सिद्धान्त को 
आधार माना गया। 


इस काल में एक शासन के बाद दूसरा शासन आया पर कोर स्थायी 

नही रह सका | एक शासन प्रणाली के 

१७८९ से १८०५ तक की अस्थायी बाद दूसरी शासन प्रणाली का प्रयोग" 

राजनीतिक परिस्थिति हुआ पर किसी का प्रतिफल समन्तोंष 

जनक नहीं हुआ । छ. प्रकार के विमिन्न 

राजनीतिक सविधानों का प्रयोग हुआ पर कोई स्थायी नहीं हो सका | किसी भी 

राष्ट्रीय सरकार का स्वरूप स्थिर नहीं हुआ । बल्कि स्थानीय शासन प्रबन्ध में 

विशेषत' डिपाथ्मेण्यों और कम्युन के जीवन में जो परिवतन हुए उनका 
व्यवस्थित विकास होता गया और स्थानीय सस्याये स्थायी हो गयीं । 


राज्यक्रान्ति के बाद यह प्रथम संविधान था। इसका स्वरूप उदारवादी 

सुधारकों के द्वारा निश्चित हुआ था। राज्य 

१७९१६ का सविधान सीमित राजतन्त्र के रूप में रखा गया था। 

मन्त्रिपरिषद एक पाल्‍्मेण्ट के प्रति उत्तरदायी 

था। मन्त्रियों पर राज्यविद्रोह का महामियोग चल सकता था। पालंमेण्ट का 

निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप में दो वष के लिये होना स्वीकृत हुआ था। २५ वर्ष का 

पुरुष जो अपने तीन दिन का वेतन प्रत्यक्ष करके रूप में देता था वही बोट 

देंने का अधिकारी समझा जाता था। रोबसपियर ओर डैण्टन इस युग के 
नेता थे | 


इस सविधान के द्वारा सीमित राजतन्त्र गणतन्त्र में परिणत हो गया। 

इस गणतन्त्र की विशेषताओं में वयस्क पुरुष 

4०९३ का संविधान मताधिकार, प्रत्यक्ष निर्वाचन, सम्भावित और 
प्रस्तावित कानूनों के विचाराथ नागरिकों की 

प्रारम्मिक सभाएँ तथा चौबीस सदस्यों की एक राष्ट्रीय शासन समिति थी । यह 
सविधान जनता के मतदान द्वारा स्वीकृति के ढहिये दिया गया और जनता ने 
इसे स्वीकृत किया । पर इस सक्धिन के कार्यान्वित होने के पहले ही जनता 
पर एक दूसरा शासन छंद गया। आतक कार की क्रियाओं से शासन 
में एक नया परिवंतन हुआ | इस परिितन ने नेपोलियन को जन्‍म 


दिया 
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क्रान्ति समाप्त हो चुकी थी। गणतन्त्र अपने पेर पर खड़ा! हो चुका था। 
सम्भावना थी कि नयी सरकार उत्साह के साथ काय 

नेपोलियन की प्रारम्भ करेगी। पर क्रान्ति के सक्रमण काछ तथा उसके 
ताना शादी बाद के तीन चार वों में फ्रान्स नेजो अन्य राष्ट्री से 

युद्ध किया उसमें एक ऐसे व्यक्ति का उद्भव हुआ 

जिसके लिये लोकप्रिय सविधान की धाराएँ रुचिकर नहीं थीं और उसके मनो- 

भावों के योग्य नहीं थी। १७९९ में उसने एक आकस्मिक तथा बलात्‌ 
शासन परिवतेन के द्वारा अपने को अधिनायक के पद पर स्थापित कर ढिया | 


नेपोलियन-काल में शासन का सारा अधिकार तीन कनसलों को दिया गया 
था । इनका निर्वाचन सिनेट के द्वारा दस व्ष के छिये होना था। प्रथम बन 
सल को ही वास्तविक अधिकार दिया गया था ओर उसके दो अन्य सहयोगियों को 
केवल परामशंदात अधिकार प्राप्त था। नेपोलियन ने अपने को प्रथम कनसर के 
रूप में मनोनीत कराया। १७९५ की पालमेण्ट के दो सदनों को चार भाग में 
ब्राँ- दिया गया । 
( १) राज्यपरिषद--झिसका कार्य केवल विधेयक तैयार करना था | 
(३ ) ट्रिव्यूनेट--जिसका काय विधेयक के ऊपर प्राथमिक विचार करना या । 
( ३ ) व्यवस्थापक समा--जिसका कार्य विधेयक के ऊपर बोट देना था । 
(४ ) सिनेट--जिसका काय स्वीकृत विधियों की सवैधानिकत के ऊपर 
विचार करना था। 
नेपोलियन ने जिस वैधानिक ( कानूनी ), न्यायसम्बन्धी तथा शासकीय 
प्रणाली को जन्म दिया, उसी आधार पर आज भी फ्रान्स का स्थानीय शासन 
बहुत कुछ आधारित है। कुछ दिनों बाद नेपोलियन कनसल से सम्नाठ हो गया । 
सम्रा” नेपोलियन बहुत दिनों तक फ्रान्सिसी जनता की भावनाओं में बीरों की 
कहानी के रूप में बना रहा परन्तु नेपोलियन राजनीतिश ही अपने निर्माण 
कार्य से फ्रान्स के राजनीतिक सधटन में स्थायी रूप से सफल हुआ | 
सैनिक हार के कारण नेपोलियन की १८१४ में फ्रान्स से हटना पड़।। 
लूई अठारहवाँ जो बुबन वंश का उत्तरा- 
घुन'स्थापित बुर्बन राजवश . घिकारी था फ्रान्स की गद्दी पर बैठा | परल्तु 
( १८१४-३० ) जनता उस शासन के लिये तैयार नहीं थी। 
नये कानूनों के अनुसार राजा को बहुत 
३१ 
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अधिक अधिकार प्राप्त हुआ | मन्त्रिमण्डल पालमेण्ट के प्रति उत्तरदायी बनाया 
गया | कोई कर और कानून बिना पालमेण्ट की स्वीकृति के नहीं पास हो 
सकता था। राजा ही किसी कानून को पाप्त कर सकता था. और व्यवस्थरापक 
सभाओ को केबल आवेदन करने का अधिकार था कि किसी विषय पर कोई 
कानून पास किया जाय | 


लुई के मरने के बाद उसका भाई चाल्स गद्दी का अधिकारी हुआ। 
चाल्स ने एक ऐसे मन्त्रिमण्डल को पदारूढ़ रखना 
ओरलछियन वश. चाहा जिसको पालंमेण्ट का विश्वास प्राप्त नहीं था। 
(१८६०-४८ ) अन्त में १८३० में उप्ते अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी 
और हलई फिलिप उसका उत्तराधिकारी हुआ। 
सवैध।निक राजतन्त्र का चलना फ्रान्स मे कठिन था। इसके लिये दो सघटित 
राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है| पर फ्रान्स 
द्विवीय गणतन्त्र. में कितने ही छोटे छोटे दछ थे जो आपस में एक 
( १५३८-३२ ) दूसरे के विरोधी थे। विभिन्न दलों के नेता एक 
दूसरे की प्रधानता का विरोध करते रहते थे । इस 
तरह देश की अवस्था धीरे धीरे बिगड़ने ढडगी। जनता की भावना भी बदलने 
लगी | उमग्रवादी विशेषतः साम्यवादी बिचार बारे साम्यवाद स्थापित करने के 
विचार से प्रचार करने लगे | पेरिस जेसे घनी आबादी वाले शहर में निम्न 
बग को उसाड़ कर क्रान्ति कराना कठिन नहीं था। १८४८ में पुन॥ क्रान्ति 
हुईं ओर राजतन्त्र समाप्त हो गया। फ्रान्स पुनः गणतन्त्र हो गया | 


परन्तु यह गणतन्त्र स्थायी नहीं हो सका | देश की घटनाओं से यह सिद्ध हो 

गया कि फ्रान्स में गणतन्त्र की नींव गहरी नहीं गयी 

ह्वितीब गणतन्त्र से है। विभिन्न राजनीतिक नेताओं में कोई स्प्रिय नेता 

द्वितीय साम्राज्य नहीं था जैसा अमेरिका सें बाशिंगटन था । ऐसी 

परिस्थिति थी जिसमें कुछु भी हो जा सकता था और 

घही हुआ भी । नेपोलियन प्रथम का भतीजा लूई नेपोडियन इस्लेण्ड से वापस 

आकर अपने को राष्ट्रीय असेम्बली के द्वारा राष्ट्रपति निर्वाचित करा लिया । 

वह बहुत अधिक बहुमत से निर्वाचित हुआ । पर लूई नेपोलियन चार वष के 

लिये राष्ट्रपति होने से ही सन्तुड्ट नहीं हो गया । वह चार वर्षों के बाद व्यक्तिगत 

जीवन व्यतीत करने की इच्छा नहीं करता था । कुछ ऐसा भी माढूस पढ़ता था 
कि जनता नय्ने गणवन्त्र के प्रति बहुत उत्साहित नहीं हे । 
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प्रथम पालमेण्ट के चुनाव के बाद ही मालूम हो गया कि समा में दो तिहाई 
राजतन्त्रवादी हैं | इस तरह उसके लिये तनिक भी कठिन नही था कि परिस्थिति 
को अपने स्वाथसाधन के लिये उपयोग न कर सके। तीन वो के बाद जच 
उसका कायकारढू समाप्त हो चछा था, कुछ इस तरह की चाल चल कर एक 
“आकस्मिक-परिवत्तन के द्वार सविधान में सशोधन करा ढिया और अपना 
कायकाल दस वर्ष के ढिये बढा लिया। यद्यपि नाममात्र का गणतन्त्र था पर वह 
वास्तविक दृष्टि से समाप्त हो गया । १८५८ में सिनेट की स्वीकृति से नेपोरियन- 
साम्राज्य के स्थापित होने की घोषणा की गयी | जनता ने अपने मतदान के द्वारा 
इस नयी व्यवस्था को स्वीकार कर ढिया। १८५१ में दूसरी दिसम्बर को दईनेपों 
लियन, नेपौलियन तृतीय के नाम से फ्रान्स का सम्राट घोषित हुआ । 


दूसरा साम्राज्य उदार राजनीतिक सिद्धान्तों पर बनावा गया था। लोकतत्त्र 
का बाह्य स्वरूप भी रखा गया। पालंमेण्ट में सदस्यों 
द्वितीय साम्राज्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान तथा पर्याप्त मताधिकार 
के आधार पर हुआ । इसके अधिकार बहुत थोडे थे । 
एक सामन्तवादी सिनेट जो प्रायः मनोनीत तथा अप्रत्यक्षरूप से निर्वाचित थी-- 
सविधान की सरक्षक और उसके अथ निर्णय के अधिकार से युक्त स्थापित 
हुईं । सम्राट को शासन पर नियन्त्रण, परराष्टर-सस्बन्धी सश्यालन, स्थछ और 
जौ सेना का अनियन्त्रित कमान, युद्ध और सन्धि करने की शक्ति तथा पाल मेण्ट 
में उपयुक्त विधि प्रस्तावित करने का अधिकार पूणरूप से प्राप्त था। मन्त्र 
परिषद केवल सम्राट के प्रति उत्तरदायी था| इस प्रकार दूसरा साम्राज्य सेत्य- 
बल की सहायता से एक व्यक्तिगत अधिनायक के रूप में परिणत हो गया। 
कुछ समय तक तो स्थिति बिछकुछ ठीक रही। परन्तु थोड़े ही दिनों के बाद 
अंसंन्तोष दृष्टिगोंचर होने लंगा। अनियन्त्रित बृहद्‌ राज्य-व्यय से कर भार बढने 
लगा | स्वतन्त्र-व्यापार की नीति से उत्पादकों में असन्तोष की मात्रा बढ़ गयी। 
छोटे-छोटे स्थानीय विषयो में सरकारी हस्तक्षेप की नीति से छोग धबड़ाने छंगे | 
नेपोलियन बढती हुई असन्तोष की अमि को शान्त करने की नीति अपनाने 
छूगा | १८६० के बाद से पाल मेण्ट के अधिकारों में वृद्धि होने लंगी | पालंमेण्टरी 
प्रणाली को पुनः चलाने की कोशिश हुईं। छेखन और सभा की स्तन्बता 
पुन, चार्लू हो गयी जो काफी दिनों से -समात्त-प्राय हो चुकी थी। १८६९ से 
सिनेट की शुप्त बैंठकों की प्रणाली समात्त हो गयी। पालमेण्ड को अपने पदाषि- 
फारियों के चुनने का अधिकार मिल गया। मन्त्रि-परिषद स्लठ को अपेक्षा 
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पालमेण्ट के प्रति उत्तरदायी घोषित किया गया । अतः नेपोलियन का व्यक्तिगत 
निरक्श शासन उत्तरदायी पालमेण्टरी शासन में परिणत होने छगा। परन्तु 
समय और गति लूई नेपोलियन के पक्ष में नही थी । १८७० के जमेन-फ्रान्सिसी 
युद्ध ने नेपोलियन और उनकी बहुत बड़ी सेना को जमनी के हाथ में बन्दोी 
बना दिया | फ्रान्सिसी सेना हर गयी | जमेन सेना बढती गयी | दूईं नेपोलियन- 
कैद हो गया | पेरिस चारो तरफ से घिर गया। अन्त में १८७१ की जनवरी 
में पेरिस वालों ने जमंन सेना की शर्तों को मान लिया। अस्थायी सन्धि 
घोषित हुई । 


१८७१ की फरवरी में फ्रान्स मे नया चुनाव हुआ। पेरिस जमन छोगों के 
अधिकार में था। अतः राष्ट्रीय असेम्बह्ी की प्रथम 
राष्ट्रीय असेम्बी १५०१ बैठक “बो्डों! के एक थियेग्र हाल में हुई। 
पुरानी सरकार जिसमें सम्राट, सिनेट, काप्से 

लेजिसलेटिफ और मन्त्रिमण्डल थे सब समाप्त हो चुके थे । 


अस्थायी सरकार जो १८७० में पेरिस में बनी उसने बड़े अच्छे दक्ष से 
राष्ट्र के सड्डुव्काल में काय को सभाठा । राष्ट्रीय असेम्बली ने थियस को शासन 
का प्रधान अधिकारी नियुक्त किया। वह इसहिये आवश्यक था कि थियस 
अधिकार युक्त होकर जमन सेनापति से सन्धि कर सकेंगे । ऐसी ही परिस्थिति मे 
जपमनी से समझौता हुआ और सन्धि की कड़ी शर्तों को फ्रान्सिसियों ने स्वीकार 
किया तथा उसे पूरा भी किया । 


अब नया प्रक्ष था-नये सविधास के बनाने का। क्या राष्ट्रीय असेम्बलो 
नये सविधान को बना सकती है या पुनः नया निर्वाचन होना चाहिये ? इस 
तरह के प्रश्न राष्ट्रीय असेम्बली के समज्ष थे। राष्ट्रीय असेम्बही उस परिस्थिति 
में देश का शासन सेंमाछ रही थी | पेरिंस मे एक कम्युनिस्टक उपद्रव भी हुआ 
पर राष्ट्रीय असेम्बली की सरकार ने उसे दबा दिया । इस समय परिस्थिति की 
दृष्टि से देश को सुदढ शासन की आवश्यकता थी। राष्ट्रीय असेम्बली ने अपने 
कार्यों की वेधानिकता की परवाह न कर देश को सुददृढ शासन प्रदान करने के 
लिये कायप्रारम्भ किया । 


नई राष्ट्रीय असेम्बली में करीब ७३८ सदस्य थे। इसमें २०० से अधिक 
गणतन्तवादी नहीं थे | इनके अधिक सदस्य निर्वाचित नहीं होने के कारणों में 
सैमबेटा की युद्ध नीति थी। छोग शान्ति चाइते ये पर गैमबेद युद्ध को आागे 
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बढाना चाहता था। श्रतः इनके उभ्मीदवारों की अधिक हार हो गई। राष्ट्रीय 
असेम्बली में पुनः दो तिहाई राजतन्त्रवादी थे | अर्थात्‌ उस समय फ्रान्स गण- 
तन्त्रवादियों के बहुमत के बिना गणतन्त्र था। परन्तु यदि कोई तरीका जनमत 
के जानने का हो तो कहा जा सकता या कि अधिकतया जनता गणतन्त्र के 
पक्ष में थी। 


राजतन्जवादी स्वय विभाजित थे। उनमें दो दछू हो गये थे। एक पुरातन- 
बादियों, प्रतिक्रियावादियों तथा पादरियों का, जो चाह्स दसवे के पौत्र को गद्दी 
पर बिठाना चाहता था। एक ओरलियन दर था जो ओरलियन वश के उत्तरा- 
धिकारी पेरिस के काउण्ट को जो लूईं फिलिप ( १८४८ ) का पौत्र था, चाहते 
थे। एक तीसरा दह था जो नेपोलियन के वश का प्रेमी था और उसी वश के 
किसी लड़के को अधिकार देने की इच्छा करता था। गणतन्बवादी इसी प्रयत्त 
में थे कि तीनों में कोई भी राजा बन कर न आवे। यदि तीनों राजतन्त्रवादी 
दल आपस में मिल जाते तो गणतन्त्रवादियों के हिये कोई चारा नहीं था | 
गणतन्त्रवादी किसी तरह इस राष्ट्रीय असेस्बलली के द्वारा सविधान निर्माण 
नहीं कराना चाहते थे । इनकी दृष्टि से जितना ही बिल्म्ब होता उतना ही 
अच्छा था-। 


शाश्नन का अस्थायी स्वरूप ठीक से काय नहीं कर रहा था और अस्पष्ट 
अधिकारो के बीच्र कुछ कर भी नहीं सकेंता था । 
रिवेट विभाग अतः राष्ट्रीय असेम्बली के एक सदस्य के द्वारा जिसका 
(१०९१) नाम रििट था असेस्बछी के समक्ष एक योजना 
प्रस्तुत हुईं । उस योजना के अनुसार थियस को 
तीन वष के लिये गणतन्त्र का अव्यक्ष और मन्त्रिमण्डल को राष्ट्रीय असेम्बली 
के प्रति उत्तरदायी घोषित करना था। अध्यक्ष अब असेम्बली के प्रति उत्तर- 
दायी नहीं होगा और न असेम्बली उसे इटायैगी। मन्त्रिमण्डल ही कायकारी 
शासकमण्डल हो जायेगी। इस योजना को असेम्बली ने थोड़े परिवतनों से स्वी- 
कार कर, लिया । रिवेट बिधान पास हो गया | थियसे गणतन्त्र के अध्यक्ष हुए 
और भन्त्रिमण्डल के साथ असेम्बली के प्रति उत्तरदायी बनाये गये । 
थियस अध्यक्ष होने के बाइ भी राष्ट्रीय असेम्बली की बैठकों में भाग लेते थे | 
अतः श्प७रे में अध्यक्ष का असेम्ब्ली से बोलने का अधिकार समाप्त क्र 
दिया गयां | 
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कैबिनेट प्रणाली ही अ्ग्रेजी राजनीतिक पद्धति से लिया गया था अन्यथा अन्य 
सस्थांओं का सारा स्वरूप, अधिकार और सम्बन्ध की व्यवस्था मौलिक रूप से 
फ्रान्सिसी थी। इसमें दशम और सिद्धान्त की चुटि थी। यह आवश्यकतानुसार 
व्यॉयहारिक दृष्टि से बनता गयां। यह का्यरूप में परिणत पहले हआ और बांद 
में सैद्वान्तिक रूप में स्वीकृत हुआ । 
लोकशक्ति के संघटन के नियमों के अनुसार 
संबेधानिक सशोधन सविधान में सशोधन निम्नलिखित प्रकार से 
हो सकता है।--- 
१-राष्ट्राध्यक्ष ( उनके नाम में मत्रिमण्डल को काय करना पड़ता है ) 
कोई सशोधन प्रस्तावित कर सकता हैया सशोधन का प्रस्ताव पालमेण्ट के 
दोनों सदनों के द्वार या किसी एक सदन के द्वारा उपत्यित किया जा 
सकता है | 


(२ ) प्रत्येक सदन पृथक पृथक बहुमत से नि३चय करता है कि सवैधानिक 
सशोधन की आवश्यकता है या नही । 


( ३ ) यदि दोनों सदन सशोधन के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो दोनों 
सदन के सदस्य सम्मिलित बैठक में वाद विवाद के बाद पू् सदस्यों के बहुमत 
से सश्ोधन को स्वीकार करते हैं। दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक को राष्ट्रीय 
असिम्बली कहते हैं | 

इस तरह की सशोधन-विधि की विशेषता यह है कि जो ढोग साधारण 
विधि को पास करते हैं उन्हें ही सवेधानिक विधानों को पाप्त करने का अधिकार 
है। जब दोनों सदन के सदस्य सविधान में संशोधन के लिये सम्मिलित रूप में 
बैठते हैं तो सिनेटः और डिपुटी नही रह जाते बल्कि वे सविधान सभा के 
सदस्य समझे जाते हैं । 

राष्ट्रीय असेम्बी की बैठक बरसाई के राज प्रासाद में होती है । 

संशोधन की विधि सरल और शौघ्रता पूर्ण सम्पन्न होने वाली है | 


इज्जलैण्ड की अपेच्षा सरल नहीं है | वहाँ तो साधारण विधि और स्वैधानिक 
'बिधान में कोई अन्तर नहीं है । दोनों समान रीति से पास होते हैं । 

सविधान के सश्योधन पर एक नियन्त्रण है | कोई भी सशोधन संविधान के 
'बलिकत्रात्मक ल्वुरूप को प्रस्रितिंत करने के लिये प्रस्तावित नहीं हे सकता | 
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यह नियन्त्र० भी एक आपसी समझौते को तरह है। राष्ट्रीय असेम्बली की बैठक 
हो जाने के बाद उसके अधिकारों पर नियन्त्रण होना कठिन है। १७८५ के 
सबिधान की विशेषताश्रों में निम्नलिखित वस्तुएँ प्रधान हैं --- 

१--एकता और केन्द्रीयकरण-फ्रान्स जब से आधुनिक राष्ट्रीय राज्य के 
रूप में सघटित हुआ तभी से पूण एकात्मक और केन्द्रीय राजनीतिक प्रणाली के 
आधार पर अवरूम्बित था | अतः फ्रान्सिसी राजनीतिक प्रद्धति की एक प्रमुख 
विशेषता है कि यह एक पूर्ण केन्द्रीय राज्य है | व्यवस्थापक विभाग, शासन 
विभाग ओर न्याय विभाग का केन्द्रीय सगठन पेरिस में स्थित है । 


२--सावजनिक प्रशुसत्ता--तृतीय गणतन्त्र की स्थापना से यह सिद्ध 
हो गया कि फ्रान्स की राज्य क्रान्ति का एक उद्देश पूण रूप से सिद्ध हो गया । 
जनता ही राज्य-सत्ता की पूण अधिकारी है। फ्रान्स की जनता इस सिद्धान्त में 
पूण रूप से विश्वास करती है | जनमत के आधार पर शासन का सचाढन इस 
पिद्धान्त का आधार है। 


३--अधिकार विभाजन--माण्ठेस्कू ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया | 
क्रान्तिकारी काछ की सरकारें इसी सिद्धान्त पर निर्मित हुईं थी। फ्रान्स के 
वैधानिक विशेषज्ञ इस सिद्धान्त में पूण रूप से विश्वास करते हैं | परन्तु कैबिनेट 
प्रणाली को फ्रान्सिसी राजनीतिक पद्धति में स्थान देकर इस सिद्धान्त में 
परिमाजन करना पड़ा । 


४ पाल मेण्ट की प्रधानता-पालमेण्ट के दोनों सदन सयुक्त अधिवेशन में 
राष्ट्रीय असेम्बली का स्वरूप ग्रहण करते हैं | इस तरह पाल मेण्ट प्रत्यक्ष रूप में 
उतनी शक्तिशाली नहीं है जितनी इज्धलैण्ड की पालमेण्ट है। परल्तु पालमेण्ट 
के द्वारा स्वीकृत किसी कानून को अवैध घोषित करने का अधिकार किसी भी 
न्यायालय को नहीं है | कोर्ट आफ सेसेसन को सरकारी अध्यादेशों, आडिनेन्सों 
अथवा नियमों को वैधता पर विचार करने का अधिकार है पर पालंमेण्ट के 
द्वारा स्वीकृत कानून के ऊपर विचार प्रकट करने का कोई अधिकार नहीं है| 
इस तरह ग्रेट ब्रिठेन और फ्रान्स की पाल मेण्टों की प्रधानता है। 


१८७५ के सविधान में मौलिक अधिकारों का कहीं उल्लेख नहीं है। 


१--ओफेसर फ्रेडरिक आरिटिन जौग ने अपती पुस्तक यूरोपियन गवनमेण्ट में १८७५ के 
सविधान की चार विशेषताओं का उल्लेख किया ६ 
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पर राज्य क्रान्ति के अबसर पर १७८९ में मानव- 

मौकिक अधिकार अधिकारों की धोषणा हुईं थी और वह कभी किसी 

सवेधानिक कानून के द्वारा समाप्त नहीं हुआ । अतः यह 

माना जा सकता है कि फ्रान्स की जनता के हिये अधिकार-घोषणा मौढछिक 

अधिकारों का काम कर रहा है। यह इतना स्पष्ट है कि फ्रान्स की पालमेण्ट ने. 
अमी तक कोई सक्रिय रूप में अधिकारों का विधेयक स्वीकृत नहीं किया । 

१८७५ का सविधान गणतन्त्रात्मक ओर एकात्मक था| राश्य का प्रधान 

शासक निर्वाचित था। परन्तु शासन-प्रबन्ध एक 

१८७७ का सविधान मन्त्रिपरिषद्‌ के द्वारा सचाछ्ित होता था जो 

पालमेण्ट के प्रति उत्तरदायी था। सरकार का 


स्वरूप भी एकात्मक ओर केन्द्रीय था । 

एकात्मक शासन और एक ही पालमेण्ट थी जिसमें दो सदन थे | 

सिनेट ओर चैम्बर आफ डिपुटिज मिलकर राष्ट्रीय पालमेण्ट थे । 

सिनेट-यह द्वितीय सदन था और एक स्थायी सस्था थी । इसको भग नहीं 
किया जा सकता था । प्रत्येक सिनेटर नव वष के हिये चुना जाता था। एक 
तिहाई सिनेटर प्रत्येक तीन वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते थे। सिनेटरों का 
चुनाव निर्वाचक्त मण्डल के द्वारा होता था जिसका निर्माण हर तीसरे बष 
होता था। निर्वाचक मण्डल में चार तरह के लोग रहते थे--( १ ) डिपाय्मेण्टों 
से निर्भचित चेम्बर आफ डिपुटिज के सदस्य (२ ) डिपाय्मेण्टों के साधारण 
परिषद्‌ ( जेनरल कौसिल ) के सदस्य ( ३ ) डिपार्टमेण्ट के अन्तगत विभिन्न 
एरोनडिंसमा कोसिछ के सदस्य ( ४ ) कम्युनों के म्युनिसिपल कोंपिलों के दारा 
निर्वाचित डेलिगेट | कम्युनों के डेलिग्रेटों की सख्या बहुत अधिक हो जाती थी | 
कम्युन के अतिनिधि ही सिनेय्रें के चुनने में बहुमत रखते ये | इसीलिये सिने 
को कम्युनों की 'बढ़ी कॉसिल? कहते ये । 


सिनेट का अध्यक्ष सिनेट के द्वारा निर्वाचित होगा था। सिनेट में विनय 
ओर नियम की रा करने का अधिकार पिनेट के अध्यक्ष की थी। सिनेय्रों को 
वेतन मिछता था और उन्हे व्यवस्थापकों के विशेषाधिकार प्राप्त थे । 

सिनेट राष्ट्रध्यक्ष और मन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्यों पर आरोपित महाभियोग की 
सुनवाई के लिये महान्यायाल्य था। राष्ट्राध्यक्ष को श्विनेट दी स्वीकृति से चैम्बर 
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की भग करने का अधिकार था। परन्तु इस अधिकार का प्रयोग नहीं क्रिया 
गया था। सिनेट को चैम्बर के साथ समान अधिकार प्राप्त था। राजस्व विधेयकों 
के प्रारम्भ करने का अधिकार केवल जैम्बर आफ डिपुटिज्ञ को था । आय 
व्ययक विधेयक पर चेम्बर को पूरा अधिकार था। सिनेट सशोधन प्रस्तावित 
करने का अधिकार रखती थी। पर उसे राजस्व सम्बन्धी किसी नये प्रस्ताव 
उपस्थित करने का अधिकार नहीं था। 


साधारण विधेयक किसी भी सदन मे पुरस्थापित हो सकता था। जब एंक 
सदन के द्वारा कोई विधेयक पास हो जाता था तो दूसरे सदन में विचाराथ 
भेजा जाता था । साधारणतः विधेयकों का प्रारम्भ और प्रथम पुरस्थापन 
चैम्बर से ही होता था। दोनो सदनों को सशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार 
था और विधेयक एक सदन से दूसरे सदन मे जाया करता था जब तक वह 
दोनों के द्वारा स्वीकृत नहीं हो जाता था या विधेयक स्वय समाप्त नहीं हो 
जाता था| 


जिस विधेयक को प्रिनेट पास करना नहीं चाहता था उसे पास कराने का 
कोई सवैधानिक तरीका नहीं था । 


सिनेट के प्रति भी मन्त्रि-परिषद्‌ उत्तरदायी था। यद्यपि सिनेट ने केबल 
छु बार ही मन्त्रिमण्डछ को पदत्याग करने के लिये वाब्य किया । 

सिनेट एक पुनविचार करने को दृष्टि से बहुत ही सुन्दर द्वितोष सदन रहा 
है। किसी एकात्मक तथा केन्द्रीय राज्यों में द्वितीय सदन के निर्माण की समस्या 
सरल नहीं है। पर फ्रान्स की सिनेट इस अथ में एक आदश द्वितीय सदन 
रहा है। सचमुच सिनेट ने चेग्बर के द्वारा प्रस्तावित उन विधेयकों के ऊपर 
अपना नियन्त्रण रखा जो सुविचारित नहीं थे अथवा जो जल्दी में या एक वग 
के स्वाथरक्षा की दैष्टि से या किसी दल के दबाव में पड़ कर चैम्बर ने 
पास किया हो | फ्रान्स में पार्टियों की बहुलता ओर सघटन को कमजोरी के कारण 
चैम्बर की राजनीतिक परिस्थिति ठीक नहीं रहती। अत, सिनेठ ने ऐजी परि- 
स्थितियों में अनुपयुक्त-विधेयकों को विधि होने से बचाया । इसने विधेयकों को 
अवरोघ नहीं किया पर उसे पास होने मे विरूम्ब करा कर राष्ट्र को विचार करने 
के ढिये समय दिलाया । यह परामश देती रही हे पर स्वय अन्तिम नि्यय नहीं 
देती थी । रोकने की अपेक्षा केवछ नियन्त्रण करती थी । 


चेस्न्र आफ डिपुटिज के सदस्यों की सख्या ५८४ थी। इनका निर्वाचन 
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चार वर्ष के छिये होता था। २१ वष का प्रत्येक पुरुषनागरिक मंतदान 
देने का अधिकारी था | 

राष्ट्राध्यक्ष दोनो सदनो को स्थगित तथा अधिवेशन बिसर्जितें कर सकते थे । 

दोनों सदनों में प्रथम सदन ( चेम्बर ) ही शक्तिशाली सदन था। चैम्बर 
मन्त्रि-मण्डल को इृण्टरपलेसन के द्वारा नियन्त्रित करता था । अैम्बर के 
बहुमत का विश्वास खो देने पर मन्त्रिमण्डल अपदस्थ हो जाता था। चैम्बर को 
ही एक मात्र अधिकार राजस्व विधेयकों के प्रारम्म करने तथा प्रथा के आधार 
पर अन्तिम निणय करने का अधिकार था। राज्य के प्रति विश्वास्घाव करने के 
अपराध मे चेम्बर राष्ट्राव्यज्ञ और मन्त्रियों को सिनेट के समक्ष महाभियोग के 
निणुय के लिये प्रस्ताव उपस्थित कर सकता या । 

दोनों सदनों की सम्मिहित बेठक को राष्ट्रीय असेस्बली कहते हैं । फ्रान्स की 

वैधानिक राज्य प्रभुता राष्ट्रीय असेम्बली में निहवित 
राष्ट्रीय असेम्ब्ली थी | इसकी बैठक वरसाई में होती थी। पालमेण्ट 
की बैठक पेरिस में होती थी । राष्ट्रीय असेम्बली के 

अधिकार असीमित थे इसके अधिकारों पर एक ही नियन्त्रण था कि यह 
गणतन्त्रात्मक स्वरूप को परिवत्तित नही कर सकती थी । 
इंसके दो प्रमुंख काय ये--- 

(६ ) सविधान का सशोधन | 

(२ ) गयतन्त्र के राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन । 

सक्तित में यही १८७५४ का संविधान था। १९४६ का नया सृविधान बहुत 
कुछ १८७५ के सविघान के आधार पर बना है। नये सविधान में कुछ 
नई सस्थाओं की योजना हे। सिनेठ को जगह पर राज्य-परिषद्‌ हैं। राज्य 
परिषद्‌ के अधिकार सिनेट की अपेक्षा बहुत कम है। 

नये सविधान के अनुसार प्रधानमन्त्री को कुछ विशेष अधिकार दिये गये हैं। 
शध्ट्राध्यक्ष नहीं, बल्कि प्रधानमन्त्री ही कानूनों को कार्यानिवित करने के लिये उत्तर- 
दायी है। जिन अम्ुख मुल्की और सैनिक पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्राध्यक्ष 
नहीं करेगा, उनकी नियुक्ति प्रधानमन्त्रो के द्वारा होगी | 

प्रधानमन्त्री की नियुक्ति राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा होती है पर उसे राष्ट्रीय असै- 
म्बली के वोट के द्वारा विश्वास प्राप्त करना आवश्यक दहे। राष्ट्रीय असेम्बली में 
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बहुमत वोट प्राप्त करने पर प्रधानमन्त्री की नियुक्ति स्थायी होती है । मन्च्रि- 
मण्डल का उत्तरदायित्व अब केवल राष्ट्रीय असेम्बली के प्रति ही हे । 


प्रथम सदन का नाम चेम्बर आफ डिपुट्जि से बदल कर राष्ट्रीय असेम्बली हो 
, गया है। कुछ नई सस्थायें भी नये सविधान में आ गईं हैं। 

राजनीतिक पावटिया--द्वितीय महययुद्ध के बाद ही डीगोल का एक दल नया 
बना है । कस्युनिस्टपार्य की शक्ति मे भी छृद्धि हुईं है। पुराने दरों में 'मोनारकिस्ट” 
और 'रिपबालिकन? थे | रिपबिलिकन दल में जो उम्र विचार के थे वे उससे अलग 
हो गये ओर 'रेडिकलछ रिपबिलिकन! कहलाने लगे । क्लेरिकल दछ सदैव मोनारकिस्टों 
का साथ देता था। छलेरिकल दल के प्रभाव को समाप्त करने के लिये नियम भी 
बने फिर धीरे-धीरे वे समाप्त हो गये और अन्य दलों में मिल गये | सोशछि्ट 
पार्टी का विकास फ्रान्स में १७८९ के बाद होने रछगा। १८:४८ में द्वितीय गण 
तन्त्र की स्थापना में सोशलछिस्ट पार्टो ने सहयोग दिया। कुछ समय बाद रेडिकल 
लोगों ने अपने को रैडिकल सोशलिस्ट कहना शुरु किया। १८९९ में सोश ल्स्ट 
दल में मिलरेण्ड घटना के कारण फूट हो गई। एक दल यूनिफायड सोशहिस्ट 
और दूसरा रिपबिलिकन सोशलिस्टि के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 

प्रथम महायुद्ध के बाद से चैम्बर आफ डिपुटलज्ञि मे सोशछिश्टों के कई 
छोटे-छोटे भूप थे। रेडिकल सोशलिस्ट, रिपब्लिकन सोशहिस्ट, यूनिफायड 
सोशलित्ट तथा कम्युनिस्ट की भी कुछ सख्या थी। ये सभी मिलकर 'पापुछर फ्रण्टः 
में सम्मिलित थे | इनके विरुद कल्लरवेटिव अ्रूप था जिनमें रिपन्लिकन फेडरेसन 
लेफ्ट रिपब्लिकन, इनडिपेण्डेण्ट रिपब्लिकन तथा डेमोक्रेटिक सघ इत्यादि थे | 
द्वितीय महाथुद्ध के लगभग फ्रान्स को पालमेण्ट में छोटे बढ़े बारह या तेरह 
पार्टियाँ या ग्रूप या ब्लाक थे। कुछ ऐसे भी थे जो किसी दछ में नहीं थे । 

१९३२-३४ में फासिस्ट छोगो की दृद्धि के कारण फ्रान्सिसी उग्रदछ के 
छोग डर गये और १९२४ में काफी समभोते के बाद “पापुछर-फ़ण्ट” की 
स्थापना हुईं जिसमें उम्र बम पन्‍थी दुकू के सभी भ्ूपों ने आएस में मिलकर 
काम करने की योजना बनायी । १९३६ के चुनाव मे “पापुलर फ्रण्ट” के छोग्ों 
का काफी बहुमत पालमेण्ट मे था। 

“पी ] ७७०० 


३ मीौनारकिस्टों ने अपना नाम बदक दिया ओर विभिन्नद्रू में मिल मेंमिल्गये। | 


[ तीसरा भाग ] 
आयलेण्ड 
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आयरिश गणतन्त 


ऐतिहासिक काल की प्रारम्भावस्था में आयलेंण्ड में केल्ट छोगों का प्रवेश 

हुआ । बाद में जब सैक्सनों ने इस्लैण्ड पर 

भ्रायक्रेश्ड का पुराना अपना अधिकार कर किया तो बहुत से ब्रियन 

इतिहास जो इज्जलैण्ड के पुराने निवासी थे आयलेंण्ड' 

में जा बसे। अन्य देशो की तरह यहाँ भी समूचे 

देश का एक राजा नहीं था। देश जातियों के आधार पर बट हुआ यथा। 

केल्ट जातिवाढों के भी छोठे छोटे राजा थे ओर सदैव एक दूसरे से छत 

रहते थे। ' 

द्वितीय देनरी ने ११७१-७२ में आयलेण्ड के एक हिस्से को जीत 

लिया उस हिस्से को पेल कहते ये। पेल आयलैंण्ड के वतमान डबलिन 

नगर के आस पास या चारो तरफ पडता था। इस ज्षेत्न में घीरे धीरे अग्रेंजी 

कानून और अग्रेजी न्याय पद्धति चलने छगी। पेल में कुछ 

पेछल... इज्धलैण्ड से भी छोग आकर बस गये | कुछ दिनों के बाद 
पेल में एक पालंशेण्द की स्थापना हुई । 


जो लोग इज्लेण्ड से आकर आसयलेंण्ड में बसे वे धीरे धीरे आयरिश 
जनता में समा गये। उन्होंने आयरिश कानून, भाषा, रीति और रस्म को 
अपनाया । कितने ही छोगों ने इज्ञलैण्ड से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया 
तथा इज्जलेण्ड के राजा के प्रति अपनी राजभक्ति कों भी अस्वीकार 
कर दिया । 


हेनरी सप्तम ने आयलेंण्ड पर अग्रेजी प्रभुत्च सघण्ति करने के हछिये 

सर एड़वर्ड पोयनिंग को छांड डिपुटी बना कर 

पोयनिंग कानून. भेजा। पोयनिंग ने आयरिश पालमेण्ट के द्वारा 

दो कानून पास कराया। ये ही कानून पोयनिग 

कानून के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस कानून के द्वारा आयरिश पालमेण्ट की 
कानूनी स्वतन्त्रता समाप्त हो गई | सभी अग्रेजी कानून आयलेंण्ड पर भी छागू 
होने लगे | आयरिश पालमेण्ट की बैठक बिना अग्नेजी सरकार की अनुमति के 
नहीं हो सकती थी । यह भी निश्चित हो गया कि आयरिश पालमेण्ट के कानून 
सपरिषद्‌ राजा की स्वीकृति के बाद ही कार्यान्वित हो सकेंगे । आयलेण्ड का 
(गासन-प्रबन्ध एक छाड डिपुटी के द्वारा होता था जिसकी नियुक्ति इंग्लेण्ड का 
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राजा करता था | छाड डिपुटी आयरिश पालंमेण्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं 
था। इस तरह आयलेंण्ड की स्वतन्त्रता ब्रिब्कुल समाप्त हो गईं। परखव्तु 
पेल के बाहर लछाड डिपुटी का प्रभुव नही चलता था। पेल ज्षेत्र के बाहर छोग 
अपने अपने राजाओं या णातियों के प्रधान शासकों के अन्तगत ये। वे 
आपस में एक दूसरे से सदैव लड्ते रहते थे पर अग्नेजों से लड़ने के लिये तुरन्त 
एक हो जाते थे । 

आएसी इन्द्र और युद्धों के कारण कृषि को उन्ननि नहीं हो सकती थी । 
आयदलैंण्ड से बाहर माल मेजने में भी रुकावट थीं। आवरिश ऊन का निर्यात 
रोक दिया गया था। जब छोगों ने ऊन का कपड़ा तैयार करके बाहर भेजना 
शुरु किया तो उस पर भी रोक छूंग गया। 


हेनरी अष्टम के समय में इज्जलेण्ड ने अपना सम्बन्ध पोप से समाप्त 
कर लिया और अग्नेज प्रोटेसटैण्ट हो गये। आयलेंण्ड कैथोलिक बना रहा। 
इससे दोनों देशों में एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव हो गया। देनरी अध्म ने कुछ 
दिनों तक अपने पिता के नियमों के अनुसार ही काय किया पर फिव्जेराल्डस 
वश के खरात्र शासन से तथा अग्रेजों के विरुद्ध सदैव आचरण करने के कारण 
उसमे आयल्लेंग्ड में एक सेना मेजी । विद्रोह दवा दिया गया और छन्दन से 
ही आयलैंण्ड का शासन करना शुरू किया | हेनरी ने आयलेण्ड के यजा की 
उपाधि घारण करलछी | उसने अपने धामिक विचारों को, भी आयलेण्ड के 
ऊपर छादने की कोशिश की पर सफलता नहीं मिली | 


मेरी व्यडर के राज्यकाल में बहुत बड़ी सख्या मे उत्तरी आयरैण्ड के कुछ 


जिलों में अग्रेजों को बसाने का क्रम झुरू हुआ | 
अल्ूस्टर में अग्रेजों का इसे अछस्टर प्रदेश कहते हैं। अल्स्टर प्रदेश 
जाकर बसना बिलकुछ अग्रेजों का उपनिवेश हो ग्रया | 


. आयरिश निवासी इस प्रदेश से भया दिये गये | 
एहिजाबेय के रॉज्यकांल में अब्स्टर प्रदेश में आयरिशों के जातीय प्रधान 
ने विद्रोह किया और पेल के ऊपर आक्रमण कर दिया | उसकी सेना हार गयी । 
और वह स्वय किसी प्रतिद-द्दी के दारा मार डाला गया। 
स्पेन के राजा और पोप ने आयलेंण्ड में विद्रोह कराने की कोशिश की। 
विद्रोह बड़ी कई से दबा दिया गया | आयरिश छोगों की जमीन छिन ली गई 
और अग्रेजों को दे दी गई । 
३३ 
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थोड़े ही दिनों के बाद हग-ओनिछ के नेतृत्व में पुन विद्रोह हुआ । यह 
राष्ट्रीय कैथोलिक विद्रोह अग्नेजी प्रभुता के विरुद्ध था। एलिजाबेथ ने स्पैनिश 
हस्तक्षेप के डर से प्रभावित होकर इसेक्स के अल को भेजा । परन्तु अल से 
कोई सन्‍्तोष जनक काय नहीं हुआ और वह थोडे ही दिनों के बाद छौट आये | 
इसके बाद छाड माउण्ड भेजे गये | उन्होंने किन्सेल के ऊपर घेरा 
डाछ जहाँ स्पैनिश सेना विद्रोहियों के सहायताथ भेजी गई थी। सारी सेना 
कैद कर ली गईं । ओ-निल ने आत्मसमपण किया। इस तरह आपयलेंण्ड की 
विजये १६०३ में पूरी हो गई | 

जेम्स प्रथम के समय मे टिरोन और टिर कोनेल के अर्लो ने विद्रोह किया 
परन्तु ये विद्रोह भी दबा दिये गये | इसके बाद बडी क्रूरता के साथ आयरिश 
लोगों की जमीनें जब्त कर डी गईं और अग्रेजों को बसने के लिये जमीन दे दी 
गई । चाह्स प्रथम ने स्टैफोड के अले को सेजा । उसका शासन प्रबन्ध अच्छु। 
था। चाल्स और इज्जञलेण्ड की पालमेण्ट में सघष हुआ | उस सघष में चाल्स 
को फासी हुईं। आयलैंण्ड ने चाल्स के पुत्र का साथ दिया और उसे आय 
लण्ड का राजा घोषित किया | ५ 

इस पर क्रामवेढ ने आयलेंग्ड के ऊपर चढाई कर दी और ड्रोघेडा तया 
वेक्सफोड को घेर लिया | जनता की बहुत बडी सख्या में हत्या की गई। 


आयलेंण्ड पुनः विधयी हुआ। आयरिश छोगों पर तरह तरह के अत्या- 

चार हुए । उनकी जमीने छिन छी गई। उनके घमम को दबाने की कोशिश की 

गई | द्वितीय जेम्स कैथोलिक था। इसलिये उसके समय में आयहलेंण्ड में शाति 

रही | द्वितीय जेम्स जब इगलैण्ड की गद्दी छोड़कर भाग गया तो आयलेंण्ड 

वालों ने उसे अपनाया। परन्तु द्वितीय जेम्स और उप्तकी सेना बोयनी के युद्ध 

( १६४० ) में हार गई। इस बार आयलेंण्ड में ऐसा दमन छुआ कि करीब 
सौ वर्षों तक कोई विद्रोह नहीं हुआ । 

इस शान्ति काल में इस्लैंण्ड का विचार कुछ नम्न हुआ । इ्लैण्ड को 

स्वय कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । 

अठारहबी सदी अमेरिका की राज्यक्रान्ति का भी प्रभाव पढ़ा। इस- 

लिये १७८२ में अग्रेजी पाल्मेण्य ने आसयल्षेंग्ड के 

छिये कानून बनाने का अधिकार छोड़ दिया और पोयनिंग कानून की भइचनों 

को समास कर दिया। एक बष के बाद आयरिश पालमेण्ट और न्यायालयों 

को प्रधानता अपने क्षेत्र में मान छी गईं | इस प्रकार व्यवहारतः आदलेंण्ड को 
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एक स्वशासन प्राप्त हो गया। परन्तु बादशाह अपना एक वाहसराय नियुक्त 
करता था। वह आयरिश पाहमेण्ट के प्रति उत्तरदायी होते हुए भी वास्तव 
में कामन्‍स सभा के प्रति उत्तरदायी था क्योंकि वह ब्रिटिश कैबिनेट का सद- 
स्‍्यभी था। 


आयलैंण्ड की पर्याप्त उन्नति हुईं । व्यापार और व्यवप्ताय में इृद्धि हुईं | 
परन्तु इसी समय एक और घटना घटी । फ्रान्स की 
१९४९६ का विद्रोह... राज्य-क्रान्ति से आयलेंण्ड वालों को एक बार 
और अवसर मिछा | सारा आयलेंण्ड “गण-राज्य” 
स्थापित करने की भावना से फूंछ उठा। आयदेंण्ड' वालों का यह ख्याल था कि 
“इज्धलैण्ड की कठिनाइयाँ आयलेंण्ड के लिये अवसर है।?” फ्रान्स के क्रान्ति- 
कारियो ने आयलेण्ड में खूब प्रचार किया भौर १७९८ में बिद्रोह हुआ परल्तु 
इंज्नलैण्ड ने इसे भी दबा दिया। 
इद्धलिश कैबिनेट ने यह सोचा कि आयहलेंण्ड का सम्बन्ध स्थायी कर देना 
आवश्यक है। भविष्य में इज्जलैण्ड के प्रष्ठमाग से आक्रमण करने या परेशानी 
पैदा करने की गुज्ञाइश नहीं रहनी चाहिये। विलियम 
१८०१ में प्रनियन. पिठ ( चगर ) ने इज्जलैण्ड और आयलैंण्ड के लिये 
का कानुन पालमेण्टरी यूनियन का एक मसविदा तैयार किया । 
यूनियन विधेयक का प्रारूप तैयार करके आयरिश 
पालमेण्ट की स्वीकृति के लिये रखा गया । अल्स्टर के बाहर जनमत इस यूनियन 
के विरुद्ध थां। परन्तु पिय ने वैध तथा अवैध तरिकों से दबाब देकर, घुस देकर, 
फुसछा कर तथा अन्य भ्रष्टाचार पद्धतियों से आयरिश पाढछमेण्ट के सदस्यों को 
मिला लिया और विधेयक स्वीकृत होकर कानून बन गया । इस कानून के द्वारा 
आयरिश पालमेण्य समाप्त हो गयी। छार्ड सभा में अठाइस और कामन्स सभा में 
एंक सौ सदस्यों का प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ | शासन का अधिकार एक वाइसराय 
के हाथ में था जो क्राउन! का प्रतिनिधि था। वह मन्त्रि-मण्डल के जरिये 
कामन्स सभा के प्रति उत्तरदायी था । आयरिश कानून और न्यायालय में कोई 
परिवतन नहीं हुआ | कैवछ छाडे सभा अब सबसे बडी और अन्तिम अदाब्त 
आयलेंण्ड के छिये भी हो गईं | 
थूनियन कानून के बाद केवल १८०३ मे थोड़ी गड़बड़ी हुईं नहीं तो करीब 
चालीस वर्षों तक शान्ति रही | इस युग में भी आयलेंण्ड की व्यावसायिक उन्नति 
नहीं हुईं | कुछ स्थानीय विद्रोह हुए. पर सभी दबा दिये गये । ,डेनियछ ओको- 


भरे 
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नेछ इस युग के आयरिश नेता हुए परन्तु वह कामन्स सभा के आयरिश 
सदस्यों को नियन्त्रित नही कर सकते थे । श्८३१ के सुधार कानून के पहले 
आयरिश सदस्य आयलेंण्ड की अधिकाश जनता का प्रतिनिधित्व भी नहीं करते 
थें। क्योंकि मतदाता ( वोटर ) की योग्यता अमी उदार और विस्तृत नहीं 
थी। १९ वीं सदी के मध्य तथा उत्तराद में आयरिश लोग बड़ी सख्या में , 
संयुक्तराज्य अमेरिका में जाने छंगे। 


ओ-कोनेल ने यूनियन को समाप्त करने का आन्दोलन श्व४१ में ही 
प्रारम्भ किया। इस आन्दोलन को होमदर आन्दोहन 

स्वशासन का कहते हैं | परन्तु कुछ दिनों तक इस आन्दोलन का 

आलन्दोकून प्रचार नहीं हुआ और श्गलैण्ड में इसके ऊपर कुछ भी 
ध्यान नहीं दिया गया । 


१८७३ में एक होमरुल छीग की स्थापना हुईं । इसका उद्देश्य बिलकुछ 
शान्तिमय तथा पालमेप्टरी तरिकों से कुछ हद तक आयरिश आत्मनिर्णय का 
अंधिकार प्राप्त करना थां | इस छीग ने पालमेण्ट में होमरछ लछीगस को 
सैजने का प्रयल किया । कामन्स सभा में चाल्स स्टेवा: पाने के नेतृत्व मे 
एक आयरिश राष्ट्रीय दछ का निर्माण हुआ । धीरे २ राष्ट्रीय दल के सदस्यों 
की इतनी सख्या हो गई कि वे सभा में विभिन्न दलों के चीच संन्तुलन स्थापित 
करने के योग्य हो गये। १८८६ में पाने ने व्विरल प्रधान मन्त्री श्रीग्लैडस्टोन 
कों इसके लिये तैयार कराया कि वे प्रथम होमरू घिलः पालमेण्ट में 
प्रस्तुत कर । 


डबलिन में एक आयरिश पालमेण्ट की योजना बनायी गयी | इंस 

पालमेण्ट को आयलेंण्ड के लिए कानून बनाने तथा 

प्रथम होम जकात कर ओर आबकारी करों को छोड़ कर अन्य 

शक बिछ १८4६ कर छगाने का उसे अधिकार प्रस्तावित था। क्राउन 

के द्वारा नियुक्त एक लाड लेफटिनेण्ट शांसनाधिकारी 

हेता । ब्रिटिश साम्राज्य सम्बन्धी सभी सामान्‍य विषयों का निर्धारण और प्रबन्ध 

ब्रिटिश पालमेण्ट के द्वारा होता। केवल आयलेंण्ड सम्बन्धी विषय आयेरिश 

पात्ममेण्ठ के अधिकार में रखने की ग्रोजना थी । ब्रिव्श पालमेण्ट में 

आयरिश' प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा परन्तु साम्राज्य सम्बन्धी व्यय में आयलेंण्ड 
को हछ देना होगा। 
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राष्ट्रीय दछ इस बिल से पूर्णतः सस्तुष्ट नहीं था पर इन छोगों ने इसका 
समयथन किया । ग्लैडस्गेन के दछ के कुछ छोग इस बिल को नहीं चाहते थे । 
जिन ल्थिरलों ने इस बिल का विरोध किया, उन्हें लिबरल-यूनियनिष्ट कहते थे । 
इन लोगों ने कामन्स समा मे दूसरे वाचन के सम्रय बिल के विरुद्ध बोट दिया। 
इस तरह ग्लैडस्टोन के लिए पदत्याग या जनता को अपील करने के अतिरिक्त 
और कोई चारा नहीं रहा । एक नया निर्वाचन हुआ और कज्ञरवेग्वि तथा 
लिबरल-यूनियनिस्टों के सम्मिलित प्रभाव से लिचरल दल हार गया । छाडडे 
सल्सिबरी के नेतृत्व में यूनियनिस्ट मन्त्रिमण्डल की स्थापना हुईं । पर होमरुछू 
आन्दोलन ठण्डा नहीं हुआ ओर इसकी गति हृब्तर होती गई । 


१८९२ के साधारण निर्वाचन मे पुनः लिबरलों की जीत हुई पर इस 
बार भी उन्हें आयरिश राष्ट्रवादियों को सहायता से ही कामन्स सभा में अपना 
बहुमत करना पड़ा । 


ग्लैडस्टोन ने दूसरी बार होमइल बिल कामन्स सभा में उपस्थित किया । 

इस बिल में एक व्यवस्था यह भी थी कि आयलैंण्ड 

द्वितीष होमरुछ बिक का प्रतिनिषित्व कामन्स सभा में अस्सी सदस्यों के 

१८५ ३ द्वारा होगा । आयरिश सदस्य इच्नलैण्ड और स्काठ- 

लैण्ड के विषयों पर वोट नहीं दे सकते थे | उन्हें 

कैवल आयलेंण्ड सम्बन्धी विषयों से ही सम्बन्ध रहेगा । अग्रेजी जनमत इस 

ढेग की व्यवस्था का समथक नहीं था। मन्त्रिमण्डल के उत्तरदायित्व में गड़बड़ी 

हो सकती थी। इभप्तका अर्थ था कि मन्त्रिमण्डल का किन्हीं विषयों पर बहुमत 

होना और किन्हीं विषयों पर नहीं। फिर भी कामन्स सभा ने इस बिल को पास 

कर दिया परन्तु छाड सभा ने बहुमत से इसे अस्वीकार किया । हिबरजलों ने 

इस प्रइन को आगे नही बढाया और इधर ग्लैडस्टोन भी नेतृत्व से अवकाश- 

अहण करने की बात सोचने छगे ये। ग्लैडस्टोन ने अबकाश ग्रहण कर लिया । 

इसके बाद यूनियनिस्टों की विजय हो गई। दस वर्षों तक लिबरल दल बिरोध 
पंक्ष में रह । 


पुनः लिबरल दछ की विजय हुईं । परन्तु इस बार तरन्‍त ही होमरुछ बिल 
प्रस्तावत नहीं हुआ। १९११ में पालमेण्ट कानून के द्वारा छाड्ड सभा के 
अधिकारों को कम कंर दिया गया। इस प्रकार तीसरा होमदल बिछ १९११ में 
पुनः कामन्स सभा में प्रस्तुत हुआ । 
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इस बिल की घाराओं के अनुसार आसयलेण्ड की एक पाल्नमेण्ट का आयो- 

जन था | पालमेण्ट मे दो सदन थे | यह पाल- 

तृतीय होमरुझ बिक. मेण्ट पूरे आपयलैंग्ड के लिए होती जिसमें 

१९१२-१४ अल्स्टर भी सम्मिल्तित था। इस पालमेण्य का 

अधिकार त्षेन्न केवछ आयलेंण्ड से सम्बन्धित 

विषयों पर था। अर्थात्‌ सैन्य ओर नौ-सेना नीति, परराष्ट्र सम्बन्ध, सन्धिया 

तथा जकात कर का पूरा प्रबन्ध और अधिकार ब्रिटिश पाल्नभेण्ट के छिये सुर- 

छ्ित था | आयलेंए्ड का छाड लेफटिनैण्ट 'क्राउनः का प्रतिनिधि के रूप में 

आयरिश कैबिनेट” की सछाह से ही काय करता | आयरिश कैबिनेट आयरिश 

पालंमेण्ट के प्रति उत्तरदायी होती। इस बिल को कामन्‍्स सभा ने १९१२ में 

पास किया और छलाडसभा ने उसे अस्वीकार किया। १९११ के पाल्ंमेण्ट 

विधान के अनुसार अब उक्त बिल को दो बष अर्थात्‌ १९१४ के ग्रीष्म ऋतु तक 

ठंहरना पड़ा । 

अल्स्टर के निवासियों ने इसका विरोध किया कि यदि उन्हें डबलिन की 

पालेमेण्ट के अधिकार क्षेत्र में बलूपूर्वक रखा 

अलूस्टर का विरोध. गया तो वे सशस्त्र विद्रोह करेंगे। एक बहुत 

बड़ा सगठन तैयार हुआ जो ब्रिठेन के साथ॑ 

यूनियंन रखने में विश्वास करता था। हचारों की संख्या में स्वयसेबकों की 

भतों हुईं । इससे यह मालूम हों गया कि आयलेंण्ड में होमझल 

( खशांसन ) का उद्घाटन भआयलेंण्ड और अल्स्टर के गह-बुद्ध से प्रारम्भ 

होगा | परन्तु अल्स्य्र के विरोध करने पर भी कामन्ससभा नें तृतीय होमरुक 
बिंछ को १९१४ के ग्रीष्म ऋतु में स्वीकृत किया | 


१९१४ के ग्रीष्स में होमदछ बिल के पास होने के थोड़ें ही दिनों के बाद 

प्रथम महायुद्ध छिड गया। जितने होम॑रुछ के 

महायुद्ध का प्रारम्भ शब्ु और मित्र थे सभी ने स्वीकार कर छिया कि 

इस समय इस प्रदन पर मतभेद स्थग्रित कर 

दिया जाय | सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने यह निश्चय किया कि देश की 

अन्य समस्याओं ओर प्रश्नों के मतमेद की तरह आधयरिश प्रदइन के ऊपर भी 

अंम्तरिम काल तक ( युद्ध के संमास्त होने तक ) इर तरह की कायबाही बन्द 

रहेगी जिससे पूरे ब्रिदिश साम्राज्य की सघटित शक्ति युद्ध के जीतने में लगाई 
जा सके । होमरुल कानून का कार्यान्वित होना युद्धकाल तक #क गया | 
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युद्ध के प्रथम वष में आयलेंण्ड बिलकुछ शान्त रहा | युद्ध के प्रारम्भ होने 

पर आयरिश राष्ट्रवादी नेताओं ने मिनरराष्ट्रों 

युद्ध काल में आयलेण्ड का साथ देने का निश्चय किया था । परन्तु 

थोड़े ही दिनों के बाद यह साफ हो गया कि 

नेताओं का साथ देश नहीं देगा | कितने ही आयरिश नवयुवक थे जिन्होंने यह 

देखा कि इज्जलेण्ड का सकट आयलैंण्ड के लिये अवसर का कांछ है। नेपोलियम 

काल के युद्धों के बाद आयलेंण्ड को यही अवसर प्राप्त हुआ जिस समय आयरिश 

जनता अपनी माग रख सकती थी | इस प्रकार एक नया आन्दोलन उठ खड़ा 

हुआ । लोग पूर्ण स्वतन्त्रता की माग करने छगे | ब्रिटिश साम्राज्य से प्रथक्‌ होने 

और आयरिश गण राज्य स्थापित करने का आन्दोलन प्रारम्भ हुआ । मितराष््रो 

की सैन्य भर्ती में छोगों ने अदज्ञा डालने की नीति अपनाया। आदयलेंण्ड के 

एक नेता सर रौजरकेसमेण्ट जमनी से गुप्त समझौता करने छंगे । जमनी 

मे आायरिश विद्रोह के हिये शत्बर, सामग्री तथा मुद्रा से धह्मयता देने के 

हिये वचन दिया । 

आयरिश गणतन्त्र के लिये सिन फिन सघटन का आन्दोलन सबंप्रधान था| 

१९१४ के कई वर्ष के पूव से ही यह सघटन 

सिन फिन आन्दोन बतमान था परन्तु युद्ध के पहले इसका बहुत 

प्रचार और प्रभाव नहीं था | सिन फिन शब्द 

का अर्थ होता है “केवल अपने ही ” । महायुद्ध छिंड़ गया। आयकेंण्ड के 

नवयुबक इस अवसर को जाने देना नहीं चाहते थे | नवयुवकों ने राष्ट्रवादी या 

होमरुल पार्टी को हजारों को सख्या में छोड़ दिया और सिन फिन दल में भर्ती 

हो गये | इस सघटन की शक्ति बढ गईं और उसके नेतागण केबल उपयुक्त 
समय की बा में रहने छंगे | 

उग्र विचार के लोगों पर कोई नियन्त्रण नहीं हो सका और समय के पूर्व 

ही विद्रोह प्रारम्भ हो गया। जमन सहयोग के निश्चय 

इस्टर विद्रोह. होने के पूर्व ही डबलिन शहर में जनता ने विद्रोह शुरु 

१९१६ कर दिया और आयरिश गणतन्त्र की घोषणा १९१६ 

में इस्टर के दिन हो यई | इस्टर विद्रोह केवल एक स्थान 

में ही सीमित रहा और थोड़े ही दिन में दबा दिया गया। कितने ही विद्रोही 

नेताओं को फॉसी दे दी गई। परन्तु इस विद्रोह के दबा देने से आयरिश 
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समस्या समाप्त नहीं हुईं और महायुद्ध के समाप्त होने तक आयलैंण्ड की स्थिति 
डांवाडोछ-सी रही। अस्थायी सधि ( आमिसटिक ) के बाद ग्रेट ब्रिटेन में जो 
साधारण निर्वाचन हुआ उसमें सिन फिन दल के तिहृत्तर सदस्य कामन्स्सभा में 
निर्वाचित हो गये । इसीसे आयरिश जनता की मनोबूति का पता चल गया। 
सिनफिन सदस्यों ने यह प्रतिशा छी कि वे कामन्ससभा में उपस्थित नहीं होंगे। * 
बल्कि उनके सगर्ठन ने उन्हें डबलिन में आयरिश गणराज्य की पारलमेण्ट के रूप 
में मिलने के लिये आदेश दिया | 


इस प्रगति से स्पष्ट हो गया कि १९१४ के होमरुछ कानून से आयरिश 

समस्या हल नहीं होगी। अछस्टर इसका विरोधी था 

चौथा होमशक बिरक और शेष छोग भी इस तरह का स्वशासन नहीं चाहते 

१९२० थे। १९२० के प्रारम्भ में ब्रिट्शि प्रधानमन्त्री लायडजाज 

ने एक नया होमरुल विधेषक पालंमेण्ट में उपस्थित 

किया। इस नये विधेयक के अनुसार आयलेंण्ड मे दो सरकारों की स्थापना का 

आयोजन हुआ--( १ ) अल्स्टर प्रदेश की छ. काउण्टियों की एक सरकार 
(२ ) आयलेंण्ड की शेष छुबीस काउण्टियों की दूसरी सरकार | 


प्रत्येक क्षेत्र की अपनी २ पालंमेण्ट होगी। अछुष्टर पाल मेण्ट की बैठक बेलफास्ट 
में और दक्षिणी आयलेण्ड की पाल मेण्ट की बैठक डबलिन में होगी | प्रत्येक पार्ल 
मेण्ट को अपने क्षेत्र में समान अधिकार होंगे | इसके अतिरिक्त एक सघ परिषद्‌ 
होगी जिसमें चालीस सदस्य होंगे | प्रत्येक पालमेण्ट बीस २ सदस्यों को चुनेगी । 
इस संघ परिषद्‌ के वे ही अधिकार होंगे जिन्हें दोनों पालमेण्ट स्वीकृत करे | सघ 
परिषद्‌ का कायक्षेत्र केबल आयलेंण्ड को समस्याओं तक ही सीमित रहेगा । कुछ 
महत्वपूण विषय ब्रिटिश सरकार के हिये सुरक्षित रखे गये। इनमे राष्ट्रीय रक्षा 
ओर परराष्ट्र सम्बन्ध था। यह विधेयक पालंमेण्ट के द्वारा स्वीकृत हो गया | 
अहस्टर ने इसके अनुसार अपनी सरकार स्थापन का काय॑ प्रारम्भ किया। परन्तु 
दक्षिणी प्रदेशों में इसका इतना विरोध हुआ कि कोई कार्य आगे नहीं बढ सका | 
जनता ने प्रस्तावित पालमेण्ट के ढिये सदस्य चुनने से इनकार कर दिया। 
स्थापित न्यायालयों में अपने मुकदमे ले जाने से भी इनकार कर दिया। छोग 
ब्रिटिश अधिकारियों के किसी भी आदेश को मानने में असमथता दिखलाने छगे | 
इसके विपरीत जनता ने आयरिश गणतन्त्र के प्रति अपनी राजभक्ति उसकी 
आशाओं को स्वीकार करके प्रदर्शित की | कुछ समय तक अग्रेजी सरकार ने 
ब्रढ़ी फौज भेजकर दमन के द्वास अपने अधिकारों का प्रयोग किया पर सफलता 
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नहीं मिली । देश के विभिन्न भागों मे छापामार युद्ध होने छगा। इसमें सम्पति 
और जन का अधिक बिनाश हुआ। गणराज्य के पदाधिकारी कार्य करते थे । 
गणराज्य की अदालतें जहाँ कहीं मालूम पड़ती थी समाप्त कर दी जाती थी। 
थोड़े ही दिनों के बाद अग्रेजी सरकार ने समझ लिया कि आपहेंप्ड का दमन 
नहीं हो सकता। आयरिश नेताओं ने भी सोचा कि अग्नेजों को निकालना 
सहल नहीं है। 


१९२१ में सन्धि की बातचीत चलने छगो | ब्रिटिश कैबिनेट के कुछ सदस्य 

और आयरिश गणतन्त्र की कार्यकारिणी 

१९२३ की आयरिश सन्धि ( डिफैक्टो ) पाछमेण्ट के उतने ही 
सदस्य ( अर्थात्‌ दोनों तरफ से समान 

सख्या में प्रतिनिधि ) समभोता करने के छिये नियुक्त हुए। अन्ततः एक सन्धि 
का प्रारूप तैयार हो गया। यह समभौता ब्रिटिश पालमेण्ट और आयरिश पार्मेण्ट 
दोनों में स्वीकृति के लिये रखा गया और दोनों ने अपनी स्वीकृति दे दी। इस 
समझौते के अनुसार एक आयरिश सविधान के बनाने की योजना रखी गईं। 
इस सविधान के बन जाने पर दोनों पालमेण्टों की स्वीकृति आवश्यक होगी। 
इसके बाद वह कार्यान्वित होगा | आयरिश नेताओं के एक वर्ग द्वारा यह 
सविधान तैयार हुआ और एक नव निर्वाचित डैरुइरिन के द्वारा स्वीकार किया 
गया | वह नया सविधान १९२२ की छठी दिसम्बर को देश में लागू किया गया। 


१९२२ के नये सविधान के द्वारा एक बहुत बड़ी प्मस्या का अन्त हुआ | 
करीब सात सौ वर्षो के बाद आयलेंण्ड और इज्जलेण्ड का आपसी सघधष समाप्त 
हो गया । ससार के इतिहास में किसी देश ने इतना छम्बा चौड़ा सघष नहीं 
किया । आयहैंण्ड एक बहुत ही छोग सा देश है । पर इड्जलैण्ड के इतने 
निकट रहते हुऐ, और इच्लैण्ड के बहुत प्रयत्नों के बावजूद भी आयल्लेंग्ड अपनी 
जञातीयता और प्रूथक राष्ट्रीयता को स्थापित करने के लिए. सघष करता रहा । 
अन्त में राष्ट्रवाद के सिद्धान्त को स्वीकार करना पड़ा । राजनीतिक समझौता 
इस पिद्धान्त की स्वीकृति के बाद अत्यन्त सुलभ और सम्भव हो गया। 

१९१९ का आपयरिश सविधान सनन्‍्तोषजनक नहीं हुआ । सिनफिन दल के 

प्रमुख नेता डीवेलेरा ने इस सबविधान 

१६३२ में डीबेलेरा का का विरोध किया और कुछ दिन तक इससे 

भत्रिकार प्रहण किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया | बाद में 
आयरिश पाल मेण्ट में अपने "दल के छोमों को 
३४ 
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मेजने के लिये खड़| किया । १९१२ में उनकी पार्ी का बहुमत हो गया और 
उन्होंने मन्त्रिमण्डल बनाया | 

१९२२ से लेकर ३१५ तक सविधानमें कई सशोघन हुए । १९३२ में 
डीवेलेरा ने आयरिश प्रजातन्त्र का सम्बन्ध ग्रेट ब्रिटेन से पूर्णत समाप्त करने के 
लिए. निश्चय कर छिया। शीघ्र ही एक कानून पास किया गया जिससे आयरिश 
पालमेण्ट के सदस्यों को ब्रिटिश राज्याधिपति के प्रति राजभक्ति की शपय लेने 
की आवश्यकता न रही । 


नयी सरकार ( डीवेलेरा की सरकार ) ने १९२१ के एन्छो-आयरिश 
सन्धि के अनुसार आयलेंण्ड को--जों भूमिकर' इज्धलैण्ड को देना पढ़ता था 
उसे-..बन्द कर दिया । ब्रिटिश सरकार ने आयलेंण्ड से इज्नजैण्ड में भाने वाले 
माल पर भारी कर छगा दिया और उसकी आमदनी से भूमिकर के घाटे को 
पूरा करना शुरू किया। इज्जलैण्ड की इस कारवाई का आयरिश सरकार 
ने निर्यात पर एक कर लगाकर उत्तर दिया । इस प्रकार दोनों तरफ से व्यापार 
और जकातकरों का युद्ध कुछु समय तक चलता रहा | १९३५ में दोनों सर- 
कारों मे एक समभौता हो गया जिम्नके अनुसार अग्रेनी कोयछा भाय॑क्षेंण्ड में 
और आयरिश पशु इच्धलैण्ड में सुबिधा से जाने आने छगे | १९३६ में एक 
दूसरा व्यापारिक समझोता दोनों देशों में हो गया जिसमें दोनों तरफ को काफी 
सुविधायें हो गई । 
१९३३ के प्रारम्भ में आयरिश मजदूर दर जो अब तक डीवेलेरा के दल 
से सहयोग करता था एक महत्वपूर्ण प्रइन पर 
१९३६ का निर्वाचच सहयोग करने से इनकार कर दिया। अतः 
१९३३ में घुनः नया निर्वाचन हुआ। इस 
निर्वाचन में गणतन्त्रीय दछ ( फैना फेल पार्ट ) की पूरी जीत हुईं और उसे 
पूरा बहुमत प्राप्त हो गया | डीवेलेरा ने अपनी इस जीत का पूरा उपयोग 
किया तथा इज्नलैण्ड से आयरिश सम्बन्ध बिच्छेद को और भी पूरा किया | 
गवनरजेनरल की नियुक्ति में डीबेलेरा अपनी इच्छा का प्रयोग करना चाहते ये | 
१९३० के साम्राज्य कान्फ्रेन्स में निश्चित निर्णय के अनुसार इज्लेण्ड ने सभी 
डोमिनियनों को गवनर-जेनरलों की नियुक्ति में अपनी इच्छा के प्रयोग करने 
का अधिकार स्वीकार कर लिया था। डीवेलेरा के परामश से नये गवनंर- 
जेनरल की नियुक्ति हुईं। 


क है :84 | 780३8 ३5: 57768; 
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इसके बाद डीवेलेरा ने आयरिश पालंमेण्ट में एक विवेयक उपस्थित 
किया जिसके द्वारा आयरिश पालंमेण्ट के द्वारा पारित विधेयक को गवनर- 
जेनरल राजकीय स्वीकृति प्रदान करने से इनकार न करें। यह विधेयक पास हो 
गया और कानून बन गया | 


एक दूसरे कानून के द्वारा आयरिश नागरिकों का वह अधिकार जिसके 
द्वारा आयरिश सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की अपीलें छन्दन की प्रिवीकोंसिल में 
जाती थी, समाप्त कर दिया गया | 


१९३५ के जून मास में मुर बनाम आयरिश स्वतन्त्र राज्य के अगेन जेनरल 

की एक अपील में प्रिवी कोसिल की जुड़ि 

प्रिवी कोंसिछ का महत्व सियल कमिटी ने यह निर्शय दिया कि वेस्ट 

पूर्ण निर्णय मिनिस्टर कानून ( १९३० ) के अनुसार 

आयरिश पाल मेण्ट के द्वारा पारित विधियों 

पर कोई नियन्त्रण नहीं हो सकता। अर्थात्‌ १९२२ का ब्रिटिश आयरिश 

समझौता वेस्ट मिनिस्टर कानून से प्तमाप्त हो गया। दूसरे शब्दो मे वेस्ट 

मिनिस्टर कानून ने आयरिश स्वतन्त्र राज्य को अन्य डोमिनियनो की 

तरह्‌ त्रिटिश पाल्मेण्ट के नियन्त्रण से मुक्त कर दिया। आयरिश 

पालमेण्ट साधारणरूप से आयरिश सविधान में सशोधन कर सकती है। 

१९२२ के समझभोते के अनुसार ब्रिटिश नौसेना आयरिश बन्दरगाहों को युद्ध 

के समय प्रयोग कर सकती थी | १९३४ के प्रिवी कॉसिल के नि्यय से यह 

अधिकार भी समाप्त हो गया । पर इसके ऊंपर बहुत दिनों तक बिवाद 
बना रहा | 


डीवेलेरा ने १९३७ में आयलेंण्ड के लिये एक बिलकुल नये सबिधान का 

प्रारूप तैयार किया ओर उसे स्वीकार कराने 

१९३६७ का नय सविधान की लिये आयरिश पालमेण्ट में उपस्थित 

क्ेया । आयरिश पाल मेंण्ट ने उस प्रारूप 

को स्वीकार कर छिया | इसके बाद पुन. साधारण निर्वाचन हुआ और जनता 

के मतदान से नया सविधान रवीकृत हुआ । यह सबिधान पूरे आयलेण्ड के 

लिये बना है परन्तु जब तक दक्षिणी आयलेंण्ड और अल्स्टर एक में मिल नहीं 

जाते तब तक आयरिश पालमेण्ट के द्वारा स्वीकृत कानून केवल आयरिश स्वतन्त्र- 
राष्य में ही छागू होंगे । 
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आयर और इशग्लैण्ड के सवैधानिक सम्बन्ध को निश्चित करना सरल नहीं है। 
आयरिश और अग्रेज दोनों जगह के राजनीतिश और 
नये सविधान के अनुसार सवेधानिक पण्डित विभिन्न विचार रखते हैं। सभी 
आायर का इस्लछैएड... दृष्टियो से नये सविधान के द्वारा आयहैंण्ड में पूर् 
से सम्बंन्ध प्रभुता सम्पन्न गणराज्य की स्थापना हुई है । परल्तु 
अमी तक ग्रेट ब्रिटेन ने अपनी नी सेना के ढिये 
आयरिश बन्दरगाहों को युद्ध के समय प्रयोग करने के अधिकार को समाप्त नहीं 
किया दै। जब तक ग्रेट ब्रिटेन का यह अधिकार समाप्त नहीं होता तब तक 
आयरिश सरकार किस तरह ब्रिटेन के शन्नु से युद्ध के समय निष्पक्ष रहने की 
सन्धि कर सकती है। आयलेंण्ड द्वितीय मह्युद्ध मे निष्पक्ष था परन्तु वह किसी 
शचुराष्ट्र से सन्धि ऊे द्वारा निष्पक्ष नहीं था | नये सविधान की २९ वी धारा के 
अनुसार आयरिश सरकार अपने परराष्ट्र सम्बन्ध को कार्यान्वित करने के लिये 
कानून के आधार पर राष्ट्रसघ या किसी ऐसे ही दूसरे सध इत्यादि का प्रयोग 
अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिये कर सकती है। इसी धारा के अनुसार आयरिश 
पाछमेण्ट ने एक कानून पास किया जिससे ब्रिटिश नरेश जो ब्रिटिशराष्ट्रसघ के 
सहयेग का प्रतीक है आयलेंण्ड के लिये भी आयरिश अधिकारियों के परामर्श 
पर काय कर सकता है । अर्थात्‌ आयल्लेंप्ड के राजदूतों की नियुक्ति तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय समझौते इत्यादि में ब्रिटिश नरेश के नाम पर ही होते है। 


आयरिश्ष संविधान की प्रमुख विशेषताएं! -- 
(१) आयलेंग्ड एक छोकतान्त्रिक गणराज्य है । 
(२) आयलेंण्ड एकात्मक तथा केन्द्रीय राज्य है । 
(३) सविधान लिखित है। 
(४) राज्य का प्रधान एक राष्ट्रध्यक्ष है। 
(५ ) आयरिश पाछमेण्ट में दो सदन हैं-[ १ ] प्रतिनिधि सभा [ डैल इयरीन ] 


[ २ ] सिनेट [ सिनाड इयरीन )। 
(६ ) रेफरेण्डम [ छोकमत सपम्रह ] का भी आयोजन है । 
(७ ) राज्य-परिषद्‌ | 
(८ ) आयरिश सर्वोच्च न्यायालय | 


(९ ) मौलिक अधिकार का उल्लेख | 
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(१० ) सवैधानिक सशोधन--सविधान में संशोधन प्रतिनिधि सभा ( डैल ) में 
ही प्रस्तावित होता है । दोनों सदनों के द्वारा संशोधन पास होना 
आवश्यक है | इस प्रकार दोनों सदनों के द्वारा पारित संवैधानिक 
सशोघन लोकमत सम्रह ( रेफरेण्डम ) के लिये दिया जाता है। जनता 

सके बहुमत मतदान द्वारा स्वीकृत सशोधन कार्यान्वित होता है । 


राष्ट्रध्यक्ष जनता के प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा निर्वाचित होता है। उनका 

कायकार सात वध के हिये होता है और उसका 

राष्ट्राध्यक्ष पुनर्निर्वाचन हो सकता है । राष्ट्राध्यक्ष ही प्रधान शासक 

है। डैछ के मनोनीत करने पर प्रधान मन्त्री की नियुक्ति 

करता है | प्रधानमन्त्री के परामश तथा डैछ की स्वीकृति से मन्त्रि परिषद के 
अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है । 


राष्ट्र्यक्ष मन्त्रि-परिषद के द्वारा दिये गये सलाह या परामश को स्वीकार 
करता है। मन्त्रि मण्डछ के परामश को स्वीकार करने के डिये राष्ट्राध्यक्ष 
बाध्य है परन्तु जहाँ सबिधान ने उसे पूण विवेक प्रयोग का अधिकार दिया है 
अथवा जहाँ राज्य परिषद से सछाह हेना सविधान के अनुसार आवश्यक है वहाँ 
वह मन्त्रि-परिषद के परामश को स्वीकार करने के लिये बाध्य मी नहीं है । 


राष्ट्राध्यक्ष के अधिकार--(१) डैछ के मनोनीत करने पर वह ग्रधानमन्त्रो 
की नियुक्ति करता है । 

(१ ) प्रधानसन्त्री की सछाह पर - (क) वह अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति 
करता है जब डैल उनपर स्वीकृति प्रदान करता है | ( ख ) मन्त्रियों को पदच्युत 
करता है ( ग ) डैछ का आाह्ान ( बुढाना ) करता है ओर बिघटन करता हे । 
(घ ) दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करता है। 
(थे) कानून के नियमों के अनुसार सुरक्षा की सेनाओं का सर्वोच्च कमान 
धारण करता है | ( छ ) क्षमा-प्रदान करता दे । ( ज ) अन्य कार्यों को करता 
है किसके लिये सविधान के द्वारा उसे अधिकार दिया गया है । 


(३ ) राज्यपरिषद्‌ के परामश से (क) वह एक सदन या दोनों 
सदनों को बुला सकता हे या उन्हें कोई सन्देश भेज सकता है। (ख ) राजस्व 
बिल या संवैधानिक सशोधन बिल को छोड़ कर अन्य बिलों को सर्वोच्च न्यायालयों 
के मत जानने के लिये मेज सकता है और यदि न्यायाहय का विचार बिल 
कै विपरीत हो तो वह बिल पर हस्ताक्षर करने से इनकार ,कर सकता है। 
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(ग) यदि मन्त्रिमण्डल भी स्वीकार करे तो राष्ट्र के नाम सन्देश दे 
सकता है । 

(४ ) सिनेट के बहुमत द्वारा निवेदन करने पर या डैछ के एक तिहाई 
मतदान के आघार पर वह निश्चय कर सकता है कि कोई बिल जो सिनेट की 
सहमति के बिना पास हुई है ओर वह राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो उसे 
जनता के मतदान अर्थात्‌ छोकमतसग्रह् के छिये मेज सकता है या साधारण 
निर्वाचन तक रोक सकता है| 


(५. ) अपने विवेक पर--वह डैल ( प्रतिनिधि सभा ) को भंग करने से 
इनकार कर सकता दे जब उसे मालूस हो जाय कि प्रधानमन्त्री का बहुमत 
सभा में नहीं हे | 


आयलैंण्ड की राष्ट्रीय पाल्सेण्ट में दो सदन है। (१) प्रतिनिधि समा 

( डैल एरीन ) ( २ ) सिनेट ( सिनाड एरीन )। 

आयरिश पारलमेशः.. प्रतिनिधि सभा--वयस्क मताधिकार के श्राधार 

पर निर्वाचित जनता की यह प्रतिनिधि सभा 

है। एकात्मक परिवतनीय बोट के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के 

अन्तगत ग्रादेशिक निर्वाचन मण्डलों से सदस्यों का चुनाव होता है। प्रत्येक 

निर्वाचन मण्डल से तीन सदस्य चुने जाते हैं | प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 

अधिक से अधिक सात वर्ष का होता है। इस समय के भीतर सभा कभी भग 

हो सकती है। प्रधान मन्‍्त्री के परामश देने पर राष्ट्राध्यक्ष प्रतिनिधि सभा को 

भग करता है । परन्तु जब प्रधान्‌ मन्‍्त्री के पास प्रतिनिधि सभा में बहुमत 

न हो तो वेसी अवस्था में प्रतिनिधि सभा के भग करने की प्रधान मन्त्री की 

सलाह को मानने के लिये राष्ट्रभ्यक्ष बाध्य नहीं है। नये सविधान के अनुसार 

प्रथम सदन को प्रायः वे सभी अधिकार प्राप्त हें जो समी छोकसमभाओं को प्राप्त 

होते हैं | राजस्व बिलों के प्रारम्भ करने का अधिकार प्रतिनिधि सभा को है । 

प्रधान मन्‍्त्री के हस्ताक्षर युक्त सन्देश के द्वारा विनियोगः की आवश्यकता 

को प्रकट किये बिना प्रतिनिधि सभा किसी विनियोग विधेयक या प्रस्ताव पर 
स्वीकृति नहीं देती । 


सिनेट--इसमें साठ सदस्य होते हैं। उनचास का निर्वाचन होता है और 
ग्यारह प्रधान मन्‍्त्री के द्वारा मनोनीत होते हैं । निर्वाचित सिनेट्रों में छः का 
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निर्वाचन आयलेण्ड के दो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय तथा डबलिन विश्वविद्यालय के 
द्वारा होता है। शेष तेंतालीम प्िनेय्रों के चुनने के लिये पाँच तालिकाएँ.. तैयार 
की जाती हैं जिन में मुख्य राष्ट्रीय पेशों का प्रतिनिधित्व होता है ( जैसे कृषि, 
व्यवसाय तथा श्रम इत्यादि )। ताछिकाओं का निर्माण कानून के आधार पर 
होता है| तालिकाओं से सिनेय्रों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के 
आधार पर थोड़े से निर्वाचकों के द्वारा होता है । निर्वाचक डैह के अन्तिम 
साधारण निर्वाचन के वे ही उम्मीदवार होते हैं जो प्रथम अधिमान्य बोटों. में 
कम-से कम पाच सो बोट पाये हों। सिनेट के निर्वाचन के ढछिये सारा देश एक 
ही निर्वाचन-मण्डल में एरिणत हो जाता है। सिनेय्रों का कायंकाल भी प्रतिनिधि 
सभा के सदध्यों की तरह होता है। सिनेद के लिये साधारण निर्वाचन उसके 
भंग होने के नब्बे दिन के भीतर हो जाना चाहिये | 


राजस्व विधेयक के अतिरिक्त अन्य विधेयकों के लिये दोनों सदनों को किसी 

विधेयक के प्रारम्भ करने का समान अधिकार 

दोनों सदनों का आपली . है । दोनों सदनों की स्वीकृति गैर-राजस्व 

सस्वन्ध विधेयक के लिये आवश्यक है | यदि कोई बिल 

सिनेट के द्वारा अस्वीकृत हो जाता दै। या 

बिना किसी कारवाई के किये छोड़ दिया जाता है या किसी सशोधन के साथ 

पास होती दे जिसे प्रतिनिधि सभा स्वीकार नहीं करती तो ऐसी परिस्थिति में 

प्रतिनिधि समा को सिनेट में बिर के भेजने के बाद नब्बे दिन तक ठहरना 

होता है। तब्र इसके बाद १८१ दिनों के भीतर प्रतिनिधि सभा अपने कार्यों के 

द्वारा उस विधेयक को विधि का रूप दे सकती है| यदि वह विधेयक प्रधानमन्त्री 

के द्वारा बहुत ही आवश्यक या सकट कालीन घोषित होता है और राष्ट्रा्यक्ष 

राज्य-परिषद के परामश से उसकी आवश्यकता को स्वीकार करले तो प्रतिनिधि 

सभा नब्बे दिन की अवधि को घटा सकती है। इस प्रकार प्रतिनिधि सभा नब्बे 

दिन के बाद किसी बिछ को कानून बना सकती है और आवश्यक तथा सकट- 
काल में शीम्रातिशीघत्र पास करती दे । 

आर्थिक बिलों का प्रारम्म प्रतिनिधि सभा में होत। है | सभा से पास होने के 

बाद राजस्व विधेयक सिनेट के पास जाता है | 

राजस्व विधेयक. एक्ीस दिन के भीतर बिछू को प्रतिनिधि सभा के 

पास छौ८ट आना चाहिये और सभा सिनेट के 
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सशोधन को स्वीकार और अस्वीकार दोनों कर सकती है । यदि बिल एक्कीस 
दिन के भीतर प्रतिनिधि सभा के पास नहीं छौट आती या प्रतिनिधि सभा प्िमेट 
के सशोधनों को अध्वीकर कर देती है तो ऐसी परिस्थिति में बिल दोनों सदनों 
हारा पास समझा जाता है ओर वह कानून बन जाता है। इस तरह प्रतिनिधि 
सभा को राजस्व सम्बन्धी विधेयकों पर पूरा अधिकार प्राप्त है | यदि यह मतभेद” 
हो कि बिल राजस्व बिछ है या नहीं तो इसका निणय प्रतिनिधि सभा के चेयरमैन 
के द्वारा दोगा | परन्तु चेयरमैन की रूलिज्ञ के बाद उसकी अपील विशेषा- 
घिकारों की समिति के पास सेज्ी जा सकती है | इस समिति का निर्माण 
इसी काय के लिये होता है | प्रतिनिधि सभा के चेयरमैन के द्वारा इस प्रमिति 
का सघटन द्ोता है। समिति में दोनों सदनो के सदस्य समान सख्या में होते हैं 
और पर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश चेयरमेन होता है। समिति का निर्णय 
अन्तिम होता है । 


सभी बिले राष्ट्राध्यक्ष के पास हस्ताक्षर के लिए तथा कार्यान्वित करने के 
लिए भेजी जाती हैं। उन्हें बिछों पर प्रतिषेघ का 
वैज्ञानिकता का अधिकार नहीं है। परन्तु राजस्व ब्रिल और सबविधान 
पूृ्व-निणय. सशोघन बिल को छोड़कर राष्ट्राध्यक्ष राज्य-परिषद के 
परामश से अन्य बिछों को उनकी वैधता या सवैधा- 
निकता के ऊपर निणय करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय के पास मेज सकता है | 
सर्वोच्च न्यायालय का नियय तीस दिन के भीतर आ जाना चाहिये | इस बीच 
राष्ट्रव्यज्ञ अपना हस्ताक्षर रोक रखता है। और यदि न्यायारूय का निर्णय 
विपरीत हुआ तो बिल पर हस्ताक्षर नहीं होता। इस प्रकार त्रि७ समात्त हो 
जाती हैं। इस व्यवस्था से किसी कानून के कार्यान्वित होने के पूष ही उसकी 
वैधता या सवैधानिकता मालूम हो जाती है | 


इस परिषद्‌ का निर्माण राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा होता है। इसमें राष्ट्राध्यक्ष, 
प्रधान मन्‍्त्री, उप-प्रधान मन्‍्त्री, प्रधान न्यायाघीश, 

राज्यपरषद प्रतिनिधि सभा का चेयरमैन, सिनेठ का चेयरमैन तथा 

वे सभी व्यक्ति जो पहले कभी उपरोक्त पदों पर रहे 

हों। राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा नियुक्त सदस्यों की सख्या सात से अधिक नहीं होती । 
साधारणतः राष्ट्राध्यक्ष मन्त्रिमण्डल की मत्रणा से काय करता है और मन्त्रिमण्डल 
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कि । 
प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। परन्तु सविधान ने कुछ ऐसे अवसरों 
का उल्लेख कर दिया दे जिस समय राष्ट्राध्यक्ष मन्त्रिमण्डल से नहीं बल्कि राज्य- 
परिषद से परामश लछेगा। 


नये सविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को प्रारम्मिक भौर अपेलेट 

( पुनविचार ) अधिकार दोनों है । इसके न्यायाधीशों 

आयरिश सोच की नियुक्ति राष्ट्राव्यक्ष के द्वारा होती है। न्यायाधीशों 

न्पापालय की संख्या कानून केद्वारा निर्धारित होती है। इनका 

कार्यकाल आजीवन होता दे अर्थात्‌ अबकाश ग्रहण 

करने की उम्र तक ये पदासीन रह सकते है। ये रेबलू अयोग्यता अथवा दुब्ये- 

बहार के लिये ही अपदस्थ हो सकते हैं। इन्हें अपदस्थ करने के लिए दोनों 

सदनों के ढारा प्रस्ताव का पास होना आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायाव्य को 

राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा प्रेषित बिढ़ों की वैधता या सवैधानिकता पर निणय देने का 
अधिकार है। 


सविधान मे व्यक्तिगत और सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों की धाराये हैं। 

आयरिश सविधान के अनुसार छाडा की पदबी 

मौकछिक अधिकार नही दी जा सकती | कानून की विधि के अतिरिक्त 

और किसी प्रकार व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अप- 

हरण नहीं हो सकता, णह की अक्लुण्णता, अपने विचारों को व्यक्त करने की 

स्वतन्त्रता, शान्तिपूवंक सभा करने का अधिकार, परिवार की पबित्नता, निःशुल्क 

प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था, निजी सम्पत्ति की सुरक्षा, धामिक विश्वास की 

स्वतन्त्रता, तथा अन्य मौहिक अधिकार सविधान में छिखित ओर 
सुरक्षित हैं। 


आयलैंण्ड के सबिधान में राज्य के कुछ निर्देशक तत्व हैं। उन निवशों के 
अनुपतार राज्य को काय करना होगा । पर कोई नागरिक इसके छिये राज्य 
के ऊषर मुकदमा नही चला सकता । 


आयरिश सविधान में छोक-मत-सग्रह की व्यवस्था की गई है। यदि किसी 

प्रस्ताव या विधेयक पर (जो सबविधान में 

रेफरेण्डप की व्यवस्था... सशोधन के लिये न हों) दोनों सदनों में 

मतभेद हो जाय और मतभेद की परिस्थिति 

में कानून पास करने के नियमों के अनुसार विधेयक पास हों जाय तो राष्ट्राध्यक्ष 
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के पास आबेदन पत्र के द्वारा कानून पर हस्ताक्षर अड्धित न करने की प्राथना 

की जा सकती है। आवेदन पत्र में उस विधेयक की महत्ता के कारण जनमत- 

सग्रह के लिये जनतां के पास मेजने के ढछिये आग्रह होना चाहिये। आबेदन 

पत्र पर सिनेट के बहुमत का तथ। प्रतिनिधि सभा के एक तिहाई सदस्यों का 

हस्ताक्षर होना आवश्यक है। राष्ट्राध्यक्ष आवेदन पत्र के मिलने पर राज्य-परिषद्‌ 
के परामश से उस विधेयक पर हस्ताक्षर अ्लित तब तक नहीं करेंगे जब तक 

जनता अपने मतदान के द्वारा अपनी राय न प्रकट कर दे या जब तक नये 

निर्वाचन के बाद प्रतिनिधि सभा उसे पुन* स्वीकार न कर ले | 


आयलेंण्ड मे सत्ताइस शासकीय काउपण्टियों हैं। हर काउण्टी में एक 
निर्बाचित काउण्टी कौसिल है | शहरों या नगरों मे 
स्थानीय शालन म्युनिसिपल व्यवस्था इच्नलैण्ड की तरह ही है। 
केवछ आल्डरमेन का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। 
स्थानीय स्वायत्त शासन के पमन्‍्त्री को यह अधिकार है कि यह शासन प्रबन्ध की 
दुष्यवस्या में काउण्टी या म्युनिसिपल कोसिडों को भग कर उनके स्थान में 
कमिश्नर नियुक्त करे । केन्द्रीय सरकार ही काउण्टी या म्युनिसिपछ कोसिलों के 
कर्मचारियों की नियुक्ति करती है। नियुक्तियाँ परीक्षा के आधार पर होती हैं। 
परीक्षा का साथ प्रबन्ध आयोग के ऊपर हैं। कमचारियों की नियुक्ति कमिस्तन के 
द्वारा शेती है। नियुक्त कमचारी स्थानीय शासन के मन्त्री को स्वीकृति से ही 
पदच्युत हो सकता है। .' 


आयलैण्ड मे नये निर्वाचन के अनुसार डीवेलेरा की पार्दो हार गई। 
विपक्षी दक ने मन्त्रि-मण्डल का निर्माण किया है। 

आयरिश सविधान में इस नये मन्त्रि-मण्डल ने एक मात्र सम्बन्ध जो 
नया परिवरतंत इगहिश नरेश से था वह भी कानून में परिवतेन 
करके तोढ़ दिया। अब तक आयरिश राजदूत अन्य 

देशों में त्रिटिश नरेश के नाम पर ही जाते थे। अर्थात्‌ ब्रिटिश नरेश आयरिश 
गणतन्त्र का भी प्रतिनिधित्व परराष्ट्र सम्बन्धों में करते ये | अब यह भी समाप्त हो 
गया | कोई स्वैधानिक पारस्परिक सम्बन्ध इग्लैण्ड और आयलैंण्ड का नहीं रहा । 


तुलनात्मक अध्ययन २७४ 


पालमेण्टरी और भ्रेसिडेन्सल प्रणालियों की तुलना 
अव्यकज्ञात्मक प्रणाह़ी अधिकार विभाजन के सिद्धान्त पर अवलम्बित है। 
पालमेण्टरी पद्धति अधिकार सम्मिलन ( कार्यपालिका और विधान मण्डल ) 
के आधार पर निर्मित है । 


"अध्यक्षात्मक प्रणादी में प्रधान शासक अर्थात्‌ राष्ट्राव्यक्ष राष्ट्र का वास्त- 
बिक शासकीय प्रधान है और सारा अधिकार व्यवह्दर और विधान की 
दृष्टि से उन्हीं में निहित है। 


समोत्मक प्रणाली में राज्य का प्रधान नाममात्र का प्रधान है। वह केवल 
वैधानिक प्रधान है | 


-अध्यक्ञात्मक प्रणाली में कायपालिका ( एक्सक्यूटिव ) विधानतः व्यवस्थापक 
मण्डल से स्वतन्त्र होतो है । 


सभात्मक पद्धति में कार्यपालिका विधान मण्डल ( लेज्विसलेचर ) की एक 
समप्तिति हैं। 


अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्राष्यज्ञ का कार्यकाल सविधान से 
निश्चित है। 


संभात्मक प्रणाली में सरकार तब तक पदांसीन होती है जब तक 
वह विधान मण्डल के विश्वास को रख सकने में समथ है। अत, कार्यकाल 
निश्चित नहीं है | 

नअध्यक्षात्मक प्रणाली में मन्त्रियों की नियुक्ति राष्ट्रा्यह्ष ऊे द्वारा होनी 
है और वें उसके प्रति उत्तरदायी हैं। वे किसी मी रूप में व्यवस्थापक 
मण्डल के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं । 


पालमेण्टरी पद्धति में मन्त्रिपरिषद विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी है | 


नअध्यक्षात्मक प्रणाली में मन्त्रिण विधानमण्डल के सदस्य नही होते । वे 
विधानमण्डल की बैठकों में उपस्थित नहीं हो सकते, कोई प्रस्ताव या 
विधेयक पुर.स्थापित नही कर सकते और न बोल सकते है। 


पाल॑मेण्टरी पद्धति में मल्तिगण पालमेण्ट के सदस्य होते हैं और सभी 


कीथ 
क्लीय 

गूच 

ग्रिवस्‌ 
जान मेरियट 
जान नेरियिट 
जान मेरियट 
जेन्कस 

टेलर 

टाउट 
ट्रेबल्यन 
डाइसी 
डोरमैन एटन 
पोलाड 
पुणताम्बेकर 


फ्रेडरिक आग 

फ्रेडरिक आय 

फेडिरक पोलक ऐण्ड मेट्लैण्ड 
फाइनर 


बैसेट 


मुनरो 
मजुमदार 


रेमण्डव्यूवेल 
रैमजे ग्योर 


पुस्तक-सूचो 


गवनमेण्टस आफ दि ब्रिटिश ऐज्पायर। 
डोमिनियन होमरुरू इन प्रेकटिस । 
गवनमेण्ट आफ इज्जलैण्ड | 
दि ब्रिटिश कनस्टिव्यसन | 
इज्धचछिश पोढिटिकल इच स्टय्यसन | 
मेकैनिज्प आफ दि माडन स्टेट | 
सेकेण्ड चेम्बस | 
गवनमेण्टस आफ ब्रिटिश एम्पायर | 
ग्रोथ आफ इद्धलिश कनस्टिव्यूसन्स | 
इज़लिश हिस्ट्री | 
इजलेण्ड अण्डर दि स्टुआट्सू । 
छा आफ दि कनस्टिव्यूसन | 
दि सिविद् सरविस आफ ग्रेट ब्रिटेन | 
दि इबोल्यूसन आफ पाल मेण्ट | 
इज्नलिश कनस्टिव्यूसनल हिंस्ट्री 
(२ जिल्द में ) 
इज्ञलिश गवनमेण्टस ऐण्ड पाढिटिक्स| 
ग़बनमेण्टस आफ यूरोप। 
हिस्‍्ट्री आफ इचज्जलिश छा 
यियरी ऐण्ड प्रकेटिस आफ माझन॑ 
गवनमेण्टस | 
दी एसेनसियल्स आफ पालंमेप्थ 
डेमोक्रेसी | 
गवनमेण्य्स आफ यूरोप | 
दी ग्रोथ आफ इज्जलिश कनहि 
ट्यूसन | 
डेमोक्रैटिक गवनमेण्टस इन यू 
हाउ ब्रिटेन इज गवमड | 


लावेल 
लाष्की 
लिकाक 
लीज स्मिय 


बाल्टर बेजहाट 
विलियम आन्सन 


विलियम स्य्बसू 
बिलियम जेनिंग्स 


स्ट्राग 
सिंडनी छो 
सेट 

इल्बटे 

ओऔग 
ओसट्रोयोस्कों 


जाज ऐडडम्स 
कम्त्रे 


ओकोनेल 
सिकोलस मेनसेट 
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( ४१ ) 


गवनमेण्ट आफ इज्जलैण्ड (२ जिलद) 
पालमेण्टरी गवर्नमेण्ट इन इछलैण्ड । 
एलेमेण्ट्स आफ पोछढिटिकल साहइन्स | 
सेकेण्ड' चैम्बस इन थचियरी ऐण्ड 
प्रेकटिस | रा 
दि इज्ञलिश कनस्टिट्यून 
ला ऐण्ड कष्टम आफ दि कनसि- 
ट्यूसन | 
कनस्टिक्यूसनल हिस्ट्री आफ»शक़्शैण्ड | 
कैबिनेट गवनमेण्ट | 
माडर्न पोडिटिकल कनस्टिव्यूसन | 
दि गवनमेप्थ्स आफ इज्जलैण्ड | 
गवनंमेण्ट ऐण्ड पाहिटिक्स आफ फ्रास | 
पालमेण्ट | 
इड्शलिश गवनमेण्टसू ऐण्ड पाडिटिक्स | 
डेमोक्रेसी ऐण्ड दि औरगैनिजेसन आफ 
पोलिटिकल पार्टिज | 
इज्जलिश कनस्टिथ्यूसनल हिस्टी । 
आयरिंश अफेयर्स ऐण्ड दि होमरूछ 
केसचन | 
हिस्ट्री आफ दि आयरिश पालमेण्टरी 
पार्य | न 
दि आयरिश क्री स्टेट । 


